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 *926,  श्री  जी०  भूषति  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बठाने  की  पा

 करेंगे
 कया  वर्ष  1988  के  दोरान  मिशु  मृश्यु  दर  में  वृद्धि  हुई  ओर

 यवि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  सरकार  का  शिक्षु  म॒ध्यु  दर  को  कम  करने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्जो  कुमारी  सरोज  (%)
 ओर  एक  विवरण  धसापटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 झिशु  मृत्यु  दर  के  आंकड़ें  भारत  के  महावंज्रोयक  से  ्षमूना  पंजीयन  पद्धति  कै  आथार  पक्ष  प्राप्त
 किये  जाते  हैं  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  नथोनतम  अनन्तिम  अनुपान  वर्ष  1987  के  राष्ट्रोय  स्तर  पर
 पिछले  पांच  वर्षों  के  शिशु  मृत्यु  दर  के  अनुमात  सोचे  दिए  गए  हैं  :

 प्रति  हुआर  जीवित  जन्मों  पर  में
 प्रति  हजार  जीवित  जम्मों  पर

 प्रति  हजार  शीवित  जन्मों  पर  97
 प्रति  हजार  जीवित  जन्मों  पर  96
 95

 छिक्षु  मृत्यु  दर  में  कमी  साने  के  लिए  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या
 पंस्थानों  को  स्थापदा  चिकित्सा  ओर  परा-चिकित्सा  ओर  क!मिकों  कोर  महिला
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 को  प्रशिक्षित  परम्पशगत  जम्म  परिच्ारिकाओं  को  प्रशिक्षित  ओर  उन्हें  ढिलवरी  किटें  सप्लाई
 करने  के  लिए  राज्य  स्वास्थ्य  क्षेत्र  योजनाभों  के  एक  अंग  के  रूप  में  तथा  कैसद्रोप  प्रायोधचित  स्कीमों  के
 रूप  में  कार्य  कलापों  बे  पंकेज  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  उपाय  किए  प्र॑सथ  कै  दौरान  ओर
 प्रसव  के  बाद  को  परिचर्या  प्रदान  करने  कै  लिए  अतिरिक्त  प्राथमिक  स्वस्थ्य  कैस्द्र  और  उपकेग्द्र  शोले

 जा  रहे  कार्यकर्ताओं  को  प्रक्षक्षित  कर  शिया  गया  है  ओर  उन्हें  सलाह  दो  गई  है  कि  वे  खतरे  वाले

 रोगियों  रा  पता  लगाएं  और  उन्हें  सक्षम  बिक्त्सा  का्मिकों  कै  पास  अथवा  संस्थाओं  में  भेज  |  अतिर

 सार  के  मामलों  में  डिहाइड्र शत  के  कारण  होने  वाली  रुग्णता  शोर  मोतों  पर  काबू  पाने  के  लिए  ओरल

 रिवाइड्  शन  धिरेपी  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  |

 ]
 श्री  जो०  भूषति  :  यह  प्रश्त''*

 ]
 प्रो*  सघु  दण्डवत  ।  बे  ण्लतों  प्ले  मन््त्री  को  भ्रध्यक्षपीठ  समझ  रहे

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  बरायर  कर  रहे  हैं  सारा  काम  ।

 झो  जो०  भूषति  :  यह  सवाल  शिष्णु  की  मृत्यु  के  बारे  में  यह  सवाल  ऐसा  है  जिसमें  अनुभव  से
 बोलना  पड़ेगा  लेकिन  मग्त्री  महोदया  कुमारी  शिषुत्ं  के  बारे  में  तहों  जानतीं  इसलिए  किसी
 भवश्ालो  मन्त्री  इसका  उत्तर  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  फंमिलो  प्लायथिण  के  बारे  में  तो  बहुत
 प्रचार  होता  व$्सो  पर  लिखते  हर  जगह  इसका  प्रचार  होता  है  मगर  शिक्षु  मृत्यु  पर  रोक  लगाने
 है  लिए  ब्रकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रहो  है  ?

 कुमारों  सरोज  खापड़  :  माननीय  सदस्य  महोदय  ने  अभी  अपने  बयान  में  कष्टा  कि  ओ  मैंने
 बपने  स्टेटमैंट  में  कहा  है उस  पर  वह  बिएयास  करते  के  लिए  राजो  शह्डीं  हैंबा  रखना  नहीं  चाहते  हैं

 लेकिन  हम  जब  किसी  बयान  को  सदन  कै  सामने  रखते  हैं  तब  हमारो  पूरो  कोशिश  होतो  है  कि  उसे  सह्दी
 हूप  में  सदन  के  सामने  रखा  जाय  ।  मैं  माननोय  सदस्य  को  कहना  चाहूंगी  कि  अगर  वह  देखें  तो  उन्हें  पता
 चलेगा  कि  देहातों  में  मी  जो  प्राथमिक  बिकित्पा  केन्द्र  बहां  पर  जो  प्र  गनेंट  विभेग्स  होती  हम  लोग
 उनको  सुंविधायें  उपलब्ध  की  कोषिक्ष  करते  हैं  ओर  साथ-साथ  बच्चों  की  बाहरी  डिजिज  से  किस
 तरीके  से  रक्षा  कर  सकते  यह  भी  उधको  मालूम  हो  कि  किस  तरह  से  उनको  उससे  बचाया  था
 सकता  है  |  इतना  हो  हम  लोग  गांव-गांव  में  दाइयों  को  ट्रेंड  करते  प्राइमरो  हैल्थ  स्टाफ  को
 ट्रेंड  करते  हैं  कोर  उनके  माध्यम  से  इस  चीज  को  सोगों  तक  पहुंचाने  की  हमारी  सरकार  की  कोशिश
 रही

 और  जो०  मूपति  :  अध्यक्ष  मैंने  प्रश्त  किया  1988  में  बच्चों  का  डेथ  रेट  क्या  है  ?
 इस  बारे  में  उन्होंने  नहीं  बताया  ।  रूरल  क्षेत्र  में  काफ़ो  मुसोबत  गर्सवती  महिलाओं  के  पेट  में  ही
 क्मी-कमी  बउचों  की  मृत्पु  हो  जाती  है  और  इस  हालत  में  उनको  20-30  मोल  तक  बेलगाड़ी  में  हैस्थ
 सेम्टर्स  तक  ले  जाना  पड़ता  है  |  इसके  कभो  कमी  छोटे  बच्चों  को  एनिमिया  मेल-न्यूट्रीक्षन  की

 वजह  से  और  डायरिया  आदि  डिजिज  मो  होते  रहते  हैं  ।  इस  स्थिति  में  रूरख  एरियाज़  में  उनको  नहीं
 देखते  बनट्रेंड  जाया  ओर  बर्कृंसं  को  कुछ  मालूम  वहीं  होता  वे  कोई  ट्रेंड  गहीं  होते  इसके
 अलावा  मैं  यह  भो  जावशा  शाहूता  एन्टो  टेंटनेस  शस्जेक्शन  जो  कि  कम्पलसरी  इस्जेबशन  प्राइम

 री
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 हैलथ  सेस्टर  में  कितने  प्र  गनेन्ट  लेडीज  को  दिया  इस  बारे  में  मो  महोदय  ने  कोई  बद्यांकड़ा  नहीं
 दिया  कृपया  मह  भी  बताएं  ?

 कुमारों  सरोज  खापड  :  सरकार  का  प्रयास  है  कि  1990  तक  अपने  देश  के  सारे  जिलों  को

 इस्यूनाइजेक्षत  प्रोग्राम  के  अस्तवंत  कवर  ताकि  वच्चों  का  बाहरी  रोगों  से  बचाव  हो  सवाल

 यहू  है  कि  आपने  कितने  इन्जेक्शरस  प्रोबाइड  किए  मैं  माननीय  सदस्थ  को  बताना  चाहूंगी  कि
 जब  भी  राज्य  सरकार  पे  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  मांय  आती  चाहे  बह  टंटक्स  या  डिपथीरिया  धोर
 जो  इम्युनाइजेप्त  के  अन्तर्गत  टीकै  होते  जप  ही  मांग  आती  उस  मांग  को  प्रूरा  करने  को  हमारी
 कोछिदा  रहो  है  कि  राज्य  सरकार  को  वह  प्रोवाइड

 |

 श्री  सो०  पी०  ठाकुर  :  अध्यक्ष  शिशु  मृत्यु  दर  के  प्रमुख  काश्ण  कया  सभी
 कल  कालेज  अस्पतालों  में  प्रतिरक्षीकरण  कार्यक्रम  को  अनिवायं  रूप  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जाता

 कया  सरकार  यह  सुनिदिचत  करने  के  लिए  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही  है  कि  मेडिकल
 कालेज  जिला  मुस्यालय  अस्पतालों  अथवा  अन्य  अस्पतालों  में  बेदा  हुए  बच्चों  को  अनिव्यें
 रूप  से  प्रतिरक्षित  किया  जाये  ?  हाल  हो  में  बिहार  में  दो  महामारियां--दक्षिण  विहार  में
 इटिस  और  उत्तरों  बिहार  में  कालाजार  महामारी  फलो  क/न्लाज/र  महामारोी  अब  मी  फंस  रही

 ओर  ऐसे  अधिकांश  जिनके  दीवित  रहने  के  अवसरों  में  कुछ  सुधार  हुआ  कुपोषण  के
 कारण  मर  रहे  हैं  ।  क्या  सरदार  स्थिहि  में  सुधार  करने  के  लिए  इस  दिक्षा  में  कुछ  कार्य  करने  का
 प्रयास  करेगो  ?

 ]

 कुमारी  सरोज  खापडे  :  थष्यक्ष  जेसा  मैंने  धम्मी  उत्तर  में  बताया  था  कि  जिस  वक्त

 हमारे  पाश्ष  राज्य  सरकार  से  ऐसी  खबर  थाती  तो  हम  उनको  प्रोवाइड  करते  जंसा  अमो
 आपने  निवेदत  किया  मनिनजाइटिस  के  बारे  तो जब  मी  राज्य  सरक्तार  से  केन्द्रीय  सरकार  के
 कास  उसकी  खबर  धातो  है  ओर  जिस  मात्रा  में  उनको  वेकसीन  दवाइयों  की  जरूरत  पड़ती  उच्च
 मात्रा  में  हम  लोग  राज्य  सरदार  को  पहुंचाने  को  कोशिश  करते  हैं  जहां  तरू  एजक्रेट  करने  का  सवाल

 हम  टो०  थी०  के  माध्यम  से  लोगों  को  एजकेट  करने  की  कोशिश  बराबर  करते  रहते  हैं  ।

 भरी  पी०  सो०  अस्पताल  में  जो  बच्चा  पेदा  उसके  लिए  यह  कम्पलसरी  कर  दोजिए
 कि  उसको  टोका  अवश्य  दिया  था  ।  ऐसा  रोई  प्रावधात  थाप  सोछ्ष  रहो  हैं  ?

 कमसारों  सरोज  जहां  सेरा  क्याल  है  कि  जब  अस्पताल  में  बच्चा  प्रेदा  होता  तो
 स्वाभाविक  है  कि  ढाक्टर  उसको  टीका  दें  लेकित  उसको  कुम्पलसरो  के  रूप  में  नहीं  कर  पाते
 होंगे  ओर  हमारी  कोशिक्ष  यह  होगी  कवि  उसको  वहु  कम्पलसरी  करें  ताकि  मां-बाप  को  इस  बारे  में
 शक  न  रहे  कि  हमारे  बल्ले  को  इभुनाईज  नहीं  किया  गया  है  ।

 झी  राम  भगत  पासवाल  :  सानतीय  मस्त्री  महोदया  ने  यह  बताया  है  कि  स्टेट  गबनंमेंट  से  जो
 शिमान्ड  थातो  उसको  वे  पूरा  रूरती  मैं  यह  बताना  चाहता  हू  कि  बिहार  में  करोब  करीब  30
 जिलों  में  काला-वाजार  फंसा  हुआ  है  और  बहुत  से  बच्चे  ओर  लोग  बोमार  उसके  लिए
 डिय  नाम  छो  एक  सुई  बाती  जिछकी  कोमत  2200  रुपये  हे  और  बह  वहां  पर  नहीं  पहुंच  रही
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 इस  बोच  कितने  हो  लोग  मर  रहे  ६  मन्त्री  महोदणा  से  जानना  चाहता  हूਂ  कि  1887-88  में

 कितनी  ढिमान्ड  रहो  ओर  आपने  कितनी  पूर्ति  को  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  बिहार  में  दवाई  १हुंच

 नहीं  रही  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  कितना  आपने  पूर्ति  को

 कमारी  सरोज  खापडे  :  मुझे  लगता  है  कि  मानमीय  सदस्य  काला-बाजार  के  बारे  में  सवाल

 पूछ  रहे  इसके  लिए  मुझे  अलग  नोटिस  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  कालिग  एटेंशन  कर  विया  था  ।

 श्री  सी०  पी०  ठाकर  :  दवाई  नहीं  पहुंच  रही  है  ओर  अमी  जो  मानतीम  सदस्य  ने  कहा  है  ,

 वह  सही  है  ।  हु

 कमारी  सरोज  माननोय  सदस्य  जो  यह  बात  नजर  में  लाए  तो  हुम  लोग  इध  पर

 घ्यान  देंगे  ओर  कोशिश  करेंगे  कि  दवाई  वहां  अगर  वह  पहुंच  नहीं  रहो

 धनो  के  सर्वेक्षण  हेतु  नया  अधिनियम

 ]
 +927.  श्री  बनवारों  लाल  पुरोहितां

 डा०  ए०  के०  पटेल

 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  देक्ष  में  वनों  कै  संरक्षण  हेतु  एक  भया  अधिनियम  बनाने  का  विच्नार

 )
 :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  भम्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 और
 बदि  तो  प्रस्तावित  विधेयक  की  रूपरेखा  क्या

 पर्यावरण  और  वन  मन््त्रो  जियाउरंहमान  :  (१)  ओर  सरकार  मारतीय
 वन  ]927  में  संशोधन  करने  पर  विथार  कर  रही  धस्ताषित  कार्यक्रम  को  रूपरेखा  को
 अमी  अध्तिभ्  रूप  दिया  जाना

 ]
 श्री  बनबारो  लाल  पुरोहित  ॥  माननीय  अध्यक्ष  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जंगस

 बहुत  तेजी  8  हम।रे  देश  में  खत्म  हो  रहे  हैं  धोर  मेरा  माबनीय  मंत्रों  जी  से  यहू  कहना  है  रि  मर्ज
 अलग  है  ओर  उसको  दवाई  दूसरी  हो  रही  मतलब  यह  कि  छोटे  छोटे  प्रोजेक्ट्स  को  थंगल  बचाने
 के  बहाने  ते  रोक  रहे  हैं  ओर  ण्हां  पर  केन्द्र  में  सब  को  आना  पड़ता  नागपुर  का  ही  एक  केस
 0.4  हेक्टेयर  अमीन  के  लिए  दो  साल  किलये  रेंस  में  यक  पर  लगे  पानी  की  लाइन  के  लिए  ओर  लोगों
 को  पानी  नहीं  मिला  ।  मतलब  यह  कि  कायदा  बराबर  नहीं  असल  में  जंगल  गलत  तरीके  से  कट
 रहे  हैं  और  लकड़ी  को  चोरी  हो  रही  है  |  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  जगल  के  जंगल  साफ  हो  रहे  जो
 एसेंशियल  प्रोबेक्टूप  उनकी  वजह  से  जंगल  कटते  से  उतना  नुकसान  नहीं  हो  रहा  है  जितना  कि
 जगलों  में  लकड़ी  की  चोरो  से  होता  है औौर  आज  हाप्नत  यह  है  कि  चारों  तरफ  जंगल  दोखते  हैं  भौर
 बोच  में  टोपो  रहु  गई  है  ।  मतलब  यह  कि  बोच  में  जग  साफ  हैं  ओर  बाहुर  से  आबको  जंगल
 मेरा  रहना  यह  है  कि  यो  एसेंदियल  बड़ो  बडी  अच्छो  प्रोजेक्ट्स  हैं  उक्को  आप  टाप  प्रायरटों  पर
 किलयर  त  दें  ओर  जो  जंगल-चोर  उब  फो  ऐसी  सजा  देनी  जिससे  जंगलों  में  गलत  तरीके
 से  चोरी  व  हो  सके  ।  यह  जो  वया  कायदा  बन  रहा  इसके  लिए  आपने  एक  कृपेटी  बलाई  मु्े

 4"
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 दुःख  इस  वात  का  है  छि  भा  इडलान्स  कया  यह  पता  नहीं  आपने  गाइडलाइन्स  ही  कुछ  नहीं  दिये

 हैं  ओर  अमी  तक  आऊटलाइन  तैयार  नहीं  तो  यह  कमेटी  क्या  करैगी  |  आप  इस  में  संकोच  क्यों
 करते  हैं  बोर  जो  गाइडलाइन्स  अपने  दी  उनको  सदन  को  जानना  का  हक  आप  यह  बताएं  कि
 कौन  सो  गाइडलाइस्स  आपने  कमेटी  को  दी  हैं  ओर  वह  कमेटी  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक्ष  दे  देगी  क्योंकि

 यह  बहुत  महृश्वपूर्ण  विषय  इसलिए  मैं  यह  पूछ  रहा  हूं  ओोर  इसको  भाप  टाछिये  जरा  जयाब

 दीजिए  ।

 क्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  दो  चीजों  ओर  दो  एक्टों  के  वोच  में  माननोय  सदस्य

 कन्फ्यूज  कर  रहे  हैंਂ  एक  तो  इन्डियन  फोरेस्ट  1927  का  जो  एक  काम्प्रोहंसिव  लेजिसलेशन

 है  फोरेस्ट्स  के  प्रिजर्वेशन  फोरेस्टस  के  कट्रोस  फारेस्ट्स  हे  मेनेअमेंट  का  और  एक  दूसरा
 एक्ट  फोरेस्ट्स  कन्जवेंशन  1980,  जिसका  परपज  बहुत  हो  लिमिटेड  है  कि  भान-फोरेस्टरी

 यूज  के  लिए  जो  फोरेमट  लेंद  को  जरूरत  वह  अगर  हाइवर्ट  की  जाए  नान-फौरेस्टरयूज  के  तो

 बजाएं  इमके  कि  वे  इसको  बगर  किसी  ओचित्य  के  फोरेस्ट  कन्जर्वेशन  एक्ट  को  ध्यान  में  रखते
 उमका  किलयेरेन्स  सेन्ट्रल  धवनंमेंट  से  लेशा  पालियामेंट  ने  उस  कानून  को  पास  किया  है  ओर
 दोनों  एक्ट्स  का  स्कोप  अप्तण  अलग  है  ।  सव'ल  है  इण्डियन  फोरेस्ट  एक्ट  का  जो  कि  1927  का  है  बोर
 यह  60  साल  पुराना  एक्ट  है  |  साठ  साल  में  बहुत  तन्दीलियां  हो  गयी  इसलिए  उसके  कप्रोहेंधिक
 लेजिस्लेशन  को  जरू-त  है  श्लोर  वह  अण्डर  कंसीडु शन  मी  है  ।  इस  कानूत  का  पुरा  मसविदा  तेयार  भी

 हो  इस  पर  राय-मध्यिरा  भी  हो  गया  था  लेकिन  उसके  बाद  हसलिए  झुक  गया  कि  फोरेस्ट  पा५लिसों
 अनाऊ स  हो  फोरेस्ट  पालिसी  के  थमाऊ स  होने  के  बाद  पूरे  तौर  पर  अमेंडमेंट  ला
 कर  के  एक  नया  एक्ट  लाया  इसलिए  वहू  कक  गया  |  वह  प्रोश्नंस  में  है ओर  माननीय  सदस्य  को

 हुम  यकीन  दिलाते  हैं  कि  फोरेस्ट  पालिसी  धनाऊ स  होने  कै  दबाव  हम  स्ट्रेस  कर  रहे  हैं  कि  यया  इ  डियन
 फोरेस्ट  एक्ट  लाया  जाए  जो  कि  1927  के  एक्ट  से  नये  तरीके  पर  लाया  जाए  ।

 दूसरा  सवाल  है  फोरंस्ट  कंजवेझन  एक्ट  के  सिलसिले  में  शोर  डाइवदन  आफ  छोरेस्ट  लेड  के
 सिलसिले  में  इस  सवाल  पर  कई  बार  धर्चा  हो  चुको  कई  बार  बहस  हो  च॒रो  है  ।  यह
 बात  बिल्कुस  सही  है  कि  इसमें  बहुत  कठिनाइयां  होतो  लेरिस  यह  रहना  सही  भहों  है  कि  हमारे
 पास  चार-चार  साल  प्रोजेक्ट  पड़े  रहते  यह  बात  सही  नहीं  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  !  यह  बात  सहो  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इनको  जबाब  देने  दीजिए  ।

 ओऔी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  अध्यक्ष  मैं  जो  जबाब  दे  रहा  हूं  वह  अपनी  जातकारी  के
 आधार  पर  दे  रह  मेरी  जो  जानकारी  है  वहू  यह  है  कि  प्रोजेक्ट  इस  वजह  से  पड़े  रहते  हैं  कि  जो
 उममें  कमियां  होतो  हैं  और  उनके  बारे  में  यहां  से  ्षो  इफर्मेश्षन  सांगी  जाती  है  कहु  है  फर्मेशन  हमें
 रिसीव  नहीं  होती  ।  हमने  कोशिश  को  है  कि  इस  प्रोसीजर  को  स्ट्रीमलाईन  हम  यह  श्टेप्स  लेने
 जा  रहे  हैं  कि  पाईप  इलेक्ट्रिक  ट्रांसपीशन  साईन  जो  जाए  उसके  लिए  देर  नहीं  लगनी

 )

 झी  बनवारो  लाल  पुरोहित  ।  अध्यक्ष  महत्वपूर्ण  प्रषन  है  श्रंण्लात  बचाने  का  पूरी  ढंट्री  में
 जो  हमारा  ज्योग्राफिकल  एरिया  रिकार्ड  कै  हिसाब  से  उसमें  कितना  जंगल  एरिवा  एवचुडटाल
 सव  जो  किया  है  उसके  मुशातिक  कितमा  जंगल  एरिया  है  और  हमारा  टारगेट  क्या  है  कि  टोटब  सेंड



 भौखिक  उत्तर  10  19895

 का  कितना  परसेट  जंगल  होना  चाहिए  ?  अगर  स्टेटवाईज  फिगर  हैं  तो  बे  दे  हीं  तो  पूरी
 कंट्री  का  परप्षेटेज  बता  दीजिए  कि  कितने  परसेंट  जंगल  होना  चाहिए  |  छितने  परसेंट  को  धापको

 एक्सपर्टम  ने  राय  ढी  है  ?  तोनों  चोजें  बता  रिकार्ड  में  कितना  एक््चअल  वेरोफिकैशन  में
 कितना  है  भोर  आपका  टारगेट  क्या  है  कि  कितना  होना  चाहिए  ?  भापने  जो  टारगेट  बताया  है  उस
 टाश्मेट  को  आप  कब  तक  पूरा  करेंगे  ?

 श्री  जियाउरंहमांन  अंसारी  :  कई  बार  यह  बात  इस  सदन  में  कतायों  जा  चुकी  है  ओर  में  फिर
 उप्तको  दोहराता  हूं  कि  दो  चोजें  रिकाशिड  फोरेस्ह  22.7  परसेंट  टोटल  शेड  मास  एरिया  का  है  ।

 हारी  जो  फोरेस्ट  पालिसी  है  जो  कि  0957  में  अनाऊस  हुई  उसके  मुताबिक  ओर  जो  1988  में
 थर्मी  धनाऊ स  हुई  है  उसमें  हमने  30  परसेंट  का  टारगेट  रखा  टोटल  लेंड  मास  एरिया  में  30
 परसेंट  फोरेस्ट  होवा  लेकिन  जिसको  हम  ट्री  कबर  कहते  हैं  वह  15  कुछ  परख्ेंट  है  ओर  दुधरा
 19  छुछ  परसेंट  है  ।

 ]
 पटेल  :  में  माननीय  के  उत्तर  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  ।  मशननीय  भंत्री  ने एक  घिसा

 षिटा  उत्तर  दिया  है  कि  यहु  अधिनियम  विद्याराधोन  सांप  निकल  जाये  तो  लाठी  चलाने  से  क्या
 फापदा  है  ?  जंगलों  को  दिन  प्रति  दिन  मष्ट  किया  जा  रहा  हम  पर्यावरण  के  बार  में  विन्तित
 मैं  मुजरात  का  उदाहरण  देता  वर्ष  1975  में  वहां  9.2  प्रतिद्बत  भाग  में  श्ंशल  परन्तु  सरकारी
 बंकड़ों  के  आजकल  वहां  केबल  3-4  प्रतिशत  भाग  में  ही  जंगल  श्रथवा  पेड़  मविध्य  में
 जंमलों  को  नियति  क्या  होगी  ?  सम्पूर्ण  भरुबरात  में  ऐसी  धटनायें  षटित  हो  रही  हैं  हाल  ही  में-**

 )  *

 अभ्यक्ष  महोदय  :  अमुमति  नहीं  है  ।  कोई  भारोप  वहीं  लगाया

 पटेल  :  मैं  मंत्रों  महोदय  से  एक  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।  गुजरात  में  ऐसा  घटित
 हो  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोरय  :  धाप  ऐसा  नहीं  फर  सकते  ।  भाप  ऐसे  कसा  कर  सकते  है  ?

 )
 डा०  वे  इस  मामले  के  बारे  में  पहले  से  हो  जानते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदथ  ॥  हो  सकता  है  ।  भाहे  जो  भी  है  परम्तु  यहां  हम  नियमों  के  अनुसार  हो
 वाही  करने  जा  रहे  हैं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  परन्तु  वे  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहे
 पठेल  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  वे  अपक्ाा  अनुभव  बता  रहे

 मधु  वंडवते  :  जो  लकड़ों  काटी  जाती  उग्ने  वे  निकाल  लेते  हैं  ।
 डा०  पटेल  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  व ेकिस  समय  तक

 लियम  बनाने  था  रहे  हैं  ताकि  हम  जंण्लों  को  नष्ट  होने  से  बचा  सके  तथा  इस  देश्ष  में  अच्छा  ओर
 बेहतर  पर्यावरण  बन  सके  ।

 क्षार्यवाही  ब्त्तात्त  में  सम्मिलित  नहीं  कियां
 जप++
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 थो  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मैं  पहले  ही  यह  कह  चुका  हूं  कि  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार

 परन्तु  यह  नि्चय  सिया  बया  था  कि  सदन  में  एक  तई  वन  नीति  लाईं  था  रही  है  किसके  बार  में  पिछले
 सन  में  घोषणा  की  गई  थी  ।  बन  मीति  की  घोक्षणा  के  बाद  ही  हमें  एक  व्यापक  विधान  सामने  छाने  के
 बारे  में  यह  ही  रूरनो  नई  नीति  के  हमें  एक  व्यापक  विधान  के  बार  में
 नंये  स्तिरें  स ेसोचना  मैं  माननीय  सदस्थ  को  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि मारतोप  बन  अधिनियम  को
 ओर  अधिक  सख्त  बनाने  की  नितासर्त  आवश्यकता  है  ताकि  गलत  कार्य  करने  वाले  अवध  रूप  से  वनों
 को  काटने  शले  और  बन  संसाधर्तों  को  नष्ट  करने  वाले  व्यक्तियों  कै  विद्द्ध  निवारक  कायवाहो  को
 जा  सके  ।

 ]
 निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  फारेस्ट  पालिसी  बताने  जा  रहे

 लेकिन  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  |  मैं  राजस्थान  का  उदाहरण  पेश  करना  चाहतो  हूं  ।  आपने  बताया
 कि  लगभग  19  परसेंट  फारेस्ट  होना  लेकिन  व्यावहारिक  रूप  में  2-3  परसंट  फरेस्ट  बचा
 खासतोर  से  अरावलो  रेजेज  किसो  जमाने  में  ये  हरी-मरी  द्ञाज  नेकेट  हो  गई  आप  यह

 फालिसो  कब  तक  बनाए  कब  अरपेंडमेंट  यह  समझ.में  वहीं  आ  रहा  दूसरी  बात  में
 निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जो  रिजवं  फरेस्ट  गेम  सेक््चु रोज  हैं  वे  मो  साफ  दो  रहो  हैं  ।  इसके  लिए
 प्राप  राज्य  सरकार  को  कोई  आदेश  देंगे  या  इसमें  कोई  धंशोषन  करना  चाहेंगे  या  नहीं  करना

 (

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यले  से  यह  उतार  दीजिए  ।

 ]
 प्रो०  निर्मेला  कुमारी  मुर्क  )

 ]

 करी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मैं  मानता  हूं  कि  फारेस्ट  का  कटाव  बहुत  तेजी  से  हुआ  है  ओर
 इस  बजहू  से  भरकार  कदम  उठा  रहो  जिपसे  कि  फारेस्ट  का  कटाव  रुके  ।  हसो  वजह  से  नई  पासिसी
 के  तहत  एक्ट  धाना  अ'हते  इसके  लिए  डिटरेंट  पनिशमेंट  रखा  इसका  हल  यही  है  कि  जल्दी
 से  जल्दो  कप्रोदेंसिव  1927  कै  एक्ट  को  अमेड  करके  हम  लाएं

 जशात  रोग  से  मृत्यु

 ]
 $928.  भी  वी०  कृष्ण

 औ॥री  मर्रासह  सूर्यबंशो
 कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  सरकार  का  ध्यान  26  मार्च  1989  के  हेराल्डਂ  में  डिबोज

 कक््लेम्स  16  लाइब्सਂ  शीएं  क  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया

 7)  यदि  तो  क्या  देश  के  अन्य  भायों  से  मो  ऐसे  समाचार  प्राप्त हुए
 तो  तत्सस्वश्थी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  रोद  की  रोकथाम  के  लिए  कया  कदम  उठाए  पणए

 |
 :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्पाच  मंत्रों  यह  बताने  की
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सरोज  लाए  से
 एक  विवरण  समा  पटल  पर  रख  दिया  पया

 विवरण

 सरकार  ने  26  1989  को  डेकत  हरस्ड  में  बोमारी  ने  16  जानें  के  शीषक
 से  प्रकाशित  इस  समाचार  को  देता  है  ।

 बिहा  से  रहस्थ्मयी  बीमारी  के  फेपने  की  सूचमा  मिलने  पर  राष्ट्रीय  संचारी  रोमन  संस्थान  के
 दसों  को  प्रमावित  क्षत्रों  का  दोरा  कश्ने  के लिए  भेबा  इस  रोग  का  मेनिगोकोकोल
 टिस  सोरो--ग्रूप  ए०  कै  रूप  में  लिद्ान  किया  गया  |  1989  के  स्वात  राज्यों  संघ  राज्य
 चामतः  आंध्र  मध्य  महाराष्ट्र  और  दिल्ली  ने  मेनिगोरोकोल
 धैनितजाइटिस  के  रोगियों  के  साथ-साथ  इस  रोग  से  मौतें  होने  करी  धूचवा  दी  रोगियों  ओर  मोतों
 की  संख्या  इस  प्रक'र  है  :--

 राज्य  रोगी  मौतें

 बिहार  अनुपलब्ध  263  (28-4-89

 उड़ीसा  2951  344  (2-4-89
 आंध्र  प्रदेश  792  136  (23-12-88  से  3  1-3-89
 मध्य  प्रदेश  1620  158  (१-4-89

 गुजरात  586  102  (3-4-89
 महार'घ्ट्र  584  109  (4-3-89

 ढ्ल्लो  329  58

 मेवियोकोकोल  मेनिनजा  इटस  के  लिए  किए  गए  रोकथाम  सबंधों  उपायों  में  विम्भ  लिखित
 झ्ासिल  हैं

 अर्थ  लि  किस्सा  स्वास्थ्य  का्पिकों  द्वारा  रोगियों  की  छुरू  में  ही  सूचना  देना  ताकि  सभी
 संदिग्ध  रोगियों  का  अस्पतालों  में  इलाज  किया  जा  सके  ;

 --  रोगियों  का  पता  लगाने  और  उनका  निदान  करने  के  लिए  प्लमावित  क्षेत्रों  छा  दोरा  करने
 के  लिए  चिकित्सा  दलों  क्षा  गठन

 ---  उपयुक्त  औषणधें  अर्थात्  किस्टेलइन  बेन्जिल  पेनिसिलिन  ओर  बलो  रेम्के  निकोल  प्रदान  करके
 रोगियों  का

 —  भ्रस्पतालों  ओर  आक#ृष्ष्मिकता  विभागों  में  रोगियों  को  देखने  थाले  चिकित्सा  दर  अर्थ
 चिकित्सा  कार्मिकों  को  टीका

 —  रोभियों  को  सल्फ़ांडायजोन  देकर  उन  व्यक्षितयों  को  सुरक्षा  प्रदान  करना  थो  रोगियों  के
 सम्पकं  में  भा  सकते  हैं  ।

 श्री  बी०  कृष्ण  राव  :  एक  अज्ञात  बीमारी  के  कारण  आन्प्र  प्रदेश
 श्रध्य  महाराष्ट्र  ओर  दिल्लो  में  लगमग  1200  व्यक्षित  मर  चुके  हैं  ।  क्या  मैं  सरकार  से

 यह  जान  सकता  हूं  कि  यह  अज्ञात  बोसारी  कया  यह  कंसे  आई  कहां  से  आई  क्या  यह  बीमारी

 8
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 किया  है  ?

 कुमारी  सरोज  खापडें  :  हमने  इस  बारे  में  अनुसन्धान  नहीं  किया  है  ।  परन्तु  जंसा  कि
 मानगीय  सबस्य  न  अम।-अमी  उल्लेख  किया  विभिन्न  र/ज्यो  जैसे  मध्य  बिहार  और
 दिल््मी  ने  यह  सूचना  दी  है  कि  इस  बीमारी  के  वि।भन्त  कारण  हैं  ओर  उन  कारणों  से  इन  राज्यों  में
 लेनितवआाधटिस  नामक  यह  विशेष  बोमारी  पाई  जाती  है  ।

 करी  वो०  कृष्ण  राव  :  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  एहतियाती  कार्यवाही  की  क्ष्या
 सरकार  ने  हस  बीम।री  के  उश्पूलन  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  क्लारम्म  किया

 कुसारी  सरोज  देश  से  मंनिनजाइटिस  के  उन्मूलन  के  रे  में  कुछ  कहना
 ब्षत्यस्त  क'ढेन  है  |  परन्तु  सरकार  देश  में  लामक  इस  बोमारी  को  भियन्त्रित  करने  कै

 लिए  कुछ  निवारक  कार्यबाही  करने  के  लिए  उत्सुक  है  ।

 इस  बारे  में  सावधानी  पूर्वक  पर  दल  दिया  जाना  चाहिए  जिसमें

 पृर्वेक  रिपोर्ट  देता  और  प्रयोगक्षाला  संबंधी  निगरानी  भी  सम्मिलित  है  ।  हम  सदंव  इस  बीमारी  के
 बारे  में  लोगों  को  शिक्षित  करने  का  प्रयास  करते  है  |  हमारा  एक  सुनियोजित  स्थास्थ्य  क्षिक्षा  कार्यक्रम
 है  जिससे  ऐसे  मामलों  को  रोकने  और  विशेष  रूप  से  मेलिनजाइटिस  के  कारण  मृत्यु  को  रोकने  में  काफी

 सहायता  मिलेगी  ।  इस  कार्यक्रम  का  मुस्य  उहंदय  लक्षित  जनसंख्या  को  इसके  चिन्ह
 थोौर  लक्षणों  के  बारे  में  शिक्षित  करना  ओर  जातकारी  और  किसी  उपक्ति  में  इस  बोमारी  के
 लक्षणों  खा  पता  लगने  पर  उपयारात्मक  कायंबाही  करना  है  ।

 डा०  थी०वेंकटेश  :  इस  देक्ष  में  प्रशिवर्ष  घातक  बीमारियां  फेलतों  हैं  विशेष  रूप  से
 मेरे  राज्य  कर्माटक  में  मल्नाद  कै  अधिक  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  में  के०  एफ०  डो०  अथात्  काशानोर  फ्ोरेस्ट
 डिजिज  खेलतों  दूसरी  मेरे  चुनाव  क्ष भर  कोलार  में  जापानी  इश्सिफालिटिस  के  कारण
 बर्ष  हजारों  व्यक्ति  मर  रहे  हैं  और  एतिवर्ष  हजारों  व्यक्ति  शारोरिक  और  मानसिक  रूप  से  शिरूुलांय
 बन  रहे  हैं  बौर  उनकी  संक्ष्या  बढ़  रही  है  ।  मैंने  सरकार  से  बार-बार  इस  समस्या  का  समाधान  ढ़  हने
 के  लिए  कहा  ओर  गत  वर्ष  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  वे  कुछ  टीकों  का  श्ायात  और  उनका  उत्पादन
 करने  भी  था  रहे  परन्तु  उन्होंने  अमी  तक  इस  बारे  में  कुछ  मी  नहीं  किया  मैं  दो  महत्वपूर्ण
 एवं  साधारण  प्रहन  पूछना  चाहता  हूं  ।  क्या  सरकार  टीकों  का  निर्माथ  करने  जा  रही  मैं  स्त्री

 महोदय  से  इसका  स्पष्ट  उत्तर  चाहृता  हूं  |  मेरे  चनाव  क्षत्र  में  शरीरिक  ओर  मानसिक  रूप  से
 विकलांग  भ्यक्तियों  क्री  संश्या  बढ़  रही  है  मैं  यह  जाना  थाहूंगा  कि  क्या  भारत  सरकार  वहां  कोई  कल्याण
 कार्य  शारम्म  करने  जा  रही  है  क्योंकि  इससे  समाज  का  मविष्य  छ्ड़ा  हुआ

 कुमारी  सरोज  खापड  :  माननोय  सदस्य  ने  मुझ  से  देक्ष  में  टीके  के  उत्पादव  के  बारे  में  प्रदन
 किया  है  ।  मैं  यहां  इस  सदन  में  यह  उल्लेख  करता  चाहूंगी  कि  हमारे  देश  में  मंनिनजाइटिस  के  लिए
 टीके  उत्पादन  वहीं  जाता  है  ।  इसे  विदेश  से  श्रायात  करना  पड़ता  टीके  की
 सिफारिश  चिकित्सा  अद्धਂ  चिकित्सा  कम  चारियों  ओर  रोगियों  को  देशयाल  करने  वाले
 व्यक्तियों  के  लिए  की  गई  है  ।

 डा०  थी०  उन्होंने  मेरे  प्रथण  को  नहीं  समझा  है  ।
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 कुस्तारी  सरोज  स्लापडे  .  मैंने  आपके  प्रएण  को  समझा  है  ओर  मैं  उस  वाद  पर  आ  रही
 कृपया  थोड़ा  धेय  रखिये  ।

 घूकि  मैं  टोके  के  बारे  में  बाठ  कर  रही  थी  अतः  मैं  यहां  यह  उल्लेख  करता  चाहूंवी  कि

 सेविनोकाल  मे  इटिस  टोके  रा  उत्पादन  हसारे  देश  में  महीं  किया  जाता  टीका  खग।ने  के
 बाद  संरक्षाश्मक  प्रतिरक्षा  विकसित  करने  में  समय  लगता  उपरोगत  आतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इस  विशेष  बोमारो  में  टीके  को  सोभित  भूमिका  के  कारण  सारे  लोगों  को  एक  साथ  टोके  लगाने  को

 विफारिक्ष  नहीं  को  वई  है  थोर  यह  निर्णय  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  लिया  गया  था  जिसको  वेठक

 24-3-1988  को  हुई  थी  ।

 डा०  वोਂ  वेंकटेश  :  उन्होंने  मेरे  प्रहन  को  नहीं  समझा  मैं  काशातनोर  फोरेस्ट  डिजोज  और
 जावाती  अन्सेंपिशिटिस  के  बारे  4  प्रदत  कर  रहा  इस  अपन  का  सम्न््ध  में  निनोकास  तै्ते4ल्कुल  मो

 नहीं  है  ।

 कुसारो  सरोज  खापडें  :  में  समझी  हूं  कि  मैंने  दम  के  उपभाग  को  नहीं  सुना  था  !

 डा०  थो०  बेंकटेश  :  ये  दोनों  घातक  बीमारियां  मुझे  इस  यारे  में  खेद  है  ।

 कुमारों  सरोज  खापडें  :  आपको  अफसोस  जाहिर  करने  को  जरूरत  नहों  है  ।  आप  इस  प्रदन  के

 मुझे  अलम  सूचना  दे  सकते  हैं  ओर  इसमें  कुछ  हुआ  ठो  मैं  उसकी  जानकारी  आपको  दे  हु  गी  ।

 का०  थो०  जंकटेष  :  उस  क्षेत्र  में  ये  दो  मयंक्रर  बीमारियां  हैं  भोर  धह  उसमें  से  हक  है  ।

 )

 डा०  ए०  कल्तानिधि  :  यह  अश्यस्त  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  मानतोय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  मेनिनजाइटिस
 निद्यन  तहीं  हो  मेनिनजिस्म  का  मिवान  नहों  हो  सकता  सेकिश  शा  कड़ी  हो  सकता  कि

 अभिमजफइटिश्र  का  बिद्धात  गहीं  हो  ।  गे  मामले  जोवाण्विक  ओर  बामरल  के  हैं  शिगका  आसततो  से  फुता
 लगाया  जा  सकता  है  4  यदि  एक  पंचरਂ  किया  छाए  ओर  स्पाइनल  फ्टूढਂ  समा  कराए
 हो  आाप  मिदाम  करने  के  श्िए  इसके  कारण  का  परीक्षण  कर  सकते  हैं  में  स्तमाता  हूं  कि  मंत्री  महीश्षय
 हाक्टरों  का  अपमान  कर  रहो  में  यह  कहना  चारमा  कि  इश्लक्ट्रोन  माइक्रोस्कोप  के  आने  से  अंद
 छब  कुछ  संभव  है  ओर  निदाम  करना  बहुत  सरल  हो  ग्रया  माननीय  मंत्री  अत  लिवान  कर  रहो

 मेनिता  जिस्म  रा  निदाकष  नहों  है  जबकि  बेतिनआइटिस  का  धिद्वास

 कुमारी  सरोज  खापडें  :  मैं  माममोय  सदस्य  के  विचारों  को  नहीं  जानती  ।  उन्हें  अवश्य  ही
 तकभीकी  ज्ञान  मुझे  नहीं  है  ।  मेरा  यह  अभिप्राय  नहों  था  कि  मेमिसलाइटिस  का  मिदान  नहीं  हो
 सकता  था  गह  निदान  न  हो  सकने  वाली  बीमारी  यदि  यह  किसी  वजह  से  गलत  सुना  गया  हो  तो
 उसके  लिए  मुझ  खेद  है  |  डाक्टरों  हारा  इस  बोमारी  का  निदान  अवश्य  हो  किया  बाता  )

 डा०  ए०  कलामिधि  :  मैं  जानता  हूं  कि  मेतितआाइटिस  बोमारी  का  निदान  है  सिंकित  मेमिन+
 जिस्म  का  निदान  नहीं  है  ।

 कुमारी  सदोज  क्ापड  :  मुझे  कोई  तकतीको  श्ञाम  नहों  इसलिए  इसका  उतर  देगा  मेरे  लिए
 मत्यम्त  कठिन

 ओ  हरीश  मंत्री  महोदद  से  तक़नोको  ज्ञान  स्थने  की  अपेद्या  बढ़ीं  की  जा  सकती  ।
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 कुमारी  सरोज  खापडे  :  में  मानवीय  सदस्य  को  यह  सुचित  करना  चाहुंगी  कि  वर्ष  1989  के
 दोरान  मेनिनजाइडिस  के  विभिन्न  विशेषकर  बिहार  में  फेलने  को  सूचना  मिली  यह  सुचना
 मिलने  पर  तथा  समाथार  पत्रों  में  इन  खबरों  के  प्रशाशित  होने  पर  बिहार  को  स्वास्थ्य  सेवाजं  के
 निदेशक  ने  एक  विकिंत्सा  दल  मेजा  था  उन्होंने  चिकित्सा  से  रो  जांच  करमे  के  लिए
 कहा  था  ।  ऐसा  समझा  गया  था  कि  यह  मस्तिष्क  ज्यर  के  कारण  हुई  लेकिन  काए  में  कुछ  समय  के
 बाद  रांचो  फ्ेशिकक्ष  कालेज  तथा  जमऐेवपुर  पेडिकलस  कालेज  के  विशेषज्ञों  ने  पेक्निजाइटिस  की  पुष्टि

 को  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  नई  चोनी  मिलें

 ]
 ०४930,  भी  हरीश  रावत  ?  क्या  खास  मोर  नागरिक  पृति  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  वर्ष  1988-89  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  नई  चीनो  मिलें  खोलने  एवं  वर्तमान  दोनो
 मभिलों  को  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  छोई  पुस्ताव  थोर

 यहि  तो  तस्तम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लाद्य  और  नागरिक  पूति  मंशालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  बोर  चीनी
 ब्द  1988-89  के  अद्ष  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  प्रत्येक  2500  टो०  सी०  ढो०  नई  चीनी

 फक्ट्रियाँ  स्थापित  करने  के  लिए  3  आाश्षय  पत्र  शोर  मोजदा  चोमी  यूथिटों  में  फ्याप्त  क्स्तिर  करते  के

 लिए  14  श्राशय  पत्र  जारो  किए  गए  जितका  ब्योरा  संलग्त  में  दिया  बया  है  ।  इसके
 चीनो  फंक्ट्रियाँ  स्थापित  करने  के  लिए  9  आवेदन  पत्र  ओर  मोजुदा  चीनी  फेक्ट्रियों  को

 प्रति  दिन  गश्ना  पेराई  क्षमता  में  दद्धि  करने  के  लिए  4  आवेदन  पत्र  सरकार  के  लम्बित
 पड़े  हुए  हैं  जिनका  ब्योरा  संदरत  में  दिया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेष्  में  1988-89  चीनी  वर्ष  के  दौरान  नई  थीनो  ज़ैक्ट्रियों  की  स्थापका  करने  के  लिए
 और  मोजुदा  चोनी  फंक्ट्रियों  में  विस्तार  करने  के  घिए  जारी  किये  गये  आशय  पत्रों  के  ब्योरे  ।

 नई  चीनी  फेक्ट्रियां

 क्रस  सं  ०  पार्टो  का  नास  ओोर  पता  आशय  प्र  पत्र  करते  को
 तारोख

 1.  यु०  पी०  कोआपरेटिव  झुगर  फंक्ट्रीज  फंडरेशत

 तहुसी  थ८  गोलाबाजार  जिला  गोरखपुर  18-11-1988
 2.  यू०  पी०  कोबापरेटिव  झुगर  फ़ेक्ट्ररोज  फ्रेटरेश्नन

 चिलवा  जिला  बहराइच  20-3«<1989
 3.  यू०  पी०  कोशआषपरेटिव  शुगर  फंक्ट्ररीज  फ्रेडरेशन

 ब्लाक  तहसील  जिला  हरदोई  20-3-1988
 न्अामममम»म५»»माओन  माना
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 भोजूदा  यूलिटों  में  विस्तार

 क्रम  सं०  पार्टो  का  नाम  और  पता
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 a  «मम मनन  न
 -  अधथ  शुगर  मिलस

 जिसा  सीतापुर
 .  ण्०  पी०  स्टेट  झुगर  कारपरेष्षत  सि०  मोहिउद्दोनपुर

 जिला  मेरठ

 ,  सरांया  शुगर  शिहम
 पो०  ओ०  जिला
 बस्तो  शुगर  मिल्स  कं०
 जिला  बस्तो

 बाजपुर  कोआपरेटिव  शुगर  फक्ट्री
 पी०  ओ०  तथा  रेलवे  स्टेक्षन  नेनीतास
 किसान  सहरूा रो  चोनो  मिल्स  पोस्ट
 तहमील  जिला  नंनीताल

 .  ब०  पी०  स्टेट  शुगर  कारपोरेक्षन
 जिला  मुजफ्फरणभर

 तुलसोपुर  शुगर  करनी
 बिला  मोंडा

 किसान  सहंकारी  च्ोमी  भिल्ख
 पो०  आ०

 तहसोल  बहेड़ी  जिला  बरेलो
 .  सरस्वती  किसान  सहकारी  चोनों  मिल्स

 ग्राम  पोस्ट  तह॒ध्तील  नान
 जिला  बहराइच

 »  किस्गय  सहकारी  चोनी  मिल्स
 ग्राम  बड़ासे

 तहसील  ओर  पोस्ट  जिला  नेनीताल
 «  ब)गपत  कोआपरेटिव  शुगर

 पो०  भा०  बागपत  रेक्षये  बागपत
 बिला  मेरठ

 »  किसान  सहुकारोी  चोनो  मिल्स
 पो०  शा०  चोनो

 जहांगी  तहलोल  ०नूपण  जिला  बुलन्द्शहर
 यू०  पी०  स्टेट  छुगर  कारपारेशन

 यूक्ट---भाक  तहसोल
 जिला  देवरिया

 10  1989

 जिसकी  स्वीकृति
 दी  गई  है

 2670  सै  5000  टौ०  सी०  ढी*

 1500  से  2500  टो»  सी०  डो०

 3200  से  4000  टो०  सी०  डी०

 1500  से  2500  टो०  सी०  डी०

 8000  है  4000  टो०  सो ०  डो०

 1250  से  2500  टी०  सौ०  डो०

 1676  से  2500  टो०  सी»  ढी०

 1700  से  2500  टी०  सी०  डो०

 1250  से  2500  टी०  सौ०  डो०

 1250  से  2500  ढी०  सी०  डी०

 1250  है  2500  टी०  सी०  डो०

 1800  है  2500  टो०  सी०  ढी०

 2000  से  3000  टी०  सी०  शो०

 1016  से  2500  हो०  सौ०  ढी०



 20  1911  मोखिक  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  से  ध्राष्य  आवेदत  पत्र  पर  जो  बिचार  करने  के  लिए  शल्वित्  पड़े  हुए  हैं

 नई  चीनो  फंक्ट्रयां

 कमर  आम ां  ं  आआआआ  हल

 फ्रेम  सं०  पार्टी  का  नाम
 ३३३३४३३३३॒॒न्ुून॒॒न्

 ॥__+

 >>

 .  य०  पौ०  कोआपरेटिव॑  क्षुगर  फरेक्ट्रीज  फ्रंडरेशन  लि०

 तहसील  ओर  जिंला  सहारनपुर
 »  यू०  पौ०  कोआपरेटिव  शुंगर  फ्रेबट्रीज  फ़ंढरेशद

 तहसोल  जिला  बदाय
 3  व०  पी०  कोआपरेटिव  पुगर  फक्ट्रीज  छेडरेशन  लि

 4,

 5.

 8]

 थ्न्ये

 छ्०

 9.

 तहसील  जिला  बुलन्दशहर
 य०  पो०  कोआपरेटिव  झुगर  फेक्ट्रोज  छेडरेशन  माउ

 तहसील  जिला  लेरठ

 यू०  पी०  कोआपरेटिव  शुगर  फ़ेक्ट्रीज  फेडरेशन
 तहसील  जिसा  बरेली

 ,  य०  पो०  कोआपरेटिव  श्रुमर  फंक्ट्रीज  फ्रेडरेशन

 तहसील  ओर  जिला  बरेली
 ,  यू०  पो०  कोआपरेटिव  पुगर  फ्ेक्ट्रीज  फेंडरेशन

 स्थान  ओर  तहसोम  जिला  इलाहाबाद
 .  य०  पी०  कोआपरेटिव  शुगर  फेक्टरोज  फ्रंडरेशन

 तहत्तील  ठाकुर  जिला  भुरादाबाद
 यू०  पी०  कोआपरैेटिव  झ्रुगर  छेक्ट्रीड  फ्ेडरेशन
 जिला  भेवपुरी

 विस्तार  सम्बन्धी  मामले

 2.

 3.

 4.

 5.

 कक  नम  कम

 य०  पी०  स्टेट  छुगर  क्ारवोरैशन  तहसील  और
 जिसा  ब्रुलन्दझाहर  थे  2500  टी०  सी०  डो०  )
 य०  पो०  स्टेट  शुगर  कारपोरेश्वन  स्थान

 तहसील  खिला  बाराबंकी  से  2500  टो०  सो०

 ग्०  पो०  स्टेट  छुमर  कारपोरेश्नन  तहसील
 जिला  सीतापुर  (,524  सै  2500  टी०  सी०

 छू  ता  शुगर  कम्पनी  लि०  तहसील
 जिला  मबरा  से  2500  टी०  सी०  ढी०  )
 शे०  तिवेजी  हजलोनियरिंग  वक्स  यूविट--अपर  इ्डिमा  शुपर

 तहसील  जिला  मुजफ्करमगर

 (३3600  से  5000  टी०  धी०



 मौलिक  उत्तर  10  1989:

 ]
 श्री  हरीज्ञ  रावत  :  अध्यक्ष  माननीप  मंत्री  डो  ने  उसर  में  बताया  कि  ऐसी  9  एप्लीकेशन

 अमी  इनके  मत्रालय  में  पंडिग  हैं  जिनमें  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  लेटर  ऑफ  इटह  दिए  जाने  के  लिए
 शावेदन  किया  में  माननोय  मंत्रों  जो  से  जानबा  चाहूता  हूं  छि  वे  एप्लीकेशस्स  कब  से  पेन्हिंग  हैं  ओर
 कय  तक  उत  पर  भारत  सरक्षातत  को  स्वीकृति  भिल  थाते  को  आशा  है  कब  तक  शाइसंत  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  को  प्रदान  कर  दिये  जायेंगे  ।

 श्री  सुख  राम  :  अध्यक्ष  एक्जेक्ट  डेट  तो  इस  समय  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  है  कि  कौन  सा

 एप्लोकेझन  कब  से  पडिंग  मगर  ज्यों  हो  स्टेट  गवनेमैंट  सै  हमारे  पास  बांछित  एनन््फ'मेशन  था  बाती
 सुचना  मिल  जाती  उसके  बाद  उसे  स्क्रीनिंग  कमेटी  के  सामने  रखा  जाता  इस  काम  में  यहां

 देर  लगते  का  प्रदत  ही  पंदा  नहीं  होता  ।  फिर  भी  मैं  इसमें  देख'गा  कि  जो  जावेदन  पत्र  सारी  कंढोशर्स
 को  पूरा  करते  उन  पर  आमामी  सक्रोनिंग  कमेटी  में  विचार  क्विया

 श्री  हरोश  रावत  :  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  चीती  मिलों  के  मोडनदिजेश्त  का  प्लान  मी  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रोय  सरकार  को  सबधित  किया  है  ओर  उसके  लिये  विशेष  ऋण  दिवे  जाने
 का  निवेदन  भी  किया  गया  उत्तर  प्ररेश  सरकार  ने  आपसे  मक्क  मंत्री  वदि  इस  सम्कध  में

 नौय  मंत्री  जी  के  पास  कोई  बानकारो  हो  कृपया  स्पष्ट  करें  कि  उस  बारे  में  आपके  मंत्रालय  का
 क्या  दृष्टिटकोण  है  ।

 श्री  सुख  राम  :  जैसा  मैंने  पहले  कुछ  मामलों  में  तो  एक्सपेंशन  हम  दे  रुहे  हैं  कोर  मोड
 माॉँइजेद्न  के  बारे  में  हमारी  जो  नीति  है  उसके  तहुत  कितनी  एप्लीक्रेशस्स  हमारे  पास  मोहनाइजेलन
 कै  लिये  आयी  वह  सुचना  मेरे  पास  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  हतना  अवध्य  है  कि  जो  मिल
 नॉहजेशन  के  लिए  निर्धारित  छात्तों  को  पुरा  उस  प्रोजेक्ट  पर  हम  जल्दी  से  जल्दी  विचार

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  अध्यक्ष  मैं  मातनोय  धंत्री  जी  से  लानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश
 में  ऐतोी  कितनो  चोनो  मिलें  हैं  जिनको  क्षमता  1200  टी०  सी०  ही०  पै  कम  है  ओर  1200  टी०  सो०
 डो०  से  कम  क्षमता  वालो  कितनी  चीनी  मिलें  धाटे  में  जा  रही  हमारे  देवरिया  जनपद  में  कुल  14
 मिलें  जिनमें  से अधिकांश  800  मौर  1200  टौ०  सी०  छी०  क्षमता  के  बोच  को  कहां  मस्भा  हो
 मुश्य  फसल  मैं  माननोय  मंत्री  जो  से  जानना  चाहता  हूं  कि  1200  टी०  सी०  डी०  से  कम  क्षमता
 वाली  मिलों  को  श्रोत्थाहन  देने  के  ढ़ाई  हुआर  टन  सी०  डी०  छमता  बनाने  के  सरकार  ने
 कितनों  घीनो  मिलों  को  रिकरमैंड  किया  सस्तुति  की  है  ।

 श्रो  सुख  राम  ;  अध्यक्ष  इस  आश्षय  को  साथने  रखते  हुए  कि  1250  टौ०  सी०  डो०  से
 क्रम  क्षमता  वाली  चोरी  भिले  दृकॉनोमिकल  नहीं  मारत  सरदार  ने  अपनी  नीति  को  बदला  है  ओर
 उसे  कम  से  कम  2500  टी०  सौ०  डो०  को  गिले  रखा  जय  उत्तर  प्रदेश  में  कितवी  चोनो  मिलें
 1250  टो०  सी०  छढी०  से  रूम  क्षमता  की  कितनी  भाटे  में  चल  रही  इसको  सुचना  यरे  फस  इस
 समय  उपलब्ध  नहों  यदि  माननोय  सदृत्य  हें  तो  मैं  उन्हें  दे  सकता  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 से  4  मिलों  के  बारे  में  हम।रे  पास  दस्ख्वास्त  आयी  उन्हें  वहु  एक्वायर  करना  चाहुतों  क्योंकि
 वे  अनइकॉतोमिकल  घाटे  में  चल  रहो  थीं  उससें  हमने  द्वीम  मिनिस्ट्री  को  अपनी  कंसेंट  दे  दो  पी
 ध्ोर  वहां  से  मी  वह  मंजूर  हो  गया  अब  उत्तर  प्रवेश  सरकार  को  इसको  एश्यायर  करना  बाको
 1250  की  कितनी  यह  सूचना  इस  समय  परेरे  पास  नहीं

 14
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 20  )  मोखिक  रत्तर

 ओ  राम  प्यारे  पक्का  :  अध्यक्ष  झाहगंज  चीती  मिल  जो  जोनपुर  डिस्ट्रिक्ट  में  है  वह
 कई  वर्षों  से  बन्द  पड़ी  है  ।  वहां  के  श्रमिकों  ओर  किसानों  की  मांग  को  देखते  हुए  मारत  सरकार  ने

 जाहा  है  कि  उसको  चास  करने  को  इमाजत  दौ  जाए  शओर  उसके  लिए  साधन  दिए  तो  क्या
 मंत्री  पृ्वाचल  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़ेपत  को  देखते  हुए  जो  चोनी  मिल  बन्द  है  भोर  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  ने  याहा  उशको  क्षी  प्रा तिवी भ्रਂ लमे  की  अयादस्था  करेगे  ?

 ओ  सुख  राम  :  ध्यक्ष  जेसा  मैंने  बगर  यह  चीनी  मिल  इन  चारों  में  शाफ्सि
 तो  हमने  उसको  मंब्ूरी  हे  दो  हे  भोर  मू०गी०  सरकार-को  अब  बपने  कड्जे  में  उम्ने  के  लिए  लेनी
 जिन  भार  मिलों  को  प्रपोजल  मु०पी०  सरकार  से  भाई  उतरो  हमने  दे  दी  है  ।

 श्री  मदन  पांडे  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  बड़ा  विस्तृत  उत्तर  दिया  लेकिन  हम  लोगों
 को  संतोष  इसलिए  नहीं  हो  रहा  है  कि  उस  विस्तृत  उत्तर  में  जो  काम  को  वे  प्राप्त  नहीं
 हो  सकी  उत्तर  प्रदेदा  झुगर  कार्पोरेशन  द्वारा  कुछ  आवेदन-पत्र  भारत  सरकार  के  पास  भेजे  गए
 हैं  जिनमें  कछ  नई  चीनी  भिले  स्थांपित  करने  की  वात  है  और  कुछ  विस्तार  करने  को  बार  जेसे

 घुगर  कार्पोरोशन  ने  पिपराइचल  यूनिट  के  लिए  कहा  उसका  इस  उत्तर  में  कोई  छिक्र  नहों  है  ।  इसो
 प्रकार  से  विचरोल  में  शुगर  कार्परेशन  को  एक  यूनिट  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  बिचाराधोन  है

 इन  दीनों  के  सम्बन्ध  में  क्या  मंत्री  जी  इतनों  सुधना  देंगे  देते  को  कुषा  करेंगे  साकि  हम  सोग  अपने
 क्षेत्रों  मे ंकाकर  इस  बात  की  जानकारी  करा  सके  ?

 ओर  सुखराम  :  अध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  दि

 ]

 क्या  बयं  1988-89  के  दोरास  उत्तर  प्रदेश  में  लई  चीसी  मिलें  खोलने  एवं  वर्तमान  चीनगों
 भिक्षों  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 ]
 तो  कह  मैंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।  तीन  के  बारे  में  लेटर  आप  इटेंट  इदय  कर  दिया  है  धोर  गकी

 एक्सपेंचन  दिया  कितना  बह  भो  बता  दिया  है  और  इसका  डिटेल  भो  दे  दिया  है  |  अब  जो  चार
 बूक्दिस  के  करे  में  आप  जाकता  चाह  रहे  थे  वे  हैं--देवशिया  शुकर  एक  सीताराम  शुगर
 इशणा  लुक्र  मिस  और  चमज्ो  नवाययंत्र  लुपर  मिल  किम  को  पंजरी  हमने  दे  दो

 भरी  बोरेर  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  यह  काना  चाहूंगा  कि  दो  लेबी  की  शुगर
 लिफ्ट  की  जाती  गबलमेंट  डिस्ट्रोनयूणशन  के  बहुत  से  राज्यों  में  उसद्यो  क्षोमत  का  अन्तर  100
 रुपए  से  लेकर  150  रुपये  तक  है  ।  जंसे  बिह्वार  को  थोनी  लिफ्ट  करंगे  उक्षमें  जितना  पेसा  देबा  पड़ेगा  उससे
 103  रुपए  का  फक्क  हरियाणा  से  चोगी  लिफ्ट  करने  में  आता  क्या  संत्री  जो  बताएंगे  कि  ऐसा  क्यों
 है  मोर  इसके  बारे  में  क्या  कोई  ऐसी  पॉलिसो  अबाएगे  जिससे  इतना  फुछे  न  रहे  ओर  किसात  को  हर
 राज्य  में  हर  स्वर  पर  पूरा  पेसा  मिल  सके  ?

 .  औओ  सूख्ष  राम  ;  अध्यक्ष  में  क्षषर  सानदोय  सदस्य  का  सवाल  ठीक  से  समझा  हूं  तो  जहां
 तक  लेवी  झुगर  का  ताल्सुक  उछमें  तो  सारे  सारत  वर्ष  में  दर  समान  हो  उरुयें  कहों  कोई  अन्तर
 नहीं  है  ।  भषर  जाप  शुगर  कंत  को  कोमत  के  बारे  मैं  माथुम  करना  कहते  ठो  कह  असय-असग

 थी  श्ोरेता  प्रिज्ठू  :  लेदर  छुपर  छा  हए  इटेट  में  डिफ्रेस  है  ?
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 भी  सुख  राल  :  लेवो  शुगर  का  जहां  तक  ठाल्लुक  वह  सारे  देश  में  समान  है  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिंह  :  ये  डिस्ट्रीब्यक्षव  में  लेवी  जो  पे  करहै  उसडी  पूछ  रहे  है  ?

 अध्यक्ष  भहोदय  :  सेकस्ट  क्वष्चन  ।

 दिल्लो  में  ओश्योगिक  विवादों  का  मिपदस्त

 ]

 #931.  डा०  दत्ता  सामंत  :  क्या  अ्रन्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (%)  वर्ष  1987  ओर  1988  के  दोरान  दिल्ली  में  बोध्योगिक  स्यायाधिक  रो  स्यायालयों
 कितने  श्रोद्योगक  विवाद  ओर

 ओद्योगिक  विवाद  होश  निपटाने  के  लिये  क्या  प्रयास  किये  गये  हैं  ?

 श्रम्न  मंत्रालय  में  उपसंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  राघ  किहन
 वर्ष  1987  बोर  1988  के  दोरान  दिल्ली  प्रक्नाथन  के  श्रप  न्यायालयों  सथा  ओदश्वोगमिक

 अधिक  रणों  हारा  निपटाए  गए  योद्योगिक  विवादों  को  सरपा  2256  गौर  2054

 दिल्ली  प्रधासन  के  औद्योगिक  विवादों  का  क्षीत्र  निपटान  करने  के  लिए
 कदम  उठाये  जाते  -

 (i)  मामलों  के  निपटान  के  लिए  ओध्ोगिक्ष  अधिक  रणों  घोर  भ्रम  न्यायालयों  द्वारा  भानक
 निर्भारित  किए  गए

 (ii)  थोश्षोगिक  अधिकरणों  तथा  अ्रम  न्यायालयों  में  संबित  मामलों  को  सामयिक  पुनरोक्षा
 की  आतो  तथा  पीठासीन  अधिकारियों  को  कहा  जाता  है  कि  वे  पुराने  मामलों  को
 झग्रतः

 (iii)  अधिक  मामले  खंवित  होने  बाले  स्यायालयों  सै  मामलों  को  उन  स्यायालयों  में  स्थाना०
 न्तरित  किया  जाता  है  कहां  कम  मामले  लबित  होते  ओर

 (iv)  न्यायालयों  से  बनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  मामलों  क्षी  प्र  विपटान  करे  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  महोतठय  यह  भरहा  सिर्फ़  दिल्ली  ही  पूरे  देश  के  लिए  महत्वपूर्ण  है  |
 करोड़  से  से लगमग  98%  असंगठित  श्रत्धिक  इस्त  वेक्ष  में  स्थापित  थोध्यागिक  श्यायासलयों

 में  कमी  भी  नहीं  जाते  ।  संगरित  क्षेत्र  क ेलगभग  33%  श्रमिक  न्यायालय  में  जाते  लगमग  212
 ध्यापालयों  में  2.3  ,000  मामले  लम्बित  पड़े  इससे  पता  लगता  है  कि  इस  देश  में  वर्तमान  श्रमिक
 तब्त्र  किस  प्रकार  लगमण  20  करोड़  श्रमिकों  की  सहायता  कर  रह  है  |  माण्सों  में  देरो  इसलिए  होती
 है  क्योंकि  औद्योगिक  वियाद  अधि  यम  या  ठेका  श्रमिक  अधिनियम  पर्याप्त  हीं  नियोक््ता  के  लाभ
 में  श्रमिकों  के  हिस्से  के  बारे  में  कियो  िद्धांत  का  पालन  नहीं  होता  स्यायाधीक्ष  ब्रथहाय  काम
 करने  के  कोर्ट  अधिकार  को  मान्यता  नहीं  है  भोर  इस  संबध  में  कोई  कामून  नहीं  समिक  क्षो  स्थाई
 करने  के  लिए  ठेके  में  कोई  ध्यवस्था  भहीं  बुनियादी  तोर  पर  इस  देश  के  सम्पूर्ण
 गिक  कानूनों  को  बदलते  को  जरूरत  इस  देश  में  ये  कासून  अंग्रलों  न ेबनाए  थ ेओर  पिछले  40
 दर्षों  से  इनका  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  ।  लेकित  इन  कर्षों  के  धोद्योगिकरण  में  15  बुना  बढ़ि
 हुई  है  ।  श्रमिकों  के  सबंध  में  कोई  माति  नहीं  बतंमान  भ्रमिक  कानून  पुराने  हैं  ओर  उसने  पूर्ण
 परिषर्तंत  बावश्यकता  इसलिए  मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  ओच्याथिक्त  स्थायासवों  ओर  अस्य
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 कानूतों  की  बात  करने  को  बजाय  श्रमिक  कानूनों  म  परिवतन  होने  चाहिए  इन  न्याय'सयो  से  कोई  भी
 अमित  संतुष्ट  नहीं  इसके  न्यापालयों  में  देरी  छा  अभिश्नाय  सियोकता  की  मद  करना
 श्रमिकों  को  बहाल  करने  या  श्रमिकों  के  साथ  ल!भ  बांटने  का  कोई  अदयासम  नहों  दिया  गया  कुछ
 भी  नहीं  किया  गया  श्रमिक  कष्ट  सह  रहे  इससिਂ  मेरा  प्रश्न  है  कि  पुराने  हो  चुके  श्रमिक

 कानूनों  के  मापले  में  क्या  सरकार  उनमें  सशोधन  करने  पर  विदयार  कर  रही  है  ताहि  इवत  मामलों  में
 तेजी  साई  जा  सके  ओर  श्रमिकों  के  साय  अच्छा  व्यक्हार  हो  |

 ]

 ओ  राधा  किशव  मालवोय  :  श्रम  कानून  के  महत्व  हैं  जंसा  माननीय  सदस्य  ने

 बतावा  ।  मानतीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इमसें  कुछ  रिवाइज  किया  उसमें  संशोधन  किया  जाए  बह
 हो  आन  इंडिया  का  क्वैहचत  इसका  से7रेट  नोटिस  दें  ।  आपने  सतिफ  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  के
 माभले  में  पूछा  या  तो  आए  श्वाल  १डिया  का  नोटिस  दें  या  हिल््लो  के  बारे  में  पद

 डा०  दत्ता  सामन्त  :  इसमें  दिल्ली  भी  आता  है  !

 क्री  राधा  किशन  सालवोय  :  दिल्ली  में  लेबर  कोर्ट धर  3  हमारे  इंडस्ट्रियल  ट्रिब्यनल्स  हैं
 छोर  एक  सेंट्ल  गवनंमैंट  इ  डस्ट्रियल  ट्रब्यनल-कम-लेवर  कोर्ट  1981  तर  13929  केसेज  पेंडिग  हैं
 ओर  18713  एप्लोकेश्स्ज  पेडिग  हैं  इनमें  सै  1988  तक  2054  केसेज  को  निपटा  दिये  गये  लेबर

 कोर्ट  में  जुशक्षियरो  का
 मामला  आ  जाता  है  ।  अगर  कोई  केस  कोर्ट  में  बला  गया  तो  हम  इटरफोयर

 नहीं  कर  सकते  क्योंकि  वहां  जुडिश्षियरो  आ  जाती  शोर  कुछ  न  कुछ  बकोल  लोग  कोई  एप्लोकेशन
 दे  वेते  हैं  उससे  कैस  लम्बा  चलता  है  एवं  पंडिग  हो  जाता  मगर  हमारी  तरफ  से  यह  प्रयास  रहता
 है  कि  मज्दूरों  के  केस  जहदी  से  जहदी  निपटाये  जायें  ।  हम  समय-समय  पर  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेंशन  से

 भो  कहते  हैं  ओर  उनसे  अतुरोध  करते  हैं  कि  मजदूरों  के  जो  केस  ट्रिग्यूबल  ओर  लेबर  कोट  मैं  पेडिग

 हैं  उनको  अल्दों  से  मिपटाया  जाये  ।

 ]

 डा०  बत्ता  सामंत  :  1987  और  1988  के  दोराम  निपटाए  गए  2056  तथा  2054

 मामलों  में  से  50  प्रतिशत  म'मलों  में  फंसला  नियोक्ताओं  के  पक्ष  में  दिया  गया  क्ष्योंकि  श्रमिक

 लय  के  सम्मुल  उपस्थित  नहीं  हुए  थे  '  दिल्ली  के  न्यायालय  में  3।  1988  तक  खस्बित

 मामलों  में  से  2,837  मामले  3  साल  से  अधिक  सभ्य  से  शम्बित  पड़  इनमें  से  कुछ  तो  10  या

 12  वर्षों  0  लम्बित  पड़ें  बव  एक  श्रमिक  को  हटा  दिया  जाए  तो  क्या  वह  न्यायालय  में  उपस्थित

 होगा  ?  लाम  में  श्रमिक्रों  का  हिस्सा  लेने  के  लिए  अथवा  मजदूरी  बढ़वाने  कै  लिए  क्या  सभी  श्रमिक  7

 या  8  वर्षों  तक  करेंगे  ?  समी  मामलों  #  फ्रेमले  नियोकताबों  के  पक्ष  में  एकवरफा  होते
 मैं  समझता  हूं  कि  हमें  देश  में  समी  ओच्चोगिक  न्यायालयों  को  बन्द  कर  देना  चाहिए  ।  अब  श्मजोबो

 बर्ग  हतोत्साहित  हो  रहा  कश  आप  इस  व्यवस्था  को  बदलकर  यह  सुनिद्ितत  ढरंगे  कि  फंसले

 शौघ्न  दियें  जाएं  ?  यदि  एक  अ्रमिक  3  या  4  वर्षों  तक  अपने  काय  से  हटा  रहे  तो  वहू  स्यायलय  में

 उपस्थित  होना  जारी  नहीं  रख  सकता  ।  ऐसे  में  स्रेशला  सदंव  नियोक््ताओं  के  पक्ष  में  होता  ये  सभी

 मामले  इसी  प्रकार  लम्बित  पड़े  इसलिए  तकनीकी  उत्तर  देने  को  बजाय  क्या  आप  इन  मामशों  के

 झ्ीघ्र  निपटाने  के  लिए  दर्त  मान  श्रम  कामूनों  तथा  प्रक्रिया  में  परिवर्तत  करने  था  रहे  हैं  थौर

 क्या  इन  मामलों  के  सिए  समय  सींमा  सिर्धारित  करंगे  ?
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 ]
 झरी  राधा  किशन  सालवीय  :  मानतीय  सदस्य  ने  शो  प्रदन  किया  है  कि  इनको  जल्दों  से

 टाया  जाये  उसके  लिए  मैं  उन्हें  बताना  चाहूंगा  कि  इसके  लिए  हम  कुछ  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  असुदेव  आचार्य  :  कहां  हो  रहा  10-10  साल  पल  केस  पेडिग

 ओर  राघा  किशन  मालवोय  :  आप  पहले  मेरी  थात  सुनिए  ।  जेसाकि  मैंने  बताया  था  कि

 13,929  कैस  पेडिंग  हैं  और  उनको  अतिशोप्न  निष्टाने  के  लिए  हमेशा  रहते  रहते  हैं  कि  इनको

 जहदी  निपटाया  जाये  |  gt  के  साथ  हमने  नार्मंस  रिवाइल  करने  के  लिये  दिल्ली  एडमिनिस्टेशन  से

 कहा  है  कि  केसों  के  नामंस  फिक्स  करके  इसको  अजल्दो  से  इसों  के  साथ  लेबर  कोट  ओर
 अधिक  करने  के  लिये  दिल्लो  एडमिनिस्ट्रेशत  से  कहा  है  कि  वह  लेवर  ढ्ोट  स्थापित  करें  ओर  जो  पेडिंग
 केस  है  उक्को  जल्दी  से  निप्रटाया  बाये  ।

 ]

 थी  तम्पन  यामस  :  श्रमिकों  के  मामलों  का  फंसला  करने  में  बेरी  होती  मामलों
 का  फैसला  करने  में  अत्यधिक  देरी  भी  होती  जेंसाकि  इस  प्रश्न  के  उत्तर  से  बता  शगता  दिल्ली
 में  ये  लम्बित  मामले  अश्यधिक  मैं  यह  बताना  चाहुंगा  कि  कैरल्  में  मोजुदा  श्रम  कानूनों  में  यह
 संक्षोघषन  क्षिया  गगा  था  कि  जब  श्रमिकों  कै लिलाफ  मामले  सम्बित  हो  तो  प्रतिपृति  भत्ता  अर्थात्
 निवाह  भत्ता  देना  होगा  और  मामले  पर  कार्यवाही  कै  लिए  शभावश्यक  व्यवस्था  कश्नी  होगी  ।  मैं
 नीय  मम्त्रों  से जानना  चाहुंगा  कि  इस  प्रकार  कितनों  देरो  हुई  इसके  कारण  श्रमिक  कष्ट  सह  रहे

 इसलिए  क्या  सरकार  देधा  मर  में  इस  प्तिद्धास्त  को  साग  करेगी  कि  ऐसे  न््यायाधिक  रणों  में  सम्बित
 मामलों  के  कारण  रोजमारहीन  श्रमिकों  को  मबतान  किया  जाएगा  ?

 ]

 भरी  राधा  किशन  सालवीय  ।  जब  किसी  हा  केस  कोट  में  जाता  है  तो  पहले  कैस  को
 देखा  जाता  है  दि  वह  किस  प्रकार  का  मेनेजमेंट  या  मालिक  कौ  तरफ  सै  शवगर  किसी  मजदृश  की  पे
 कै  पैसे  थाकी  होते  हैं  तो  उप्वमें  से  50  परसेंट  उसको  दिलाने  को  व्यवस्था  होतो  इसके  बाद  जेले
 हो  केस  संटल  होता  है  और  जो  कोर्ट  डिप्िजन  देता  है  उसके  आधार  पर  पूरा  फंड  उसको  दिया
 जाता

 राजस्थान  में  छोटे  ओर  महोले  हहरों  का  विकास

 *933,  ओ  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  शहरो  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  छोटे  ओर  मश्तोले  दरों  की  समन्वित  विकास  योजवा  के  अम्ठरंत  राजस्थान  में  अब  तक
 कितने  शहरों  का  चयन  किया  गया  है  तथा  अब  दक  कितनी  प्रथति  हुईं

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1989-90  के  दोरात  र/जश्थान  विश्वलेष  रूप  से  मदुभूमि  क्षेत्रों
 में  कुछ  ओर  दाहरों  का  चयन  करने  का  विशर  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 शहरो  घिकास  मंत्री  मोहसिमा  करिदणई  )  :  से  एक  विवरण  सभा  पदल
 पर  रखा  हुआ  है  ।
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 छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  कस्दों  की  एड्लीकृत  विकास  के  अन्तयंत  राजस्थान  में  छठी  योजना  के
 दोरान  11  करबों  तथा  सातवीं  योजना  के  दोरान  5  कसस््यों  को  शामिल  किया  गया  था  |  करयों  के
 वरियोजताशों  की  कुल  केन्द्रीय  सहायता  का  अंधदान  तथा  आज  तक  रिलीज  की  पईं  निधिया

 केम्द्रीय  सहायता
 के  लिए  अनुमोदित

 केन्द्रीय  सहायता
 के  लिए  पात्र

 घटकों  की  लागत

 भीचे  दो  मई

 कस्ये  का  नाम

 छुटो  योजना  के  कस्बे

 1.  पाली  127.51
 2,  बाराँ  129.18

 3.  भीलवाड़ा  117.50
 4.  सीकर  120.11
 5.  चुरू  130.97

 6.  घुमेरपुर  119.47
 7.  भायदूरा  139.11
 8.  बाइमेर  96.36

 9,  गंगानगर  146.50
 10.  जेसलमेर  101.00

 11.  चित्तोड़गढ  115.42

 सातवों  योजना  के  कर  बे

 12.  जालोर  174.72

 13.  सिरोही  153.73

 14.  माउष्टबाक्  150.17

 15.  बाधवाड़ा  158.39
 16.  भो  मत  155.90
 17.  डे  गरपुर  107.62

 रुपये  में  )

 समान  आधार  पर  कम  खामत  की

 स्वच्छता  के  अलावा  अन्य  घटकों

 के  लिए  40  सास  रुपये  तथा  कस
 भागत  स्वच्छता  के  लिए  15.00
 लाख  रुपये  बक्षत  राक्य  सरकार
 कम से  कम  ]2  लाख  रुपये  का
 अंक्षषान  दे  |

 कम  लागत  स्वच्छता  के  लिए
 14.00  लाख  रुपये  सहित

 सामान  आधघ'र  पर  50.00
 सास  रुपए

 ननीािानपप+ः

 एवं  कम  लागठ  स्वच्छता  इत्यादि  जंसी  योजबाओं  को  आरम्म  किया  गया  है  ।

 सातदों  पंचवर्षाय  योजवा  के  दोराप्त  इस  योजना  के  अस्तमंत  राजस्थान  से  किसो  और  कस्बे  को

 शामिल  करने  का  फिलहास  कोई  प्रस्ताव  नही  है  ।

 31.3.89
 तक  रिलोज

 की  गई
 निधियाँ

 खनन  ोोोोचससस  तन

 47.77
 4932

 49.46

 47  10
 49.32
 47.77
 50.31

 54.40
 48.27
 24.76
 49.33
 55,80
 24,00

 रिहायश्ी  योजनाओं  के  लिए  भृभि  अधिप्रह्षण  तथा  यातायात  तथा  परिवहन  मार्ढिट
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 श्री  वैद्धि  चन्द्र  जन  :  अध्यक्ष  इण्जोप्रेटेश  उवलपमैंट  ऑफ  स्माल  एब्ड  मोडियम  टाउसं

 को  योजना  बनी  हुई  ओर  उस  योजना  के  अन्तगंक  विकास  कार्यों  क ेलिए  राजस्थान  को  भी  धापमे

 राष्ि  भ्रस्तुष  की  मेजो  मैंने  रोगसं  देखे  उनसे  यह  पता  चलता  है  कि  जो  मंत्रिग  प्राण्ट  मिखनी

 वह  मेथिग  प्राण्ट  किसी  भी  टाउन  को  वहों  मिली  है  ओर  इसके  कारण  जितने  मी  डबसपर्मट

 के  लिए  टाउ  स  में  काम  ढिये  वह  सब  काम  अनकम्पलोट  हैं  ओर  उसका  कोई  मी  साम  नहों  मिल

 रहा  मेरे  बाड़मेर  नगर  के  *िए  भी  राषि  छ०ो  योजना  के  अन्तगंत  दी  गई  थी  परन्तु  उस  राष्ति

 मो  जिस  प्रकार  से  उपयोग  हुआ  है  उससे  काम  ब्न७स्पलीट  पड़े  हुए  यह  योजना  स्माल  एश्ड
 मौडियम  टाउ स  के  लिए  है  लेकिन  इसको  साथंकता  में  बहुत  रुकावट  आ  रही  इस  सम्बन्ध  में  थाप

 क्या  करने  जा  रहे  क्या  अप  मंिय  ग्राष्ट  देंगे  ?  यह  जितने  अनकस्पलीट  काम  उनके  लिए  संट्रख
 गवर्नमैंट  छोई  प्रोवीजन  करेपी  ?

 श्लोमती  मोहसिना  किदवई  :  अध्यक्ष  स्माल  ओर  मीडियम  टाउ स  के  डवलपमैंट  को  स्कोम
 5  फाइव  ईयर  प्लान  के  बाछ्षिर  में  शुरू  की  गई  इमको  देखते  हुए  कि  जो  स्माल  और  मीहयस
 टाउ  स  विनको  आवादी  एक  लाख  ठक  की  उतको  जहूरत  है  कि  कुछ  पंसे  संभ्ट्रल  भवनंमैंट  से
 देकर  प्रेविग  ग्राष्ट  राज्य  सरकार  से  करे  ।  थहं  योजना  ऐसो  है  कि  40  लाख  अगर  सेण्ट्रल  गवनमेट
 देती  है  तो  इतना  हो  स्टेट  गरवनंमैंट  को  लगाना  पड़ता  है  लेकिन  इसमें  सबसे  बड़ो  परेक्षानी  यह  पढ़  रही
 है  कि  स्टेट  गवनमेंट्स  अपनी  मंदिग  ग्राण्ट  नहीं  बगाती  श्वेण्टर  से  पऐेसा  चला  जाता  है  भोर  हस
 किध्वतों  में  उनको  देते  नतीजा  यह  होता  है  कि  काम  अधूरे  रह  जाते  स्टेट  गवममैंट  से  मंचिग  ग्रांट
 न  मिलने  से  ।  पहले  यह  किया  गया  था  कि  जो  स्माल  टाउन  एरियाज  हैं  या  स्यूनिसिपल  बोड  स  हैं  या
 स््माल  टाउ श्र  हैं  व ेएक  वायबल  यूनिट  उनको  मण्डो  के  शाप्स  के  क्षापिंग  काम्पलंक्स
 कै  लेंड  एश्वीजोशन  के  लिए  इन  ७ीजों  के  लिए  पंसा  गया  था  ओर  1983  में  हमने
 इाइल ड  किया  कि  लो  कास्ट  सनीटेशन  को  स्कीम  भी  इसमें  शामिल  को  जाय  क्योंकि  स्माल  टाउ  स  में
 इसको  बहुत  बडी  जरूरत  होती  है  लेकिन  हमारे  सामने  जो  सबसे  कड़ी  परेशानी  आ  एक  तो
 यह  है  कि  मंबिग  प्राष्ट  स्टेट  गवनमैंट्स  नहीं  लगाती  है  ओर  लेंण्ड  एक्वोजोशन  में  बढ़ी  मारी  बादा
 आती  है  जिसकी  वजह  से  यह  काम  अघ्रे  रह  जाते  आप  किसी  एक  में  बतायें  कि  हमारी  तरफ  से

 पुरी  कमी  रही  हमारो  तरफ  से  पूरी  ग्राष्ट  जाती  है  लेकिन  स्टेट  गबनमैट  को  बरेझानी  है  ।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  अध्यक्ष  यह  तो  हपष्ट  हो  गया  कि  कैन्द्र  सरकार  राष्ि  देती  है
 लेकिन  शाउय  सरकारें  मचिग  एम!उण्ट  नहीं  सच  कर्तो  जवाब  से  यह  स्पष्ट  हो  गया  ।  इस  सम्ल्म्ध
 में  श्वाप्का  कया  भोनेटरिंग  सिस्टम  है  जिससे  थ्राप  मोनिटर  करके  स्टेट  गवममैंट  को  संग  ग्राण्ट  देने  के
 लिए  बाध्य  करें  जिससे  वह  मो  मं्रिग  एमाउण्ट  स्पेंड  करके  अघरे  कामो  अवकम्पलीह  कामों  को

 कथ्प  क्षीट  कर  सके  ।  इस  पम्यन्ध  में  केन्द्र  सरकार  क्या  स्टंप्स  ले  रही  है  ?

 ओमती  भोहसिना  किदवई  :  अध्यक्ष  मेरे  ख्याल  से  स्टेट  गवनंमैंट  बाध्य  इसके  लिए  तो
 माननोय  मंम्बर  ढाी  उनसे  बहां  थात  करने  कै  हम  अक्सर  उनको  लिखते  रहब्वे  बताते  हैं
 कि  इतता  काम  थापके  यहां  नहीं  हुआ  ।  जो  स्टेट्स  मैजिग  ग्राण्ट  पूरो  कर  लेतो  हैं  उबके  यहां  बहुत
 धच्छे  काम  हुए  हैं  ओर  लगभग  10.5  परसेंट  अवंन  पोपुलेशन  जिन  हटटों  को  दिये  बये  जिन
 सफल  दांठस  को  दिया  यया  है  बह  235  सिक््सथ  में  लिये  मये  थे  ओर  इस  बार  124  लिये

 पहले  इसमें  102  ये  लेकिन  थब  22  ओर  बढ़ाने  जा  रहे  हैं  ।

 ३0
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 झौं  राम  सिह  यादव  :  मानतीय  अध्यभ्ष  क्षतुमद  यह  है  कि  छठो  पंचवर्षीय  योजना  में  11
 झहर  बापने  बने  उनमे  सानतोय  अध्यक्ष  जी  का  टाउन  सीकर  मी  है  ओर  इसके  अलावा  प्रएनकर्ता
 का  टाउन  बाडमेर  मी  उसमें  श्लामिल  था  लेकढ़िन  छठो  पंश्रगर्षीय  योजना  में  जो  रुपया  हसके  लिए  रखा

 एलाट  किया  वह  मी  रच  नहों  सातवीं  प  चवर्षीय  योजना  में  जो  घनराशि  आने

 वह  मी  पूरी  ल्च  नहीं  टुई  आप  स्वयं  कह  रही  है  कि  ऐसी  स्टेट्स  जिनमें  डेफिसिट  फाइनेंतिंग  वे
 मैप  प्रास्ट  नहीं  से  सकती  आर  यह  महसूस  करतो  हैं  कि  वे  जो  कि  ण्हुत  पिछड़  हुए
 खास  तौर  से  राजस्थान  के  उनके  बारे  में  क्षापर  अपने  अनुमक  के  श्राधार  पर  और  क्या  वित्तीय
 व्यवस्था  करने  को  सोच  रही  हैं  ?

 झभीमतो  मोहसिना  किदवई  :  अध्यक्ष  मैंने  पहले  हो  श्टा  है  कि  छोटे  टाउ|स  के  हवेलप+
 मेंढ  की  जिम्मेदारों  स्टेट  गवनंमेट्स  को  यह्व  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  से  उनकी  एसिस्टेंस  थी
 कि  50  परसंट  आप  इम  से  लोजिए  ओर  50  प्रतिशत  श्राप  अपता  समाइए  और  उनका  डवेलपमेंट

 कौशिए  |  मैं  सपश्कतो  हूं  कि  प्लारो  स्टेट्स  में  स्स्राल  ओर  बोडियम  टाइन्स  छो  ्वाबत  न  कह-ों
 धच्छी  है  बोर  न  बहुत  खराब  थब  स्टेट  मबनमेंट  दिलचस्प्री  लेही  ठमी  हो  सकठा  100
 परसेंट  सह्टायता  कै-द्रोय  सरकार  नहीं  दे  घकतो  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  भहोदय  :  समा  अब  अल्प  सुच्चया  प्रदद  सेवी  ।

 भी  तुलतोराम  |  उपस्थित  नहीं
 भी  बालासाहिब  बिसे  पाटिल  |

 )
 भी  बालासाहिब  विशे  पाटिल  ।  अल्प  सुचना  ध्रदन  संख्या  2

 भी  राम  प्यार  पनिका  :  कैवल  महाकाब्य  हो  क्यों  ?  यह  सामान्य  की  बजाय  केबल  भद्वाक!ब्यों
 से  सम्बन्धित  क्यों  ?  )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  ;  उनको  बात  ठो  करने  दो  |

 12  00  अध्याह्ु
 अल्प  सूचना  अषएन

 सहांकाब्य  पर  आधारित  टी०वो०  धारावाहिक
 देखने  से  भांखों  पर  बुरा  प्रमाव

 ]
 अ०सु०प्र  ०-2.  भी  बालासाहिब  बिखे  .

 मंत्री ब्यी  बी०  तुलसीराम  )
 :  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  क्षरेंगे  कि  ।

 (%)  क्या  सस्कार  को  कोई  ऐसी  खबर  मिली  है  कि  महाकाब्यों  पर  थाभारित  टी ०

 वी० बाराबाहिर देखने बालों को आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ा 5400.
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 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  ६;  और

 महाकाब्य  पर  आधारित  टी०वी०  धारावाहिकों  को  देखते  समय  आंखों  की  सुरक्षा  हेतु
 आम  जनता  के  लिए  सरकार  ने  कया  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  हैं  अयवा  करने  का  विचार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  के०के०  :  (१)  टेलोविजत  पर
 भह।काब्य  धारावाहिकों  या  किसो  अन्य  कार्यक्रम  के  टेलोकास्ट  को  देखने  से  थांशों  को  किसी
 विक्निष्ट  हानि  पहुंचने  के  बारे  में  कोई  प्रमाण  नहीं  सरबार  को  भी  इस  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त
 नहीं  हुई  है  ।

 घोर  प्रएन  नहीं  उठता  |

 |

 शओ  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  अध्यक्ष  किसो  को  भावना  को  दुखः  देने  रा  मेश
 इरादा  नहीं  है  |  मैं  यह  कहना  सरकार  ने  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  णा  विदेक्षों  में  ऐसा
 क्षण  किया  है  कि  ब्लेक-एंड  व्य'इट  और  कलर  टी०वो०  देखने  से  लास  कर  बच्चों  श्वती  आंखो  १९
 ज्यादा  असर  होता  हैं  जिसके  कारण  उनकी  आ्ांख  खराब  हो  जातो  है  ?  दिल्लो  में  जो  टावर  लगाया

 उससे  टी०वो०  अच्छा  नहों  दिख  रहा  है  |  मंगजीन  में  आया  है  कि  कलर  टो०  यो०  देखने  से  ज्यादा
 से  ज्यादा  नुकसान  होता  कुछ  वेक्षों  में  कलर  टो०बी०  देखने  पर  पावन्दी  लगीं  है  ।  इस  बारे  में  आप
 क्या  सोच  रहे  हैं  ओर  क्या  अप  कोई  सर्वेक्षण  करके  ऐसी  कोई  याइडलाइन्स  इश्च  जिससे  बच्चों
 की  आंखों  पर  ज्यादा  असर  न  हो  ?

 प्रो०  के०के०  तिवारी  :  जहां  तक  मेरी  जानकारो  टी०बथो०  प्रोग्राम  देक्षने  से  बच्चे
 हों  या  बुजुर्ग  आांखों  में  चाट  या  इन्जरी  नहीं  होती  जहाँ  तक  इतकी  सम्मावना  का  प्रश्व
 टी०बी०  को  देखने  वाथों  को  कुछ  डिधटंस  से  देखना  चाहिए  )

 [  अनुवाद  ]

 यह  री  ही  स्क्रोत  के  आकार  की  नो  पुणा  होनी  चाहिए  ।

 ]

 दस  मुह  पर  में  सदन  को  सुचित  करना  चाहूंगा  कि  समय-समय  पर  पर  इस
 तरह  की  बातें  विशेष  कर  जहाँ  नए  ट्रांसमोटर्स  लगते  उन  क्षेत्रों  मे ंइस  तरह  की  बातें
 पर  बताई  जाती  हैं  कि  कितथोी  हूरो  से  को  देखवा  चाहिए  ।

 ]

 यह  दूरी  को  स्क्रोन  के  ज्ञाकार  की  यो  गुणा  होगी  चाहिए  ।

 राव  बीरेख  सिह  :  क्या  यह  स्क्रोत  को  परिधि  या  अधं*धास  अथवा  ध्यास  है  ।
 तिवारी  :  यह  परिधि  है  ।

 ]
 इसलिए  मैं  कहना  चाहूंगा  छि  हम  इस  तरह  का  सब  नहीं  करा  पाए  लेकिन  यह  बात  भावों

 हुई  है  कि  देखने  हमारे  जो  महाभारत  बा  रामायण  या  अन्य  जो  कार्यक्रम  चल  रहे  उनसे
 जांसों  को  कोई  मुरुसान  वहीं  पहुंचता  है

 22



 20  1911  मौखिक  उत्तर
 व्यू -  व  -+  बपयपथपा  करना

 श्री  आलासाहिब  विले  पाटिल  :  अध्यक्ष  जो  स्ट॒'डयो  में  कायक्रण  बनते  वहां  घ्राइट
 और  ब्राइटम  स  ज्यादा  इस्तेमाल  करते  उसके  कारण  आंखों  को  तुकसान  होता  इसलिए  में  आपपे
 जआानकारो  इसमें  कोई  अपने  सर्वेक्षण  किया  है  ?  हम  लोग  जापान  से  कलर  के
 लाओी  इम्पोर्ट  करते  जा  रहे  जाप'न  ने  इस  बारे  में  क!फो  सर्वेक्षण  किया  वे  कहते  हैं  रि  ज्यादा
 ब्राइट  कल्लर  देखने  से  आंखों  को  बड़ा  मारो  नुकत्तान  होता  है  ।  कलर  मैं  कूल  र  हो  आता

 ज्यादा  कसर  ब्राइटनेप  देखने  से  आंखों  को  ज्यादा  नुकप्तान  होता  है  ।

 तिवारी  :  इस  पर  हमारे  यहां  विचार  जो  टेक्नॉलाजी
 हमारे  पास  थ  हे  क-एं  ड-ह/इट  या  कलर  को  जो  जानकारी  हमको  उस  आधार
 पर  हुपरे  विम'ग  पे  उपक्री  बानिंग  और  क्यंशन  सूचना  देते  लेकित  इसके  बारे  में
 काफ  आनकारोी  हैल्थ  मिनिस्ट्री  से  दो  जा  मकती  है

 राव  बोरेख  सिह  :  मुहतरम  स्गेकर  में  ब्रापकी  माफंत  १हले  तो  मिनिह्टर  साहब  से
 यह  मालप  करना  चाहता  हूं  कि  ये  जो  घारमिक  भीरियल्म  दिल्लाए  जाते  कया  इनके  लिए  बहतरीन
 वक्त  सुबह  का  नहीं  जब  पृजा-पाठ  होता  हैं  ।  10  बजे  का  वक्त  महामारतਂ  को  दिखाने  का
 रख  दिया  ।  क्या  यह  हकीकत  नहीं  है  कि  दसफऐे  बुत्वार  का  दिन  पूरो  कोम  का  बरबाद  हो  जाता  है  ।
 10  बजे  शुरू  करने  का  ऐलान  होता  है  और  मृकरंर  वक्त  से  1६  20  मिनट  बाद  यह  शुरू  होता  है
 और  मजबूरन  लोगों  को  कमधियल  एडवरटाहजर्मेटम  दिखाए  जाते  हैं  ओर  लोग  इन्तजार  करके  बेठ
 कर  आंखें  भाढ़े  रखते  क्या  यह  सुबह  नहीं  हो  सकता  7  बजे  ताकि  ब्राको  का  सारा  दिन  यूटोलाइज
 हो  सके  ।  अब  कोट  अदपरी  बा  गे  17  ज्रऊजोे  ओर  |  बजे  में  पहले  निकल  नट्रों  सकता  और  उम्तके  बाद
 इयोंकि  यह  गर्मी  का  मोसम  दोपहर  में  कोई  आदमी  क'म  नहीं  कर  सकता  |  ष्ञाम  का  ही  थोड़ा  सा
 व्ब्त  लोगों  को  मिलता  उम्में  फोचर  फिल्प  दिलाई  जाती  इससे  न  सिफं  बच्चों  को  आंखें
 धरा  होती  हैं  बल्कि  उनको  सेहत  पर  सी  बहुत  बुरा  असर  पढ़ता  इतवार  का  दिन  खेल-कद  ओर

 सैर  तफरोह  का  होता  उम्र  दिन  बजाए  बच्चे  मंदान  में  जाएं  और  नौजवान  लोग  मंचेज  वे
 के  इन्तजार  में  सारे  दिन  घर  के  भश्दर  ही  बंठे  रहते  कया  तुक  है  इसको  इस  समय

 दिखरने  की  ओर  बगेर  सोचे-स  प्ले  के  सीरियल्स  वबत  पर  रखे  जात  जिससे  कोम  का
 बक्त  खराब  होता  कुछ  टाइम  तो  दुनिया  भर  में  हो  रदह्दे  क्रिकेट  मंचेज  देखने  में  सच  हो  जातः  है
 ओर  कपर  रह  तो  इतव/र  का  दिन  भी  इन  पस्तोरियल्स  को  ऐसे  समय  पर  दिखाने  पर  खराब  कर
 दिया  जाता  है  क्या  मिनिस्टर  साहब  इपके  बारे  में  कुछ  बत!एंगे  ?

 प्रो०  तिवारी  :  अध्यक्ष  मैं  बड़ी  नप्रता  से  कहना  चाहूंगा  कि  और
 का  हीरिग्ल  जो  देखरे  टाले  मैं  नट्*ों  तमभता  कि  वे  उत्त  समय  को  बरबाद  समय  मानते

 वे  इसको  बड़ी  पवित्र  मावना  सेਂ  ओर  चाव से  देखते

 जहां  तक  समय  का  सवाल  50  मिनट  का  का  एक  एपीछोड़  होता  जिसमें

 पूरा  धिन  नहीं  लगता  ओर  लोगों  को  इसको  पहले  सूचना  होती  आपको  अगर  समय  के  बारे  में

 एतराज  तो  उसके  बारे  में  विबार  किया  जा  सकता  है  लेकिन  इस  बात  को  मानना  सम्भव  नहीं  है
 कि  50  मिनट  के  सी  रियल  को  देखने  में  पुरा  दित  बरबाद  हो  जाता  है।**  मैं  समझता

 हूं  कि  इतवार  के  दिन  लोगों  को  संमय  रहता  पर  और  णो  सीरियल  दिखाए  जाते  वो 4  ऊ
 काफी  शोग  मैं  यह  नहों  कंदहृता  कि  सेन््ट  पर  सेन्ट  लोग  देखते  शो  पर  को  कार्यक्रम
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 चलते  उरको  देखना  पसन्द  करते  हैं  और  बहुत  से  ऐसे  लोग  हो  सकते  हैं  थो  बपने  समय  को  अन्य
 कप  दुसरे  रूप  में  उपयोग  करते  इसलिए  जो  माननीय  सदस्य  का  ख्याल  समय  कै  बारे  में

 उस  पर  हम  विधार  कर  सकते  हैं  लेढितन  8  बज  रूरना  मुद्किल  क्योकि  8  बजे  समाचार  का
 समय

 कुमारी  भसता  वनर्जो  :  समाचार  का  समय  साढ़  साठ  बजे  का  है।***

 तिवारी  :  में  यह  कहता  चाहूंगा  छि  माननोय  सदस्य  का  जो  समय  के  बारे  में
 हणल  उस  पर  हम  पुनर्थिचार  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 ञरी  जयपाल  रड्डी  :  बध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  कि  प्रशन  का  उत्तर  कुछ  और  हो  दिया
 गया  सुचना  मंत्री  को  अपने  विमाग  के  आरे  में  पूरी  सूचना  का  हो  नहीं  पता  उन्होंने  अपने
 उत्तर  में  कहा  कि  दृरण्शान  द्वारा  इस  बारे  में  ठेशीविज्न  दैलने  बालों  को  सावधान  करता  है  कि  उन्हें

 कितनी  हूरी  से  देखना  चाहिए  ।  मैं  का  एक  नियमित  दक्ष॑क  हूं  ।  में  आपको  बता  गहा  i
 कि  मैंने  अमो  तक  इस  दूरो  के  बारे  में  पर  एक  बार  भी  नहीं  सुना  ऐसा  मेरे
 साथ  ही  नहों  ने  ऐंसी  कोई  चेतावनो  नहीं  दी  मैं  यह  कहरा  जाह  हं  कि
 को  देखने  के  तरीके  के  बारे  में  ने  पर्याप्त  और  बशाबर  चेतावनो  नहीं  दी  ।  कया  भन्त्रो  महोदय
 इस  पर  ध्यान  देंगे  ओर  इस  दिश्ला  में  शावदयक  कायवाहौ  करेंगे  ?

 ]
 झी  बालकवि  बेरागी  :  आप  यहू  बता  दीजिए  कि  रूलिग  पार्टी  के  लोग  कितने  डिस्टेंत  से  देखें

 और  अपोजिशन  वाले  कितने  डिस्टेंस  से  देखें  ?

 ]

 तिवारो  :  अध्यक्ष  माननीय  सदहत्य  श्री  रेड्डी  ने  मुझ  पर  ध्ारोप  लगाया

 है  लेकिन  मैंने  प्रष्म  का  गलत  उत्तर  देने  का  प्रयास  वहीं  किया  मैं  इस  समा  के  माननीय  सदस्यों
 द्वारा  मुझ  से  पूछे  गए  प्रइतों  का  उत्तर  दे  रहा  हमने  नए  ट्रांसमीटर  स्थापित  किये  जाने
 बाले  क्षेत्रों  में  विदोष  रूप  से  इस  प्रकार  को  चेंतावनिया  प्रसारित  को  इसलिए  हमने  ऐसा  किया
 में  समा  को  यह  मी  सूचित  करता  हूं  कि  अम्धपत  का  इस  सम्बन्ध  में  विक्षे  उल्लेख  किया  गया  है  ।
 स्वास्थ्य  विभाम  में  ऐसी  एजेंसियां  हैं  जो  इस  बारे  में  जन  चंतना  जागृत  करने  के  लिए  काय  कर  रही

 हम  अपनी  तरफ  से  तथा  तपने  मंत्रालय  की  तरफ  से  इस  सावधानो  को  द&ी.वी.  पर  दे  रहे  हैं  ओर
 हम  फिर  से  ऐसा  करेंगे  ।

 प्रश्नों  क ेलिखिर  उत्तर

 दस्नन  तथा  दोद  में  आारकित  बम

 ]
 0925. श्री  गोपल  हंडेस  ;  क्या  पर्यावरण और  बन  धन्ती  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 दम्रत  तथा  दीव  संध  राज्य  क्षेत्र  के  जिलों  कितने  बय-क्षत्र को  आरक्षित  घोषित  किया
 यया
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 जपन-मम-+

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  दमन  तथा  दीव  जिसों  में

 186.72  देकश्टपर  थोर  516.70  हेक्ठेयर  आरक्षित  बन  क्षेत्र  है  ।

 नसंरियों  को  प्रोत्साहन

 $929,  श्री  राधाकात  डिगाल  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मस्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  ।

 क्या  सरकार  गेर-सरकारो  नर्सरियों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कदम  उठा  रही  बोर
 यदि  शो  दत्संबंधी  ध्योरा  कया

 राज्यों  को  इस  प्रयोजवार्थं  कितनी  वित्तीय  सद्दायता  प्रदान  को  गई  धोर

 इसे  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  उड़ोसा  को  कितनी
 घनराध्षि  प्रदान  को  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और  राष्ट्रीय  परती

 भूमि  विकास  बोर्ड  ढारा  1986-87  में  आरम्म  को  गई  विकेन्द्रित  जन  पौषदालाओं  के  लिए  कैन््द्रोय
 प्रायोजित  परियोजना  के  अन्तगंत  जब  पौघदशालाओं  को  प्रोत्साहब  दिया  जा  रहा  परियोजना  का

 मुख्य  उद्देश्य  छोटे  तथा  सोमान्त  महित्ना  मण्डलों  तथा  अन्य  गेर-सरकारो  संगठनों  के
 माध्यम  से  ग्राम  स्तर  पर  पौघशालाएं  हथापित  करके  वनोकरण  के  खिए  एक  जन  आन्दोलन  विकसित
 करता  है  ।  इसके  सिए  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  प्रति  पोष  45  पेसे  तक  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप
 में  दिये  जाते  सातवीं  योजनावधि  (1988-89  के  दौरान  इस  परियोजना  के
 गंत  राज्य-सरकारों  को  प्रदान  को  गई  कुल  वित्तीय  सहायता  सश्षग्त  विवरण  में  दी  गयी

 इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकारों  के  सपाहिक  वानिकों  ग्रामीम  विकास  विभाग  को
 ब्वामीण  रोजगार  परियोजनाओं  तथा  स्वेच्छिक  एजेंसियों  के  लिए  राष्ट्रीय  परतो  मुमि  विकास  बोड
 की  अनुदान  सहापता  परिपोजना  के  ब्न्तगंत  जन  पौषशालाओं  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ।

 विकेन्द्रित  जन  पौधणशालाओं  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  परियोजबा  के  कार्यान्ययन  के

 लिए  गत  3  वर्षों  के  दोशव  उड़ीसा  सरकार  का  प्रदान  को  गई  वर्षबार  धनराशि  नीचे  दी  गई  _..

 वर्ष  घनरांश  रुपयों

 1986-87
 '

 60.00
 1987-88  27.23
 1988-89  .  30  00

 विवरण
 रु  खिर  स  1988-89

 राज्यों  के  बाम  से  तर  दो  गई
 केन्द्रीय  सहायता  *

 रुपयों
 ््

 2  - |.  2

 आंध्र  प्रदेश
 ह

 60.00
 अरुणा चल  प्रदेश  च  2.00

 25
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 असम  40.00

 विधह्ार  45.00

 जुबयरात  585:75

 हरियाणा  167.68
 हिावल  प्रदेश  76:41
 अम्मू  ओर  कपमोर  20.00

 क्षमाॉटस  742.36

 कैरल  50.00
 मध्य  प्रदेश  631.50

 महाराष्ट्र  483.81

 संजिपुर  10.00

 प्रेधालय  40.00

 मिजोरम  37.20

 तागालैंड  20.00

 उड़ीसा  137.23

 प्जाब
 -  78,00

 राजस्थान  155.00

 सिक्किम  1.00

 तब्िलताडु  117.50

 चिपुरा  25.00
 पश्चिम  बंधाल  246.39

 काजभजपा-ययापप  “5  भ"पतपताहफ/५।-+-न्््
 केरल  में  ताड़  तेल  वक्ष  रोपण  योजमा  को  पर्यावरण  को  दृष्टि  से  मंज्री

 $932,  प्रो०  पी०  लेे०  :  कया  पर्यावरण  और  बन  सन््मी  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केरल  में  बन  क्षेत्रों  में  ताड़  तेल  वृक्ष  लगाने  के  बारे  में  केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत
 योजना  को  उनके  मंत्रालय  ने  स्वीकृति  प्रदान  कर  दो  ओर

 यदि  तो  योजना  को  कित  कारणों  से  स्वीकृति  नहीं  दो  गयी  ?

 पर्यावश्ण  और  अन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और  ताड़  सेन
 के  बक्ष  लगाने  को  जिन  स्कीमों  में  वत्र  मूंसि  को  उपयोग  में  लाना  होता  उनके  संबंध
 में  वन  1980  के  अस्तगंत  मंगरी  लेने  को  शावइपकृता  होतो  है  ।  थेससे
 आयल  पाम  इंडिया  कोट्टायम  द्वारा  केरल  राक््प  के  क्विलोन  जिले  में  बत

 1980  के  झ्ााम्  होने  से  पहले  2924.52  हेक्टेयर  बन  क्षेत्र  पर  ताड़  तेल  के
 वृक्ष  लगा  लिए  गए  थे  ।  बह  निगम  सरकारो  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  है  ।  केन्द्र  सश्कार  ने  वन

 1980  के  अंत्गेत  1982  थोर  1983  में  मं  त्सं आयल  पाम  इ  डिया
 केरल  को  ताड़  तेल  के  वक्ष  लगने  के  लिए  1282.58  हेक्टेयर  अतिरिक्त  वन  भुमि  को  उपयोग  में

 जाते  की  अनुमति  दे  दो  लेकित  इसमें  से  349.2  हेषटेयर  क्षेत्र  को  राज्य  सरकार  द्वारा  बन  क्षेत्रों

 :
 थे  26  कब्जा
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 में  पृर्ण  काटाई  को  रोकने  के  अपने  निर्णय  के  कारण  बंटित  नहीं  किया  था  सका  ।  केरश  सरकार  ने  बन
 1980  के  अम्तगंत  349.2  हेक्टेयर  वेकल्पिक  बन  भुभि  बंहित  करमे  के  लिए

 अपन  1984  में  एक  प्रस्ताव  मेशा  बाद  में  केरल  सरकार  ने  1987  में  इस  प्रस्ताव  को
 दापल  ले  लिया  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  नियम  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  उपाय

 $934.  डा०  थी०  वेंकटेश्  !  क्या  वर्भ  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  सरकार  मे  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  तथा  इसको  सहायक  कश्दनियों  हे
 करण  में  सुधार  साने  के  लिये  हाल  में  किरहीं  उपायों  पर  विचार  किया

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  श्योरा  क्या  और

 परिषामों  हे  मूल्यांकन  के  लिये  क्या  उपाय  किये  बये  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  रुफ्रीक  :  से  राष्ट्रोम  बस्तर  मिगम  के
 अन्तगंत  बस्त्र  मिल्लों  के  काय  निब्यादत  में  सुबार  लाना  एक  सतत  प्रक्रिया  ऐसे  डुपाणों  के  प्रमाव  को
 ममोक्षा  सरकार  एन  टी  सी  हारा  कौ  जाती  है  और  उपयुक्त  उपाय  किए  बाते  एन  टी  सी  मे

 चुनिन्दा  आधुनिकोक  स्वैच्छिक  सेबानिवर्ति  के  जरिए  श्रम  वेंह॒तर  क्षमता  उपयोग
 उन्नत  उत्सव  जादि  पर  अधत्ति एक्र  पूर्ण  रूप  से  परिकातत  मोतिः  बकामी

 व्रासोण  क्षेत्रों  में  ई  घन  के  प्रयोजनाथ  बक्षों  का  लगाया  खाता

 “935.  5.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जातकारी  है  कि  आजकल  प्रामीणन  ओर  शहरो  क्षेत्रों  में

 ईंधन  को  भारी  कप्री

 यदि  तो  क्या  सरकार  प्रामीण  क्षेत्रों  में  ई  बन  के  प्रयोजनार्थ  ऐसे  वक्ष  लगाने  ढो
 योजना  शुरू  करने  का  विषार  कर  रही  जिम्हें  काटने  के  लिये  सागों  को  कोई  सरकारी  अतुमति  त
 लेगी  थोर

 यदि  ठो  तत्संबंधों  ध्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रो  जियाउरंहमान  (§)  देश  में  ईघथन  लकड़ी  का
 सामान्य  रूप  से  अमाव  है  ।

 धोर  कसीकरण  के  चल  रहे  कार्यक्रमों  के  अम्तमंत  ई  घन  सकड़ी  ओर  आरा

 तिथों  को  उमाने  पर  लोर  विया  कया  ख़शमालिक  बानिको  कार्यक्रम  के  अन्तगत  किसानों  को  छमकों
 क्षपनो  भृभि  पर  ईछव  खकड़ो  के  वक्ष  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  निजो  भूमि  पर  ब्क्षों
 को  कटाई  तथा  उत्पाद  का  परिवहुद  विभि्न  राश्ष्यों  में  लायू  कानूनों  तथा  विनियमों  के  हारा  छासित
 होता  है  धारत  राज्यों  को  ऐसी  यो  फामे  वानिक्ो  को  बढ़ाने  के  हित  में  कहीं
 को  पुनरीक्षा  करने  की  सलाह  देती  रही  बं  1988  में  घोषित  राष्ट्रीय  बन  नोति  घहां  कहीं
 लावदपयक  भूमि  कामों  को  संशोधित  किए  जाने  को  आवश्यकता  पर  थी  बल  दिया  थ्या  है  ताकि
 व्यक्तियों  तथा  संस्थाओं  को  सुविधापुरंक  अपनी  तिछौ  भू  मे  पर  वृक्ष  खभाने  के  लिए  प्रेश्त  किया
 था  सके  |
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 सौलिग  रूल्सबीहंग  सिम्पलोफाइडਂ  श्षीर्षक  से  समाचार

 $936.  प्रो०  रास  कृष्ण  मोरे  :  क्या  धाहरी  घिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सरकार  का  ध्यान  11  1989  क  हिन्दुस्ताब  टाइम्सਂ  में
 छल्स  बीइग  सिम्पलीफाहडਂ  शौधंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  शोर  दिश्लाया  गया  जिसमें  ध्वम्य
 बातों  के  अलाओझा  भूमि  को  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  संबंधी  प्रक्रिया  को  सरल  बनासे  की  आवश्यकता
 बालिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिये  उपयोग  में  लाये  जा  रहे  आवासीय  भवनों  को  नियमित  करने  एवं  दिल्सी
 के  विभिन्न  गागों  में  अवधिकृत  कालोतियों  को  मज्री  प्रदान  करने  को  आवश्यकता  पर  बल  दिया
 गया

 (a)  यदि  तो  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  किये  गये  इस  काये  के  क्या  परिणाम  निकले  ओर

 इस  संबंध  में  क्या  अनुवर्तोी  रायंवाही  को  गई  है  ?

 हहरी  विकास  संत्रो  (  श्ीमतो  सोहसिना
 :  हैं  ।

 और  (”)  दिल्ली  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  यह  प्रक्रिया  बरभी  पूर्ण  नहों  हुई  है

 निर्षनों  हेतु  स्वास्थ्य  योजनाओं  के  लिये  फील्ड  सर्वेक्षण  यूनिट

 $937.  श्री  भद्न  इवर  तांती  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिद्िचित  करने  हंतु  दूरस्थ  क्षेत्रों  म  कोल्श  सर्वेक्षण  यूनिट  स्थापित
 करवे  कै  लिये  कोई  उपाय  किये  हैं  स्वास्थ्य  योजनाओ  के  लाम  निधनतम  छोगो  तक  पहुंच

 यदि  तो  तत्सम्बंधो  ब्योरा  कया  और

 क्या  इस  योजना  को  सफल  बनाने  के  लिये  सातदों  पं  बवर्षीय  योजथा  में  कोई  प्रावधान
 किये  गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  और
 विशिष्ट  मुद्दों  का  अध्ययन  करने  के  ओर  भंकड़ो  की  गुणवत्ता  मे  सुधा  सुझाव  दने  के  लिए
 छह  क्षेत्राय  सर्वेक्षण  यूमिटों  स्थापित  को  ज्ञा  बुको  हैं  ।  ये  क्षेत्रीय  पुनिर्टे

 लखनऊ  ओर  पटवा  में  स्थित  हैं  ।

 हां  ।  े
 पोलिस्टर  विस्कोस  मिश्वित  याने  का  निर्यातਂ

 938.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  क्या  असर  संत्रो  यह  दताते  को  करेंगे
 कया  भारत  इस  समय  ऐसी  स्थिति  में  है  कि  देश  से  पोलिस्टर  विस्कोस  मिश्चित  याने  श्ोए

 कपड़ों  का  पर्थाप्त  भात्रा  में  विर्यात  कर  सके  ओर  स्वदेशी  बाजार  पर  मी  उसका  कोई  प्रतिकूल  प्रसार
 न  पढ़े

 क्या  हन  मर्दों  के  निर्यात  में  अपनाई  जाने  वाली  धक्रिया  के  कारज  उत्पस्त  धहुरुकऊों  के
 बारे  में  क्षिकायतें  की  गई  बौर

 यदि  तो  जिर्यात  त़ोति  उदार  बनाने  धोर  प्रक्तिया  सम्बन्धी  अड़चयों  को  टूर  करके  के
 सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ह
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 बस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  (%)  मे  (4)  पोलिएस्टर  विस्कोस  ब्लेंडिड
 यान  कोर  छेब्रिक्स  के  निर्यात  को  अनुमति  ओ०जी०एल०  के  आधार  पर  दी  थातो  है  तथा  इन  मदों  के

 निर्यात  के  लिए  निर्यात  नीति  सम्बन्धी  कोई  अड्चव  नहीं  सिथेटिक  ब  रेयन  वस्त्र  निर्यात  संब्धंस

 परिषद्  द्वारा  रखे  गये  आंकड़ों  कै  अनुसार  पोलिस्टर  बिस््कोस  ब्लेंडिड  फ़रेग्रिक्स  के  निर्यात
 में  191  करोड़  रु०  के  हुए  थे  जौ  1988-89  के  दोरान  बढ़रुर  8.32  करोड़  र०  के  हो  गये  तथा
 ब्लेडिड  याने  विस्कोश्व  के  निर्यात  वर्ष  1986-87  में  1.35  करोड़  र०  केये  जो

 में  बढ़कर  48.79  STE  रोड़  ६०  के  हो  गये  |  क्रिया  विधियों  फो  पहले  से  ही  काफी  सरल  बता

 दिया  यया  हैं  तथा  खतत  आधार  पर  क्रिया  विधियों  में  शोर  सुधार  किये  जा  रह  हैं  ।

 सेवों  में  कोटनाशकों  के  अंश  का  पाया  जाना

 ]

 939.  भरी  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भम्त्री  यह  बताने  को

 हृथा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  अमरीका  ओर  सेंक्सिको  में  सेव
 हकों  से  इक्षित  हो  जाते  हैं  जिन्हें  धोने  हैं साफ  नहीं  किया  जा  सकता  और  इसके  कारण  यह  मावव  के

 विक्षेषकर  बच्चों  के  स्वास्थ्य  के लिए  गोरम  रूप  से  खतरवाक

 क्या  भारतीय  कृषि  अलुर्संान  परिषद  हारा  गत  दस-पम्द्रह  वर्षों  के  दोरान  सैवों  में

 नाक्षक  अक्षों  का  पता  लगाने  के  बारे  में  किये  भ्रये  अध्ययक्षों  के  मी  ऐसे  हो  निथष्कष  निकले  हैं  भोर  यदि
 तो  तत्संबधी  ब्योरा  कया

 (१)  क्या  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  कीढडनाक्षक  1968  अथवा
 उपभोक्ता  संरलण  1986  के  तहत  भारत  में  कहों  मो  किसी  वर  कोटनाक्षकों  का  अझ

 अनुश्  य  मात्रा  से अधिक  पाये  जाने  के  लिए  कोई  मुकदमा  चलाया  गया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधों  ध्योरा  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  सरकार
 ने  प्रेस  रिपोर्ट  देखो  है  जिसमें  यह  बारोप  लगाया  गया  है  कि  पू०  एस०  ए०  ओर  जिलो  में  सेव  कोट
 नाक्षक  ओवधों  ऐे  भ्रत्यधिक  दूषित  हो  जाते  हैं  ।

 भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  पिछले  10  से  15  वर्षों  क्ष  दोरान  सेवों  में
 कॉटनादाक  ओषधों  के  बवद्षिष्ट  अशों  का  पता  लगाने  के  बारे  में  छिए  गए  अध्ययनों  के  बरियार्मों  से
 पह  चलता  है  हि  अधिकतर  नमूमों  में  कीटनाशक  थओषधों  के  अवश्िष्ट  अ  क्षों  का  स्तर  क_्ष॒कतम
 निर्धारित  सीमा  से  कम

 और  कीटनाक्षक  ओपषधों  के  अवशिष्ट  धों  को  मोलुदगी  का  पता  लगाने  के  लिये
 1984  और  1987  को  अवधि  के  दोरान  असम  के  अलावा  समी  राज्यों  द्वारा  किए  गए  समूनों  के  विएले

 थण  से  पता  चला  कि  उनमें  कोटनाश्षक्ष  श्लोषणों  के  अवशिष्ट  अदा  भिर्धारित  स्रीमा  के  अन्दर  हो  थे  भर
 इंसलिये  खाद  अप॒रमिअण  विदारण  लषिनियम  1954  के  तहत  कोई  मुकदमा  दायर  नहीं  किया

 गया  |
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 असम  राज्य  मे  गेहूं  के  बेजो  के  यार  नमूने  अपमिश्चित  पए  गये  ओर  असभ  स्स्काश  झास  उपयुक्त
 सुधा  राश्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ताकि  यह  सुनिदिक्त  किया  जा  सके  इसका  उपयोग  मानव  हारा  न
 किया  जाए  ।

 कीटनाशक  1968  या  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  शहुत  अश्विन्रोजन
 को  कोई  सूक्षना  नहों  है  ।

 रही  ऊन  से  तेयार  कम्बलों  का  निर्यात

 *940.  डा०  टी०  कल्पना  वेवी  :  क्या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  कुछ  वर्षों  में  रही  ऊन  से  तैयार  कुम्बलों  का  निर्यात  12  करोड़  रुपये  से
 घटकर  2  करोड़  रुपये  रह  गया

 यदि  तो  इसके  कया  क्षारण  और

 रहो  ऊन  से  बने  कश्बलों  का  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा  वथा  कदम  उठाये  जा

 रहे

 वस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रफीक  :  से  (७)  शाडी  ऊनी  कम्बलों  का
 1985-86  के  4  करोड़  रुपयों  से भटकर  ]986-87  में  1.40  करोड़  रुपये  रह  गया  ।  किन्तु

 इसमें  1988-89  में  किर  व॒द्धि  हुई  ओर  इस  वर्ष  यह  निर्यात  3.70  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गया  ।  ब्ाडो
 ऊनी  कम्बलों  के  निर्यात  में  वृद्धि  के लिए  सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए  हैं  ज॑से  निर्यात  पर  नरूद
 बच्चा  सहायता  को  के  अघोन  कच्ची  ऊन  ओर  सिथेटिक/बूलेन  रेग्स  के  आयात  की
 अन  वुलेन  मशीनरी  के  लिए  रियायतोी  शुल्क  पर  आयात  की  अनुमति  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में
 भाग  लेकर  निर्यात  का  संव्धंव  ओर  ऊन  ओर  ऊनी  निर्यात  सवधंव  परिषद  द्वारा  आयोजित  विक्रय
 अध्ययन  बोरे  गमादि  ।

 मंस्बर  आफ  रॉयल  सोसायटी  ओऑॉफ  हास्पिटल्स  सन््दन  डिप्री  को  भाग्य्ता

 ०941.  प्रो०  पराग  चालिहा  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्या  मेम्बर  ऑछ  रॉयल  सोसाइटी  ऑफ  हास्पिटल  लन््दत  डिप्रो
 प्राप्त  करने  वाले  भ्यक्तियों  को  सारत  में  एलोदंयी  पद्धति  स  चि6किश्सा  व्यवत्ाय  करने  के  लिए  मान्यता

 दो  गई  ओर

 यदि  तो  डिफी  मारकों  को  देश  में  चिकित्सा
 साय  को  प्र।क्टस  की  अनुभ  ति  प्रदान  करने  के  कया  कारण  दें  ३

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ऋ&“ः_्वे  सरोज  लापडई  )  :  (९)

 गह्ठीं  ||

 (@)  मारतोय  आयुविज्ञान  परिथद  1956  ट  व्यव्क्ष्ष्धों  के  अन्तगंत  किलली  राज्य

 है  चिकित्सा  रजिस्टर  में  दर्ज  बिकित्मक  को  अन्य  कोਂ  +व्व  किसी  मो  राज्य  में  चिकित्सा

 यवसाबव  नहीं  कर  सकक्षा  |  इस  उपबन्ध  का  उल्लंधत  करने  दाने  ब्डद्ित  छो  इस  धबद्वितियम  के

 ंषों  के  बधुसार  दण्ड  दिया  जा  सकता

 30
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 आस

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  के
 कर्मचारियों  को  कर्मचारो  मविष्य  निधि

 १942.  श्री  अतीश  चन्द्र  सिन्हा  :  क्या  अम्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रवंध  के
 अधीन  विभिम्त  मिर्सो  के मजदरों  और  कर्ंच्ररियों  की  भविष्य  निधि  ढो  काफो  धनरादि  बकाया  है
 थौर  उसे  संबंधित  प्राधिकारियों  के  पास  अमा  नहीं  कराया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 अम  सन्त्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उपभंत्रोी  राधा  किशन

 :  और  एन०  टो०  सी०  से  उसलब्ध  सूचना  के  31-3-g9  की  स्थिति के
 अनुपार  नेशनल  टैक्सटाइल  कारपोरेशन  कलकत्ता  के  अधीन  18

 भिलों  की  छोर  नियोक्ता  हिस्से  के  रूप  में  366.61  लाख  रुपये  को  देय  राष्ि  के  कमंकारों
 तथा  स्टाफ  के  भविष्य  निधि  अंशदांत  को  277.70  लाख  रुपये  की  बकाया  राशि  थो

 ()  इस  मापले  को  कपड़ा  मंत्रालय  के  ध्यान  में  ला  दिया  गया  है  ताकि  इक  देय  राशियों  के

 भगतान  के  लिए  प्रयास  किए  जा  सके  ।

 होम्योपथो  मेडिकल  कालेज

 ७943.  श्री  भुल्लापल्ली  रामचसान  £  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याज  मंत्री  ०ह  बताने  की
 कृपा  करंगे  कि  ।

 दैश्ष  राज्य-वार  होम्योपेथी  में  डिकल  कालेजों  की  संरुया  कितनी  है
 क्या  कैन््ट्रीय  सरकार  होम्योपैथी  मेड्डिब्ल  कालेजों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती

 यदि  शो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  है

 क्या  गत  पांच  वर्धों  के  दोरान  हध  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जाँच  को  गई  है
 कि  क्या  केरल  में  चल  रहे  होस्योपैयो  मेडिकल  कालेज  उन  न््यनतम  मानद/डों  और  मानकों  के
 हैं  जो  प्रशिक्षण  तथा  अन्य  सुविधाशों  से  सम्बन्धित  विनियमों  में  निर्दिष्ट

 जोर

 यदि  को  इस  आंच  से  प्राप्स  विष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  (१)  से

 (3)  एक  विवरण  सलग्न  है  ।

 क्विरण

 अपेक्षित  सूबना  क्रमवार  नोचे  दी  गई  है  :--

 असम
 शान्प्र  प्रदेश  4

 बिहार  +-11

 ३1
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 दिल्ली

 गुज  गत
 कर्नाटक  --7

 कैरस  न््-्ति
 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र
 पंजाब
 उड़ीसा
 राजस्थान  --2
 तमिलनाडु
 उत्तर  प्रदेश
 पश्चिम  बंगाल  —  12

 योग  :  94

 कैन्द्रोय  सरकार  स्वेच्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  या  राज्य  ?  रकारों/संघ  राज्य
 क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  अपने  अधिकार  में  लिए  माश्तीय  चिकित्सा  पद्धति  तथा  होम्योਂ  थी  के  श्याहक!पवं
 कालेजों  छो  धरोर  ज्ञान  घोर  विकृृति  विज्ञान  विभागों  के  लिए  प्रकार  क  प्रथाभक्षाला

 उपक  रण  खरीदने  तथा  बूक  बक  खोसने  के  लिए  1.60  माल  रुपए  तक  की  वित्तीय  सह'यता  देती  है  ।

 ओर  हाँ  ।  ढैन्द्रोय  होम्योपैथी  परिषद  थो  कि  *  नड्वीय  होम्योपेथी  परिषद  अधि
 1973  के  अलगंत  स्थापित  को  गई  ने  1987  तथा  198  «  में  केरल  के

 पैथी  मेडिकल  कालेजों  का  निरीक्षण  किया  निरीक्षण  श्पोटों  के  धनुसार  केश्ल  स्थित  होम्पोप  वी

 मेडिकल  कलओों  में  अमो  होम्योपेथो  के  न्यूनतम  विनियम  1983  के  अनुरूप
 शिक्षण  उपकरण  तथा  प्रषिक्षण  की  बन्य  सुविधाओं  के  बारे  में  न््ण्नतम  मानक  तथा

 दसरी  अपेक्षाएं  पूरी  की  जानो  हैं  ।

 डो०  ए०  शिफ्टस  प्रायोरिटो  फ्राम  स्लम्स  टू
 गोल्फ  सिक्सਂ  शोएंक  से  सामाचार

 244.
 घी  बल  बह  रामूबालिया  )

 :  क्ष्या  हाहरी  जिफकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ()  कया  सरकार  का  ध्यान  15  1989  के  एक्पप्रसਂ  में  छही०  ए०
 छिफ्टस  प्रायोरिटी  फ्रांम  स्तमस  टू  गोल्फर्थिक्सਂ  क्षीषंक  से  प्रकाश्चित  समाचार  को  और  आकृवित
 क्षिया  शषा

 यदि  तो  इस  समय  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  ऐसे  कितने  गोल्छ  मेंदानों  एवं
 स्पोर्ट्स  काम्पलेक्सों  ओर  होटलों  का  लिर्माण  करने  का  प्रस्ताव  और

 (५)  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  छितने  मकातों  के  निर्माण  का  सक्ष्य  निर्धारित  छिया  गया
 शत  बर्द  का  लक्ष्य  क्या  या  और  1989  तक  कितने  मकातों  का  बास््तव  में  लिर्माण  किया  या
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 डाहरो  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  हां  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  एक  खेल  परिध्वर  के  भाग  के  रूप  में  सोरी  फोट्ट  में  एर
 शोल्फ  रेंज  का  निर्माण  किया  एक  खेल  परिसर  का  विकास  यमुनापा+  क्षेत्र  में किए  जाने का  प्रस्ताव

 है  जिसके  लिए  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  निधियां  शरुटाई  था  रही  दिल्ली  विकास  प्राधिकारण  द्वारा
 ढिद्धो  होटल  रा  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 1988-89  के  लिए  लक्ष्य  33,500  मकानों  का  था  जिसको  तुलना  में  89  तक

 32,188  मकान  पूरे  किए  गए  ।  1989-90  के  लिए  यह  लक्ष्य  32,000  मकानों  का

 पुरानो  दिल्ली  में  कटरों  में  सुधार

 ]

 8819.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  नई  ठिहली  में  माता  सुन्दरी  रो  ओर  भाता  सुन्दरी  लेन  में  कटरों  में  सुधार  लाने
 के  उद्देष्प  से  पुरानी  बिल्लो  के  कटरा  ल्वासियों  के  छिए  भूमि  भ्ारक्षित  की  गई

 यदि  तो  ऐसे  करों  को  संख्या  कितनी  हैं  और  इनमें  कितने  परिवार  रहते  हैं  और
 प्रत्येक  परिवार  को  कितनों  मुमि  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 कटरा  सुधार  परियोजना  को  मुख्य  बातें  क्या  और

 इन  परिवारों  के  कब  त+  पुनर्वास  किए  जाने  की  श्म्मावना

 झहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  किदवई)॥  :  से  गम्दे  कटरों  से  हटाने  गए
 श्यक्तियों  को  पुनः  बसान  के  लिए  1510  रिहायशी  एककों  के  लर्माण  का  संघान्तिक  निर्णय
 लिपा  गया  है  ।  दिल्लो  प्रशासब  से  भरमी  तक  विस्तृत  योजश्षा  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 कलकत्ता  के  विकास  के  लिए  केस्ट्रीोय  सहायता

 8820.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे
 पदिथम  बंगाल  सरकार  ने  कैन्द्रीय  सरकार  से  को  राष्ट्रीय  लगर  घोषित  करने

 और  इसके  विकास  के  लिए  1827  करोड़  रुपऐे  मंजर  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  संबंध  में  केप्द्रीय  सरकार  की  कय  प्रतिक्रिया

 हाहरी  विकास  मन्त्रो  सोहसिना  :  (5)  से

 राष्ट्रीय  शहरोकूरण  आयोग  ने  अपनो  अन्तशि्मि  रिपोर्ट  में  सिफारिश  को  है  कि  कल%त्ता,  दिल्सी
 तथा  मद्रास  को  राष्ट्रीय  शहर  के  रूप  में  घोषित  किया  जाना  चाहिए  |  इन  सिफारिशों  को  राज्य

 कारों/तंघ  राज्य  क्षेत्र  प्रज्चासनों  तथा  कैन्द्रोय  मन्त्रालमों  श्वादि  को  उबक्ी  टिप्पणी  के  लिए
 परिचालित  किया  गया  है|

 जहां  तक  कलकत्ता  के  विकासार्थ  1827  करोड़  रुपये  की  मांग  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में
 राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
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 मेशनल  आरगेनोफास्फेट  पेरिटरयाइड  सेन्टर

 8821.  श्रीम  ती  गोता  मुखर्जो  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््दो  यह  बताने  को
 करेंगे  कि  ३

 क्या  म्रेडिकल  कालेज  मद्रास  जो  एफ  नेक्षनल  आर्गेनोफास्फ्रेट  वैरिश्साइड  सेन्टर

 सफलतापूर्वक  संचालित  किया  जा  रहा  है  ओर  यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  कैन््द्र  के  मुख्य  उदय  क्या  हैं  तथा  उन्हें  कहां  तक  पूरा  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सन्त्नालय  में  राध्ष्य  मन््त्रो  सरोज  :
 हमिलनाड  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  समय  मद्रास  मेडिकल  कालेज  एक  आर्गेनोफास्फोरस  शोर
 कार्बामेंट  से  बिध्ग्रस्त  रोगियों  के  रफ्चार  के  कैसद्र  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा  यह  केप्द्र  सभो
 ग्रस्त  अागेनोफास्फोरस  कौटनाशी  के  रोगियों  का  उपचार  करता  पिछले  दो
 बयों  के  दोरान  भर्ती  किए  गए  रोगियों  को  संसुपां  एवं-हुई  मोतों-कछी  संश्या.इस  प्रकार  है  :

 अलमम_-_-नम

 बर्ष  भर्नी  किए  गए  मोतों  की  संख्या
 रोशणिरयों  को  संख्या

 1987  150  9
 1988  156  9

 ————  कमान
 हम  केन्द्र  के  मुख्य  लक्ष्य  इस  प्रकार  जोद्योएक  टाक्सिनों  से  पोडितों  का  तत्काल

 उण्थार  करते  के  लिए  विष  उपचार  गहन  परिक्षयों  वाई  शुरू  औद्योमिक  टाक्सिनों  के  परिणाम
 का  पता  लगाने  में  और  पोडिशों  आरातकालीन  परिच्षर्या  के लिए  आवद्यक  ठाक्सिनों  की  माता
 निर्षा रण

 में  विकित्सकों  को  सहायता  करने  के  लिए  एक  कलीनिकलटाविसकालानी  एनिट  शुरू  करना
 कौर  समो  रोधियों  कर  रिकार्ड  रलशने  के  लिए  एक  कम्प्यूटरीकृत  डेटा  बज  बनाता  |

 दिल्ली  सें  हैजा  फेलना

 8822.  क्री  सरफराज  अहमद  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करंगे  कि  गत  वर्ष  दिल्ली  में  हैजा  फंलने  के  लिए  दोषी  पाये  गए  अंधिकारियों  के  विरूद्ध  को  गई
 वाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  औौर  परिवार  कल्याण  भस्थालय  में  राज्य  सम्ह्री  सरोज  :  सूचना
 एकत्र  को  जा  रही  है  और  सश्या  पटल  पर  रख  दी  बाएगी  |

 कपड़ा  मिलें
 ]

 8823.  श्री  परसराम  मारदाल  :  कया  अस्ज  अंत्रो  यह  बताने  क्री  कुपा  कषरेंदे  कि  :
 31  मा  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  मारत  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगस  कै  छत्तगंत

 कितनी  कपड़ा  मिलें

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  इन  मिलों  को  कुल  अखिष्ठान्त  क्षमठा  है  ओर
 उन्होंने  कितना  उत्पादन  किया

 हा  है
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 ि  M  भारत  में  गैर-सरकारी  रूग्ण  कपड़ा  मिलों  के  नाम  क्या  और

 क्या  सरकार  का  कुछ  रूग्ण  कपड़ा  मिलों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  का  विचार  है  और  यदि
 तो  उनके  क्या  नाम  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक  :  (%)  दिनांक  31  1989  को
 स्थिति  के  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अधीन  124  वस्त्र  मिलें

 दिनाक  31-12-1988  को  122  मिलों  को  स्थापित  जो  चालू  39.5
 प्नाल  तकुओं  51000  करघों  को  थी  ।  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कपड़ा  तथा  याने  का  उत्पादन

 688.35  भिलियय  मीटर  तथा  36.49  भिलियन  किग्रा  के  करीब

 पूरी  सूची  प्रस्तुत  करना  कठिन  है  क्योंकि  स्थिति  में  परिवतत  होता  रहता

 नहीं  |

 हृदय  रोग  के  उपचार  में  तुलसो  के  पत्तों  का  प्रमाव

 8824.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 फ्रेंगे  कि

 (©)  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  11  1989  के  टाइम्सਂ  में
 शित  उस  समाक्षार  ों  ओर  दिलाया  गया  जिश्तमें  यह  बटाया  गया  है  कि  हृदय  रोग  कै  उपचार
 विज्वेषकर  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  जहां  आघुनिक  चिकिक््सा  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीों  तुतसी  के  पत्तों  से
 चारो  लास  हो  सकता

 क्या  हस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए
 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योद्य  क्या  भोर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  सरोज

 हां  ।

 (a)  से  नहीं  ।  यह  प्रदर्शित  करने  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  तुलसी  को
 पत्तियों  का  हृदय  रोगों  के  इलाज  में  काफ़ी  प्रभाव  होगा  ।  कुछ  ऐसा  प्रमाण  है  कि  ठुलसों  तनावरोधी
 भ्रोषघ  के  रूप  में  उपयोगो  हो  सकती  आयुर्वेद  के  प्रन्यों  पे  संकेत  मिलता  है  कि  तुलसी  एक
 बर-शोधी  ओर  हृदय  को  बल  प्रदान  करने  वालो  ओवषध  है  और  प्लूरिसी  एवं  अस्य  विकारों  में
 इपयोगो  है  ।

 उचित  दर  दुकानों  के  लिए  उड़ोसा  को  आसात
 शर्तों  पर  ऋण

 8825.  श्लो  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  भंशी  यह  बताने  को  कृपा
 करंगे  कि  :

 )  उड़ीसा  सरकार  को  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  भावश्यक  वस्तुओं  के  वितरण  हेतु  उचित
 दर  दुकानों  खोलने  के  लिए  आसान  धार्तों  पर  ऋण  तथा  अन्य  अनुदानों  के  रूप  में  कितनी  घनराष्षि
 प्रदान  की

 इस  प्रयोशव  हेशु  अब  तक  कितती  धनराष्षि  व्यय  को  गई  है  ओर  उपयुक्त  अवधि  के
 दोरात  उचित  दर  को  कितनी  दुकान  खोलो  गई

 | £



 लिखित  उत्तर  10  1989

 कया  अवक्यक  वस्तुओं  के  वितरण  में  गे-सरकारी  क्षेत्र  के  अधिपत्य  के  कारण

 निधन  सोपों  को  ये  वस्तुएं  नहीं  मिल  रहों  हैं  ओोर  बिचोलिए  अनुजित  उठा  रहे
 भोर

 यदि  तो  सहकारी  क्षेत्र  के  माध्यम  से  आवद्यक  वस्तुओं  के  वितरण  के  सम्बन्ध में  समीं
 स्तरों  पर  और  अधिक  जोर  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 साथ  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंशालय  में  मंत्री  एल०  :  ओर
 नागरिक  पूर्ति  विमाग  का  राज्यो/सध  राज्य  क्षेत्रों  जिसमे  उड़ीसा  भी  शामिल  को  उचित  दर  की

 दुकान  खोलने  के  लिए  बित्तोय  सहायता  देने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 नागरिक  प्रति  दूर  तक  झादिवासी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में
 फिरती  उचित  दर  को  दुकानों  के  रूप  में  चलाने  के  लिए  याहुत  क्रय  करने  हेतु  राज्यों/सघ  राज्य  क्षेत्रों
 को  वित्तोय  सहायता  देने  की  एक  योजना  स्कीम  चलाता  है  ।  1986-87  से  1988-89  को  अवधि  के
 दोरान  उड़ीसा  सरकार  को  चमते-फिरते  वाहन  खरीदने  के  लिए  27.50  खाख  रुपए  की  राशि  दी
 गई

 ओर  निडो  क्षत्र  के  हाथ  में  अधिक  उचित  दर  की  दुकानें  होने  से  यह  अवश्यक
 नहीं  है  कि  गरीब  लोगों  को  नावहयक  वस्तुए  प्राप्त  न  हों  ओर  बिचोलियो  को  सावंजनिक  व०रण
 घ्रणाती  से  लाम  पहुंचे  ।  राज्य  सरकार  को  समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  कदाचारों  को
 रोकने  तथा  उनके  लिए  द०ड  देने  के  वास्ते  प्नवेक्षण  को  मजबूत  करें  ओर  कानून  के  उपबन्धों  को  लागू

 राज्यों/संध  राज्य  क्षंत्रों  को  सलाह  ढो  गई  है  कि  वे  खुदरा  व्यापार  में  सहकारी  क्षंत्र  को
 प्रोत्स।हन  देने  के  लिए  नई  उचित  दर  की  दुकानें  खोलने  में  सहकारी  सामतियों  को  दें  ।
 नागरिक  पूर्ति  विभाग  भी  (1)  छाहरो  क्षेत्रो  मे  उपमोक्ता  सहकारी  समितियों  के  बिक!ःस  ओर  (2)
 श्वाम  स्तर  की  समितियों  को  ग्राधीण  क्षत्रों  में  उपमोक्ता  वस्तुओ  के  वितरण  का  काय॑  करने  के  लिए
 उपान्त  घन  सहायता  देने  दो  याजना  स्कोमे  चला  रहा  1986-87  से  1988-89  को  अवाघ के
 दोरान  उड़ोसा  सरकार  को  (1)  ब  (2)  पर  उल्लिशित  योजनाबो  के  तहत  11.93  लाख  रुपए
 व  56.10  लाख  रुपए  को  राशि  दी

 दिल्ली  झहरी  विकास  आयोग  की  सिफारिशें

 8826.  श्री  बी०  निवास  प्रसाव
 मंत्री डा०  बलेश  |

 :  क्या  छझहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  दिल्लो  क्री  बिकास  आयोग  द्वारा  अपने  प्रतिवेदन  (1987-88 )  में  की  गई
 सिफारिशों  को  मुस्य  विशेषताएं  कथा

 इस  सिर्तारिशों  पर  क्या  अनुवर्ती  का्यंवाही  की  गई  है  /  बौर
 पर्यावरण  ओर  वातावरण  को  ओर  सुन्दर  बनाने  के  लिए  आयोग  के  कार्यकलापों

 का  विस्तार  करके  इसफे  आधार  को  ओर  व्यापक  बनाने  हेतु  ओर  कया  कदम  बढाने  का
 विचार  है  ?
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 स्"ॉॉॉत हाहरी विकास मंत्री (ओमती सोहसिना किदवई) : (6) ओर  हतहफैफ  फऊऋख

 हाहरी  विकास  मंत्री  सोहसिना  :  ओर  आयोग  को  बारहवीं
 रिपोर्ट  इसके  कार्यकलापों  तथा  वर्ष  पटस पर रखा  के  दोरान  किए  गए  कार्यों  की  एक  रिपोर्ट  है  तथा  इसे
 5  मामले  को  सोक्  समा  पटस  पर  रखा  गया  इस  रिपोर्ट  में  आयोग  द्वारा  समझे  गए
 महत्वपूर्ण  मामले  सूचीबद्ध  हैं  एवं  इसमें  विभिम्न  महत्वपूर्ण  मामश्षों  पर  इसको  टिप्पणियां  मविध्य
 में  इसो  प्रकार  के  मामलों  की  जांच  करते  समय  क्ायोग  को  टिप्पणियों  का  स्थानोय  निक्कायों  द्वारा
 पालन  किया  जाना  अपेक्षित  ये  टिप्पणियां  ए  ही  समय  में  अहुपालन  के  लिए  सिफारिश  क्षो  प्रकृति
 में  नहीं  बातो  हैं  तथा  इस  प्रकार  वे  सरक्षार  को  ओर  से  किसी  प्रकार  को  विश्विष्ट  अनुवर्ती  कारंवाई
 की  अपेक्षा  नहीं  रखते  हैं  ।

 आयोग  के  कार्य  और  कार्यक्रताप  का  विस्तार  दिल्ली  नगर  कल्ता  आवोग
 में  दिए  गए  पहु  अत्यन्त  व्यापक  है  तथा  इसमें  किसी  परिवर्तन  की  आवद्यरूता

 नहीं  है  ।

 जापान  के  साथ  वाणिज्यिक  समझोता

 8827.  श्री  एन०  डेमिस  :  क्या  वस्श्न  मंत्री  यहू  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जापान  स्थित  फर्मों  ने  तमिलनाडु  में  एक्सपोर्ट  प्रोसेश्चिंग  जोन  में  संयुक्त
 उत्पादन  के  लिए  तमिलनाडु  हैम्हलूम  निर्णतकों/सिले-सिलाये  बृस्त्रों  के  मिर्माताओं  के  शाथ  किसी
 वाणिज्यिक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किये  और

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वस्श  मंत्रालय  में  राज्य  भग्त्री  रफोक  :  और  मेसस  आफ  इण्डिया

 हैंडलूप  सब्रक  माकटिंग  कोआपरेटिव  मद्रास  ने  जापान  के  मंससे  सुभितोमों  कारपोरेशन
 तथा  मेश्नसं  शुनो  अपे  रत्स  के  सहयोग  से  सिलेश्लिलाए  परिघान  बनाने  के  लिए  मद्रास  निर्यात  संसाधन
 जोन  में  एक  एक  को  स्थापना  की  है  ।  परियोजना  में  प्रतिवर्ष  परिधानों  के  8.5  लाख  नग  बनाने  की

 है  जिसका  मूल्य  तोसरे  वर्ष  ओर  उसके  बाद  से  467.50  लाख  ८०  होगा  |  एकक  ने
 में  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  है  तथा  जापान  को  जापात  04  लाख  रु०  मुल्य  का  निर्यात  कर  चका

 है  ।  पार्टी  के  विदेशी  सहयोग  करार  की  झ्ा्तों  के  अनुसार  जापात  कम्पनियां  ईक्विटो  में  भाग  लेंगी  ब्था
 तकनीकी  जानकारों  शोर  विपणन-सहुयोग  प्रदान  करेंगी  ।

 केन्लोय  लोक  निर्माण  विमाग  में  कनिध्ठ  अभियन्ताओं
 को  प्रतिनियुक्ति/पदोनन्तति  के  मामले

 8828.  करी  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  *  श्री
 यह श्लोमतो  पटेल  रमाबेन  रामजोमाई  मत्वणि  ।

 :  कया  धाहरी  विकास  संतरे  यह  बताते

 की  छुपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  केरद्रोय  श्लोक  निर्माण  विभाव  में  कमि०्ठ  इन्डोनियरों  के  पदों  में  गत्यावरोध  को  कम
 करने  के  लिए  भुरुय  इन्जोनियरों  शोर  अधिशासी  इन्जीवियरों  को  अन्य  विभागों  के  संवर्ग  बाह्म  पदों  से

 कनिष्ठ हश्शोलियरों के नाम मंक्षने के सम्बन्ध में श्रावश्यक अनुदेश जारी किए गए यदि तो अब तक कितने विभागों से सम्पक्ष किया गया और विभागों ह्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया ब्यक्त की गई 37
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 शहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :
 मैं  (1)  कैन्द्रोय  लोक

 निर्माण  विभ!ग  के  मुरु्य  अभियस्ताओं  तथा  अधोक्षक  अभियन्ताओों  को  आवश्यक  निदेश  बारी  किए
 गए  हैं  कि  वे  अन्य  विभागों/सगठनों  से  इस  आशय  की  मांग  प्राप्त  होते  ही  उदारतापृर्वंक  कनिष्ठ
 यन्ताओं  के  नाम  अन्य  विभागों  से  मांग  आने  पर  ही  नाम  भजे  जाने  होते  इस  सम्बन्ध  में
 अन्य  विभागों  से  सम्पर्क  किए  जाने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  क्षेश्र  के
 अन्तर्गत  टेलीफोन  सेवाएं

 8829.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  पा
 करेंके  कि  :

 कया  दूर  संचार  विमाग  बोर  दो  महाभगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  और
 द्वारा  टेलीफोन  सेवाओं  में  कोई  व्यक्धात  अथवा  गड़बड़ी  उत्पन्न  न  होने  देने  के  लिए  इन्हें  उपभोक्ता
 घंरक्षण  1986  के  अन्तमंत  लग्या  गया

 यदि  तो  कया  मत  तीन  वर्षों  के  दौरान  31  1989  तक  उपमोक्ता  संरक्षण
 के  अस्तगंत  गठित  राज्य  आयोंग/जिला  मंच  को  दोषपूर्ण  दूर  संचार  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में

 कोई  छिक्षायतें  प्राप्त  हुई
 यदि  तो  तस्सम्वन्धो  ब्योरा  क्या  है  ओर  विभाग  ने  श्विकायतकर्ताबं  को  किहनो

 घनरादहि  के  मुम्मावजे  का  भुगतान  क्षिया

 यदि  तो  क्या  दूर-संचार  सेवाओं  को  इस  अधिनियम  के  क्षेत्र  के  अग्तगंत  श्ाया
 ओर

 (5)  यदि  तो  इसे  कव  तक  इसके  बन्तगंट  लाया  जाएगा  ?

 साध  ओर  नागरिक  पृतति  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  डो०  एल०
 उप्रभोक्ता  सरक्षण  1986  जब  तक  कि  विक्षिष्ट  रूप  से  छूट  न  दो  गई  हो  उक्त
 नियम  में  परिमाधित  सभो  जिनमें  सावंजनिक  क्षत्र  द्व!रा  उपलब्ध  को  आने  वाली  सेवाएਂ
 झामिल  आ  जाती

 ओर  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दौ

 सर्वप्रिय  विहार  में  प्लाटों/पलंटों  का  आवंटन

 8830.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजीभाई  मावणि  :  कया  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बढाने  की
 छुपा  करेपे

 क्या  सर्वेप्रिय  विहार  नई  दिल्ली  में  प्लाटों  और  पह्लंटों  का  आवंटन  दिल्ली  सहकारी
 सोसाइटो  1972  के  अनुसार  किया  गया

 गत  ठोत  वर्षों  के  दोरान  इसको  प्रबन्ध  समितियों  के  चुनावों  का  ब्यौरा  क्या
 के क्या  चुनाव  इसके  विधान  में  बनाये  गए  मानदण्डों  के  झनुसार  ओर  पोढासीस  अधिकारी

 के  पूर्ण  पयंवेक्षण  में  आयोजित  दिए  गए  और

 (8)  यदि  वो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 20  1911  )  लिखित  उत्तर

 शहरी  विकास  मंत्रों  सोहसिमा  किदथई  )  :  हां  ।

 पिछले  तीन  चुनाव  23-2-86,  10-10-87  तथा  18-9-88  को  हुए  थे  ।
 ओर  दिल्ली  सहकारी  समिति  1972  में  निर्धारित  मापदण्श  तथा

 प्रक्रिया  के  अनु  पार  चुनाव  हुए  दिल्नी  सहकारी  समिति  1972  की  घारा  31  (1)  क्रो
 शर्तों  में सहकारो  समितियों  के  पंज्रीयक  द्वारा  नियुक्ष  निर्वाचन  श्षधिक्वारो  को  देख  रैस  में  सहकारी
 आवास  समितियों  के  चुनाव  कराये  जाने  अपेक्षित  नहीं  हैं  ।

 कपास  का  निर्यात
 8831,  श्रौं  प्रकाश  वी०  पाटिल  :  क्या  वस्ता  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%)  कया  महाराष्ट्र  ओर  गुजरात  बे  कपाह  उत्पादकों  को  पर्याप्त  सहायता  देने  के  लिए  कपास
 के  निर्यात  में  वद्धि  की  गई  है

 यदि  हां  तो  एन  दोनों  राज्यों  में  से  प्रत्येक  राज्य  से  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष
 कपास  की  कितनो  मात्रा  का  निर्यात  किया

 (7)  प्रत्येक  बर्ष  कितमो  निर्यात  योग्य  कपास  का  निर्णात  नहीं  किया  जा  ओर
 निर्यात  बढ़ाने  हेहु  कण  कार्यद्राह़ी  फी  गई  है  ?

 वस्त  मंशालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य
 सहक'री  कपास  उत्पादक  तथा  विपणन  संघ  को  अधिक  नम्बे  रेहों  की  कपास  की  20  (00  गांठों  का
 निर्णत  कोटा  आवंटित  किया  किसो  गाज्य  को  कोई  निश्चित  निर्यात  कोटा  आवटित  नहीं  किया
 गया  कपास  को  चाल  बाजार  को  मरते  न््यनतम  सहायता  स्तरों  से  काफी  ऊपर  हैं  और  इस  प्रकार
 उत्पादर्कों  को  पर्याप्त  ज्लाम  प्रदान  करती  हैं  ।

 (=)  ओर  गुजरात  तथा  महाराहट्र  फेश्रेगनों  को  आबंटित  निर्यात  कोटा  हथा  गत  तौब
 के  दोरान  भेजो  गई  मात्रा  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 निर्यात  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  घरेलू  कोमतो  पर  तथा  निर्यात  योग्य  बेशों  माल  प३  निर्मर
 करते  हे

 विवरण  है  को  संदगा ) -++  _  _
 1986  87  1987-88 _  1988-89

 मात्रा  बआाबंटित  भेही  गई  मात्रा  श्वा्यंटित  भेजी  गई  मात्रा  बाण्दित  भेजो  बई

 भहाराष्ट्र
 155000  —  555000  शून्य  छशृन््य  _  2000  ह्ग्य

 (436000
 1985 5  8७  की  फसल

 कथा
 119000
 1986.87  की

 गुजरात
 30000  _  47000  धूस्य  _  श्त्य  शून्य  --  घ्न्य

 (17000
 1985-86  की  फसल
 तथा
 1986-87  की
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 गुजरात  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदाम

 8832.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  गुबरात  रूप  से  सोराष्ट्र  क्षत्र  में  ऐसे  कोन-कोन  से  स्थान  हाँ  भारतीय
 खाद  लिगम  के  गोदाम  नहीं

 क्या  गुजरात  सरकार  ले  मारतीय  स्ाद्य  निगम  के  10,000  भिट्रठिक  टन  की  क्षप्ता
 वाले  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  डगरपुर  गांव  के  निकट  जनागढ़  में  भूमि  देने  का  प्रस्ताव  किया
 यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबन्ध  मण्हल  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्ष्या  कार्यवाही  की

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  का  सातवों  पंचकर्षीय  योजना  के  द्वोरान  प्रश्येक  राजस्व  जिले
 में  गोदामों  का  निर्माण  करने  को  अपनी  नौति  के  अन्तगंत  ग्रुजरात  राज्य  में  जनागढ़  में  गोद।मों  का
 निर्माण  करने  का  विचार

 कया  देश  में  निरन्तर  पड़ने  वाले  सूखे  को  स्थिति  को  देखते  हुए  वर्ष  1987  में  ग्ोदामों
 के  निर्माण  पर  पूजी  के  ब्यय  पर  लगाया  गया  प्रतिबन्ध  अब  मी  लागू  और

 (=)  यदि  तो  जूनागढ़  में  योढामों  का  निर्माण  न  किये  थाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डो०एल०
 :  हस  समय  गुजरात

 के  ]9  राजस्व  जिलों  में  से  13  राजस्व  बिलों  मे  मारतीय  खाद्य  तिगम  के  अपने  गोदाम  भारतीय
 छा  निगम  के  जिन  छः  राजस्व  जिलों  में  दस  समय  अपने  गोदाम  नहीं  हैं  वे  साब  भड़ों

 रंग  ओर  अमरेली  इन  जिलों  को  आवष्यकताएं  पड़ोसी  जिलों  में  स्थित  निगम  के  डिपुबों
 सै  पूरी  को  जाती  हैं  ।

 ओर  गुजरात  सरकार  ने  भंडारण  क्षमता  का  तिर्माण  करने  के  लिए  भारतोय
 खाद्य  निगम  को  जनागढ़  जिले  में  भूमि  देने  की  पेशकश  की  थी  |  सरकार  हाश  पहली  1987
 से  नए  लिमाण  करने  पर  लगाए  गए  प्रश्बन्ध  तथा  संसाधनों  को  तंगी  के  कारण  निगम  हारा  निमाण

 कार्य  शुरू  नहीं  किया  जा  सका  |  यह  प्रतिवश्प  अब  हटा  लिया  थया  है  ।

 )  निगम  का  अब  आठयों  पंचकक्र्धषीय  योजना  के  होशान  जनागढ़  में  10,000  मौटरी  टन
 क्षमता  का  निर्माण  करते  का  वियार  हैਂ  प्रत्येक  राजस्व  जिले  में  गोदामों  का  निर्माण  करने
 को  निगम  की  नीति  नहों  यह  कतिपय  नोडल  स्थानों  पर  भंज्वारण  क्षमता  का  निर्माण  करता

 निगम  अपलो  आवश्यकता  और  परिचालन  सम्बन्धी  जरूरतों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  नोडल  स्थानों
 का  चयन  करता  है  ।

 पान  मसाले  का  प्रभाव

 8833.  डा०  बी०एल ०  शेलेश
 ;

 ॥॒  ॥॒
 डा०  जो०  विजय  रामाराब  ६

 7  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (5)  कया
 चहमदाबाद में  कर

 पर
 शोबकर्ताओं

 ने  हाल  हो  में  इश  बात
 की

 पृष्टि  को  है
 कि  पान  मसाला  जियोटोकिसब्क  है  ओर  इसके  अधिक  उपयोग  करने  के  भ्रति  खतरे  की  चेतावतों
 दी
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्षिया  और

 सरकार  का  इस  धारणा  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करते  का  विभार  हैं  कि  पान
 मसाला  का  प्रयोग  सामान्यतयां  बहानिकारक  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मम्त्रालय  में  शा्य  भरत्रो  सरोज  :  से

 पान  मसाले  के  अनुकूल  प्रमात्रों  पर  गुजरात  केसर  और  अलुयन्धान  अहमदाबाद  द्व्शा  किए
 जा  रहे  अध्ययत  अमी  पूरै  होने  रोब  सरकार  ने  मारतीय  आयविज्ञान  अनुपन्धान  गई
 दिल्ली  से  परामझं  किया  जिसका  मत  है  कि  जब  तक  सावधानीपूर्वकः  नियब्त्रित  जानपदिकरोग
 वेशानिक  अध्ययव  भहीं  किया  तबं  तक  कान  मसाले  के  कत्रजनक  परिणाम  को  सिद्ध  करता  बहुत
 मुद्किल  है  ।

 कुटलेहार  जागीर  हिमाचल  प्रदेश

 8834.  श्री  एन०  टोम्बी  सिह  :  कया  पर्यावरण  ओर  वन  मन््त्री  कुटलेड़ार  जागोर  वन  के
 बारे  में  10  1987  के  तारांकित  प्रदन  सकया  511  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहू  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कुटलेहार  जागोर  हिमाचल  प्रदेक्ष  के  प्रवन्घ  के  बारे  में  शर्तों  पर  सहमति  सरकार
 और  श्री  शिप  शोन््क  के  मध्य  किस  तारीख  को  हुई  थोर  यह  समझोता  कितनों  अवधि  के  लिए  छिया
 गया

 क्या  सरकार  ने  कुटलेहार  कं त्र  के  जमोन  के  मालिकों  श्लौर  मे  र-मासिकों
 प्मेत  बहां  के  लोगों  को  इस  मांग  पर  विदाह  किया  है  कि  इन  बनों  का  प्रवस्प  सोधे  ही  राज्य  सरकार
 हारा  किया  ओर

 यवि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई  सरकार  द्वारा
 बनों  का  प्रवरणष  का  अधिग्रहूष  ढिस  तारीस  तक  किया  जाएगा  और  इस  सम्बस्ध  में  देरी  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मन्त्रो  जियाउरंहमान  :  मै  म्योरे  एकत्र  किए
 था  रहे  हैं  भोर  समा  पटल  पर  रख  दिए  जायेंगे  ।

 पांचवीं  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  पंजीकृत
 व्यक्तियों  को  घन  सोटाना

 8835,  श्री  पी०एम०  सईद  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  हू  बटाते  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (%)  दिल्ली  विकास  प्राधिशरण  को  पांचवीं  स्त्र.वत्त  पोषित  1982  के  लिए  अंणी
 वार  कितने  ध्यक्तियों  ने  पंजीकरण  कराया

 ऐसे  कितने  पंजोकृत  ध्यक्तियों  ने  बाद  में  अपना  पंजीकरण  रह  करने  तथा  जमा
 धनराशि  को  वापिस  शौटाने  का  अनुरोध  किया  जिसे  हस  योजना  के  अन्तर्गत  लोटाये  थाने  की
 शनुम्ति

 ऐसे  कितने  मामले  हैं  जिनमें  पंजीकृत  भ्यक्तियों  से  बाद  में  दस्तावेजों  की  प्रतियां  प्रस्तुत
 करने  को  कहा  गया  था  बिन्हें  के  अपने  आवेदन  पत्रों  के  साथ  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  चुके

 छितने  मामलों  में  रकम  लोटा  दो  ५ई  मोर
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 छितने  मामले  बमी  तक  लम्बित  पड़े  इसछे  कारण  क्या  हैं  ओर  ये  मामले  कितने  समय

 से  लम्बित  पड़े

 शहरी  विकास  मंत्री  ओोमतो  मोह  सिना  :  (5),
 ..  अ्ायायर:ए  —____—

 15390
 धनी  111  19241

 यदि  रिकाड  में  दस्त।वेज  उपलब्ध  होते  तो  पंजीकृत  ब्यक्तियों  को  दुबारा  दस्तावेज  प्रस्तुत
 करने  के  सिए  नहों  जाता  ।

 (१)4232
 रकम  लोटाने  के  लिए  61  पंजोकृत  व्यक्तियों  के  मामले  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  क्योंकि

 पंशीकृत  ब्यक्तियों  ने  अपेक्षित  द£आवेज  मुह्यतः  मूल  चालान  को  चोथी  प्रति  क्षतिपूर्त
 बाष्ड  बोर  आवंटन  पत्र  प्रस्तुत  नहीं  कए

 अल्कोहल  वाली  आयुर्वेदिक  ओऔषधियों  पर  प्रतिबंध

 ]
 8836.  श्री  एस०डी०  सिह  :  कथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कस  20  प्रतिक्षत  से  अधिक  अल्कोहम  वाली  आयुर्वेदिक  ओषधियों  के  वितरण
 थोर  व्यापार  के  लिए  लाइसेंस  लेने  की  आवद्यकता  होतो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कया  सरकार  का  विद्यार  ऐसे  वितरकों  और  व्यापारियों  के  विकद्ध  कार्य  वाहो
 करने  का  है  जो  इस  क्षत्र  में  बिना  बंध  लाइसेंस  के  कार्य  कर  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योश  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सरोज  खापड  भोर
 बिक्री  के  प्रथोगव  के  लिए  निमित  की  जाने  दती  समी  आधयुर्वेदिश्ध  औषधों  का  उत्पादन  राज्य  औषध
 लाइसेसिप  प्रधिष्ाारियों  इ/रा  जारी  औषध  लाइपेंप  मे  अन्तर्गत  हिया  जागा  होता  20
 प्रतिशत  से  अधिरु  अल्होट्न  वलों  आयुर्वेदिक  ओऔषधों  के  वितरण  तथा  बिके  संदंधो  नियम

 राज्य/धंष  राज्य  क्षेत्र  उत्पादन  शुल्क  अधितियप्र  के  अन्तर्वत  एक  राज्य  से  दुसरे  राज्य  में
 भिन्न  हैं  ।

 ओर  राज्प  सरकारों/संघ  राज्य  क्षंत्र  प्रशासनों  को  उन  वितरकों
 तथा  व्यापारियों  के  विरुद्ध  क/रव।ई  करने  को  शवित॒यां  दो  गईं  हैं  जो  बिना  वंध  लाइश्रंस  के  तथा की  हे  सर

 राज्य/संब  राज्य  श्रत्र  के  अधिनियमों  तथा  नियमों  का  उहलंधघन  कर  इत्त  क्षत्र  में  व्यवसाय  कर
 रहे
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 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 कियोरकों  का  सिर्भाण

 8837.  थी  मोतो  लाल  सिंह  :  कया  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  छो  कृपा  करेंगे  कि  ।

 दिल्ली  विश्वास  प्रविकरण  ने  दिल्नो  में  भ्रव  तक  कुल  कितने  विपकषन  केन्द्रों  का  निर्माण
 किया  है

 वे  कहां-रुहां  स्थित

 प्रत्येक  विपणन  केर्द्र  में  बधक्ू-पृथक्  कुल  किठती  दुदानों/कियोस्कों  अदूतरों/रेस्टोरेंटों  का
 निर्भाण  किया  गया  थोर

 उनमें  से  कुल  कितवथी  दुकानें  बेची  गई/आबंटित  को  गयों  और  प्रत्येक  विपणन  कैन्द
 में  पृषक-पृथक्ष  अमी  कुल  कितनी  दुकातें/कियोस्क/बबूतरा  रेस्टोरेंट  बेचे  थाने/आवंटित  किए  जाने
 दोष

 शहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  ।  (©)  44  स्थागोय  जिपकनों  केन्द्रों
 मोर  187  सुविधाजनक  विपणन  कैन्द्रों  को  मिलाकर  231  विपणन  परिसर  |

 निर्मित  विषणनत  परिसरों  की  संल्या
 eT  नम-म-++>-न-मन--मनननननननन-म-म-म-न-म-न-+ मम  5353  >>»  I न  पाक

 उत्तरी  अंबल
 क्षालीमार  लारेंस

 रोड  तथा  स्थानीय
 दक्षिणी  अचल

 ईस्ट  श्षाफ
 बसन्त  होश  सराय
 तथा  चित्तरबन  पाक  88

 पश्चिमी  अं  चल
 टेगोर

 कीति  मादोपुर  तथा  प्रसाद  गगर  62

 यमुनापार  क्षंत्र

 मयूर
 विहा  दिलशाद

 यमुना  प्रुरों  ठथा  नन््दलगरी  )  40

 सुविधाजवक  विपभ्न  केखदरों  में ओसतन  50  बरुकानें  तथा  स्थानीय  पिप्मम  केन्द्र  में  70

 हुकानें  बनी  कुछ  मिलाकर  लगशग  8700  दहुढानें  तवा  940  प्लेटफार्म  बने  हुए

 बिता  बारो  के  आधार  पर  37  हुकानें  थावंटित  को  बई  उन  दुकानों/ढिवोस्कों/

 प्लेटफार्मों  रेस्तरां  जिन्हें  अभी  बेचका/आवंटित  किया  जाना  के  ध्योरे  संशग्त  विवरण  में  दिए
 गए



 लिंखित  सँत्तरं  10  1989

 विवरणं

 वूानों  गृहों  को  सूची
 eS  वि

 क्र  यो  खना  दुदान  प्लेटफार्म  जलपरान

 बह

 1  2  3  हू  5  6.

 1,  बसनन््त  छुज  सैक््टर  सो  पाकेट  8  में  2  4  का  5

 2.  मुनिरका  पोषित
 के  सप्तीप  में  2  1

 3.  साकेत  के  समीप  संदलजेब  में  18  नत+
 जः

 4.  नेहरु  प्लेस  में  विस््ली  प्राधिकरण  भवन
 में  प्लाट  2-5,  7-11  तथा  20  3  न

 ता
 55

 5.  ओखला  में  फल  तथा  सब्जी  मार्ढिट  13  >>  न  न
 6,  नारायणा  भ्रोद्योगिक  क्षत्र  पर  प्लाट  ?  तथा  ह

 में  1  _  न
 7,  ब्लाक  एमे  न्न-ः  बन

 न
 8.  रोहिणो  में  16  क+  जा

 ना
 9.  रोहिणी  में  3  1  न  न  ््ा

 10,  रोहिणी  में  3  11  तन  जा
 जा

 11.  रोहिणी  में  8  1  गा  ता
 जा

 12.  रोहिणो  5  40  _  न  न
 13.  रोहिणो  में  2  42  ना  त-+ः  का
 14.  रोहिणी  में  3  33  ध्श्ा  न  पा
 15.  मयूर  विद्वार  में  15  है  12

 मयूर  विहार  में
 योजना  565  2  ता  न  न

 17.  भटमागर  कालोनो  मेंहो  2  न  बन
 18,  रोहिणो  में  @,  5  40  ता  ना  बा
 19.  रोहिणी  बरण  1  में  3  28  न  तप
 20,  मायापुरी  में  सुविधा  कैरद्र  6  न

 —
 गा

 21.  मायापुरों  में  बन  क+  1
 22.  योजना  बिहार  में  28  न+  न  रा  इल
 23,  जिलोकपुरी  में

 सो,एस  4  बन  नन+
 24.  मयूर  विज्ञार  में  ु  बन  ता  न
 25.  जनकपुरी  शौत्यागिक  केन्द्र  64  बन  —

 बा

 का  1 26.  झालीमार  बाद  ब्लाक
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 “27.  सच्स््दती  बिहा  क्ष  ब्लाक  ए  में 27
 28.
 29.
 30,

 44,

 50.

 52.

 54.
 55.
 56.
 57.
 38,
 509,

 60.

 पद्चिम  बिहार  विस्तार  म्ें  सी.एस.पी
 पष्तिषम  विहार  जनता  में

 राजेन्द्र  प्लेस  में  दिल्ली  विक्षास  प्राधिकरण
 भबनत

 31.  सारेंस  रोह्ष  7  में
 .  सरिता  बिहार  पाछेट-सी  में  सी.एस.सी

 3.  भिलमिल  में
 »  झण्हेवालान  में  विपणन  केन्द्र
 »  सरिता  विहार  पाकेट-एन  में

 6.  ईस्ट  आफ  कंछाश  )  ।

 .  एद्वियाई  खेल  गांव  परिसर  में
 .  घरीता  पाकेट-ए  में
 .  लाह्ो  सराय  में
 .  सिद्धार्थ  एनक्लेक  में  वाणिज्यिक  परिसर

 -  पाकेट  में
 .  अलकनन्दा  ,  पाकैट  में

 ,  आजादपुर  में  वाणिज्यिक  एवं  कार्यालय  परिसर
 सराय  जुलियाना  में

 «  भीकाजी  कामा  प्लेस  में  मवन
 .  रोहिणों  में  |
 .  धरीता  बिहार  पा  कैट  में

 --  ,,  तथा  में

 .  ब्लाक  ],  में

 मायापुरी  ब्लाक  एफ  में
 .  बोडेला  ब्लाक  में

 कोति  नगर  में
 .  जनकपुरो  में

 रिव्वाड़ी  लाइत  में
 पह्च्षिम  विहार  में

 गांव  रामपुरा  में  समाज  सदन

 यमुना  विद्वार  ब्लाक  में

 यमुना  बिहार  ब्लाक  में
 निर्माण  विहार  में
 स्वास्थ्य  बिहार  में  Ve
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 सिलित  शकर  10  1989
 मिनी  अदला  क  कक  अरबी  बी  कक  लक  बल  आ अर  चलनलभुलुललललललललइलइललसअअ  मारा  एएछएछएाा

 2  3  4  5
 के/4 में सी.एस.सी.  ऋ  ऋ  ऋ  छ

 मधुबन  में  सी  ता  का
 जा

 62.  प्रीतमपुरा  पाकेट  में  1  —  नन्++  _

 6$.  शालीमार  बम  *धाक  बो/ए  में  नज+  का

 64.  सरिता  बिहार  19  न  —  न

 65.  दिद्धार्थ  एक्सटेंशन  पाकैट  थो  में  12  9  _  —

 66,  बदरपुर  में  8  6  न  श्गा

 67.  धरिता  बिड्वार  में  8  4  न  न८

 63,  आार-बो  कालोनों  कै  विकट  पश्चिम  बिहार  में
 9.  —  न+

 69.  रोहिणी  में  5  14  न  —  न

 १0.  रोहिणी  में  5  14  —  ---  --

 72,  रोहिणी  में  4  24  न्न+  न्न+  ना

 72,  रोहिणी  में  8  24  न  न

 १3.  फ्रण्डस  कालोनो  में  सामुदिक  केन्द्र  न  2  --  —

 74.  राजोरी  जी  8  क्षत्र  में  976  जमता  मकानों
 के  लिए

 75.  स्यू  फ्रेंड्स  कालोनो  स्वल  5  में  ७०००  2 8838. भरी मानकू राम सोडी : कया दाहुरी विकास मंत्री यह  बताने  नस  हनी कृपा

 स्ववित्त  पोषित  योजना  के  अन्तर्गत  बसन््त

 कुज  में  फ्लेटों  का  मिर्माण

 ]

 8838.  भरी  मानकू  राम  सोडी  :  कया  दाहुरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (७)  कया  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  अम्तगंत  दिल्ली  में  सरिता
 बविज्वर  तथा  बसन्त  कु  ज  में  फलंटों  का  निर्मांण  कर  रहा

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दोनों  हार्डाधग  काम्वलेक्सों  के  सदस्यों  सै एक-एक
 लाख  रपये  की  किस्त  अदा  करने  को  कहा

 क्या  सरकारी  क्मंचारी  सदस्यों  को  हृतनी  मारी  राशि  एक  मुद्त  देने  में  कठिनाई  होती
 भोर

 वदि  तो  इतनी  मारो  राक्षि  एक  मुएत  अदा  करने  के  लिए  अनुरोध  करमे  के  क्या  का  रण
 हैं  दथा  सदस्पों  को  अदायनो  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ढिस््तों  को  राशि  को  कम  करने  के  लिए
 क्या  कंदम  उठाये  था  रहे  हैं  ?

 झहरी  जिफास  मंशोी  मोहसिना  किदवई  ):  हाँ  ।

 आवटितियों  को  जारो  किए  अनन्तिम  मांग  पत्र  में  आबंटितियों  को  प्राप्श  होने
 छाले  ब्याय  तथा  अम्य  अदायगियों  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  था  अब  दिल्ली  विदास  प्राधिकरण

 ते शभस्त  लागत  का  पुगरौद्षण  करने  तथा  सभी  शावइ्यक  समायोथन  के  पश्चात  अन्तिम  भांग

 46  -



 बन
 पत्र  जारी  करने  का  नि्ण  पे  लिया  अस्तिम  सांग  पत्र  बागामों  कुछ  सप्ताह  में  जारो  किए
 जाएंगे  ।

 20  1911  सिखित  उतर

 समसिलनाड  को  गेहूं  को  सप्लाई

 8839.  श्री  एस  ०  सिंगरावडीवेल  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मस्ती  यह  बत  ने  की  छुषा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  छह  महोर्नों  कै  दोरान  तमिलनःड  में  गेट  की  आवंटन  और  प्राष्ति  का

 वार  ब्यौरा  क्या  ओर

 शमिलनाड  को  चाबल  ओऔरर  गेहूं  के  लिये  प्रति  किलोग्राम  कितनी  राश्सहायतां  दी
 गई  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपभन््त्रो  अपेक्षित  सुचता  देने  बाला

 एक  विंवश्ण  मंलग्त  है  ।
 ः

 कैन्द्रीय  पूल  से  चावल  ओर  गेहूं  के  निर्ग पों  पर  1989-90  के  लिए  सब्सिर्दें  को
 म्रानित  एक्रीकृत  अखित  मारत  प्रत्  किनोग्रम  दरें  निम्तानुसारश  हैं  :-

 रु०  प्रति  किसो/अमुमानित॑). ——
 चावल  गेहूं

 सावंजनिरू  वितरण
 प्रणाली  0.72  0.90
 समन्वित  अ.विवासी
 विकास  पारपोजना  1.79  1.55

 नोट  परित्रत
 आदिवासी  विकास  परियोजना  के  लिए  चावल  के  मामले  में  धासरथा  यह  है

 कि  सभी  निर्गंभ  साधारण  चावल  में  हैं  ।

 विवरण

 पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  पूल  से  तमिलनाइ  के  संबंध  में

 गेहूं  की  आवंटन  और  उठान

 मीटरी  टन
 “5  “-  ७७-.8७हन.+तननमाम-भआ कक  —

 मास  मांग  आवंटन  उठाब
 नया  20.8

 1989  30.0  30.0  20.2
 1989  30.0  30,0  20.8

 1989  30.  30.0  22.2
 ,989  30.0  30.0  23.0  .

 30.0 22.2 अधप्र ,989 30.0 30.0 उन्न० हल आकर ७७७एञाञा उपसब्ध नहीं ।
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 पुरानो  दिल्ली  का  ऐतिहासिक  महत्व
 8840.  श्री  सेयद  शाहबुद्वीन  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  पुरानी  दिल्ली  के  ऐतिहासिक  महत्व

 कै  बारे  में  दिनांक  19  1989  कै  अतारांकित  ब्रएन  संश्या  6098  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह
 बहाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  दिल्ली  के  लिए  बहत  योजना  को  थल्तिम  रूप  कब  दिया  गया

 पुराती  दिल्ली  को  नियंत्रित  संरक्षण  क्षेत्र  कब  घोषित  किया

 कया  दिल्लो  विकास  प्राधिरुरण  ने  पुरानो  दिल्ली  के  संरक्षण  धर  सुधार  के  लिए  विश्षेष
 विकास  योजवाएं  तेयार  की  शोर

 यदि  तो  उन  योजनाओं  का  थ्यौरा  क्या  है  भर  उतके  कार्यास्वयन  में  कितनी  प्रगति

 हाहरी  बिकास  मंत्री  सोहसिना  :  (©)  ओर  दिल्ली  बहद  योजना
 1  1962  को  प्रथारित  की  गई  दिल्ली  संदर्श  2001  कौ  बहद  थोज्ला  का  संशोधित

 जिसमें  पुरानी  दिल्ली  को  नियंत्रित  संरक्षण  क्षेत्र  के  रूप  में  अभिकल्पित  किया  गया  को
 दिल्ली  विश्वास  प्राधिढ्वरण  द्वारा  30  1987  को  रूपान्तरित  किया  गया  था  ।

 और  (*)  घारतीय  पुरातत्व  सर्वक्षण  द्वारा  जिन  ऐतिहासिक  स्मारकों/परिसरों  को
 1973  में  अभिस्त  समझा  रा  दिश्ली  दिकास  प्राधिकरण  द्वारा  सर्वेक्षण  किया  गया  है  तथा  ऐसे
 स्मारकों  कै  चारों  ओर  के  क्षेत्रों  को  आगे  धोर  नियंत्रणों  को  कार्यान्वित  किया  जाना  है  !

 दक्षिण  दिल्ली  में  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जा

 8841.  श्री  डास  चम््र  जेन  !  क्या  क्षहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दक्षिण  दिल्ली  में  सरकारी  भूमि  पर  अनणिक्त  कब्जे  को  बढ़ती  हुई
 भट्मनाओजों  को  जागकारी

 कया  बक्षिण  दिल्ली  के  विमिस्त  बाजारों  विशेष  रूप  से  रामकृष्ण  पुरम  मई
 दिल्ली  में  दुकानदारों  ने  आगे  की  श्रोर  अपनी  दुकानें  काफ़ो  बढ़ा  सी  है और  एक  दुकान  की  दो  थुकातें
 बनालो  वाआर  के  निकट  पूरी  भसि  पर  अनधिकृत  कब्जा  कर  रखा  है  ओर  उस  पर  गोदामों  का
 निर्माण  कर  लिया  है  जिसके  कारण  वहां  के  निवासियों  को  मारी  कठिनाई  हो  रही  भोर

 यदि  तो  सरक।र  का  इस  सम्बन्ध  में  कथा  कायंवाही  करने  का  बिधार

 झहरी  विकास  सन््शी  सोहसिना  :  हां  ।

 (a)  धोर  सुना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 होमियोपंची  के  लिए  केन्द्रीय  रजिस्टर

 ]
 8842.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  मंजो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 (%)  क्या  होभियोपेदों  के  लिये  केस्तोय  रजिस्टर  का  इस  बोच  संकलव  किया  था  चुका



 20  1911  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  थोर  उसे  छोप्र  टूर  करने  के  लिए  कया  कदम  उदाये

 बये  ओर

 इसके  कइ  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  (8)
 होम्योपेथी  केन्द्रीय  रजिस्टर  को  तंयार  करने  का  कार्य  अमी  पृरा  नहीं  हुआ  है  ।

 (=)  होम्योपेथी  के  केन्द्रीय  रजिस्टर  बनाने  कै  लिए  13  राज्यों  के  होम्योपेंथी  के  राज्य
 स्टरों  में  दज  होम्योपेयों  चिकित्सकों  को  वर्णानुक्रम  सूची  तंयार  करने  हेतु  इ  ड्ेक्स  का  तैयार  किए  जा

 ब॒के  मध्य  उत्तर  प्रदेध  ओर  मेघालय  के  बारे  में  यह  कार्य  चल  रहा  पर्चिम  बंगाल  के
 राज्य  रजिस्टर  की  ढेन््द्रीय  होम्पोपेषों  परिषद  द्वारा  धरमी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  |  बिहार  ओर  राजस्थान
 के  बारे  में  पूरो  सूचना  मांगी  गई  है  ।

 होम्योपथी  के  केन्द्रीय  रजिस्टर  को  तंयार  करने  का  कार्य  1989  के  अन्त  तक  पूरा  कर
 लिए  जाने  की  आशा

 सरकारी  आवासों  के  आवंटियों  हारा  अनधिकृत  निर्माण

 8843.  श्रीमती  ऊषा  ठक्कर  ।  क्या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  कौ  कृषा  करेंके  कि  |

 कया  सराजिनी  नई  दिल्ली  में  विश्वेषतः  झोर  एवेन्य  के  सरकारी
 आवासों  के  कुड  आवंटियों  ने  अपने  परिसर  के  बरहुर  जनोएयोगौ  भार्गों  पर  शगधिकृत  रूप  से  कमरे
 बना  बिए  हैं  जिसके  फलस्वरूप  वहां  से  गुजरने  वाले  भ्यक्तियां  तथा  पड़ोस  के  अस्य  निवासियों  को  भारी

 कठिनाई  का  साभमा  करना  पड़  रहा
 क्या  इस  प्रकार  के  निर्माण  से  सरकारी  आवास  थावंटन  नियमों  का  उह्लंबनम  होता

 ओर
 यदि

 तो
 सरोजिनी  नगर  तथा  अम्य  सरकारी  कालोतियों  में  सरकारी  आवास  के

 अआबंटियों  द्वारा  किए  जाने  बाले  भनधिकृत  तिर्मांण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  करम  उठाये

 गए  है  उठाने  का  विधभार

 शहरी  विकास  मंत्रों  मोहसिना  :  बोर  हां  ।

 बसधिकृत  निर्माण  की  सूचना  मिलने  पर  सम्पदा  निदेशासय  द्वारा  आवंटन  लियमों  और
 लोक  परिसर  दखलकारों  की  1971  के  उपयन्धों  के  अग्तवंत
 टनों  को  रह  करने  तथा  बेदशली  को  आवदयक  कारंवाई  को  जातो  है  ।

 सार्वजनिक  घितरण  प्रणाली  के  साध्यम  से  आवश्यक  वस्तुओं
 को  समान  दर  पर  सप्लाई

 8844.  आनन्द  पाठक  :  क्या  खाध  ओर  भागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  सार्वजलिक  वितरण  प्रणाद्षी  के  माध्यम  से  अत्यधिक  आवहः/क  बस्तुणों
 को  सभी  राज्यों  कै  उपभोक्ताओं  छो  समाव  दर  पर  उपसब्ध  करामे  का  विचार  और

 यदि  दो  तत्सप्बन्पी  भ्यौरा  क्या  है  ?

 49
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 लात  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपसंत्री  डी०  एल०  :  और

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सावंअनिक  बितरण  त्रणाली  के  जरिए  सप्लाई  करने  के  लिए
 बेदी  आयातित  खाच्च  मिट॒टी  रा  कंट्रोल  का  कपड़ा  जेसी  धावक्ष्यक  बसस््तुएं  केस्द्रीय
 सरकार  द्वारा  नियत  मूल्यों  पर  उपलब्ध  की  जाती  हैं  ।  भायातित  खाद्व  तैलों  आदि
 अन्तिम  ख़दरा  दुलाई  की  भंडारण  ब्रभारों  तथा  धन्य  प्रासंगिक  ख्चों  छो  ध्यान  में  रखते

 हुए  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  वियत  किए  जाते  हैं  ।

 आप  प्रदेश  में  हैजे  को  रोकथाम

 8845.  भी  शओलीहरि  राव  १  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  हैजे  की  रोकथाम  मे  लिए  कोई  उपचा  राह्मक  उपाय  किये  गए

 यदि  तो  क्या  रोग  से  बचाव  कै  लिए  राज्य  को  पर्याप्त  मात्रा  में  ओषधियां  उपलब्ध

 क्दाई  जा  रहो  धोर

 आंध्र  प्रदेश  में  हैजे  की  रोकयाम  के  लिए  केम्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता  उपलब्ध

 करायी  जा  रहो  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 जोर  आंध्र  भ्रदेश  में  वर्ष  1987  ओर  1988  के  दोरान  हैजा  नहीं  फंला  चालू  वर्ष  में  15

 अप्र  1989  तक  आंध्र  प्रदेश  में  केवल  16  व्यक्तियों  को  हैशा  होने  उससे  एक  भो  मौत  न  होते  की

 सूचना  मिली  जो  सामान्य  रोग  निवारक  उपाय  किए  गए  उन्र्में  रोगियों  का  पता  लगाने  के  लिए
 लिमरानों  और  भानिट  रिंग  झीघ़  उपधार  शुरू  जोरल  रिहाइट्रक्षण  उपचार  को  बढ़ावा

 भंभोर  रूप  से  डिहाइडूशन  से  पीड़ित  रोगियों  को  बाड़ियों  के  जरिए  तरल  पदार्थ  बादि  देने  के
 ससिए  स्वास्थ्य  कैस्द्रों  में  सुरक्षित  पेय  जल  सप्लाई  पर्यावरणिक  सफाई  में  सुधार
 बक्ास  को  श्वकछता  और  ध्यक्गिगत  सफाई  श्वाभिल  उपचार  के  लिए  आवदयक  सभो  ओपषणों  का
 राज्य  सरकारों  द्वाश  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  मण्जारण  किया  जा  रहा

 जोरण  रिहाइड् शन  थिरेप्रो  कार्यक्रम  सम्शस्धो  केष्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शरांध्  प्रदेश  में
 चरणवबद्ध  रूप  से  क्रिया  न्वित  को  जा  रही  है  जिसमें  गंमीर  अतिसार  श्लोरस  रिहाइड  क्षत  साल्ट  को

 ओरस  रिहाइड्रंशन  उपचार  को  बढ़ावा  देना  तथा  स्वास्थ्य  द्िक्षा  शामिल  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  क्षय  रोग  से  हुई  सोलें

 8846.  भी  एस०  पसाकोडायुड्  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (७)  भत  तोन  वर्षों  के  दौरान  भांध्र  प्रवेश  में  क्षयरोग  से  कितने  ध्यक्तितयों  कौ  भृस्यु  हुई  है
 आंध्र  प्रदेदा  में  इस  रोग  को  रोकथाम  हेतु  क्या  कार्यवाही  को  गई  और

 *
 गश्रत

 तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रोय  सरकार  द्वारा  क्षयरोग  झो  रोकथाम हेतु  राक्ष्य  सरकार
 को  कितनी  घनराष्ति  प्रदान  की  गई  ?

 मर
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 सिक्स  रुतर

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंऋलय  राज्य  मंत्रों  सरोज  (%)
 आंध्र  अदेश  सरकार  हारा  दी  गई  के  अनुसार  पिछले  तीव  बयों  के  डोरान  क्षयरोम  के  कारण  हुई Bis  गह  सृ सुथना
 मौतों को  संक््या  इस  प्रकार  है  ।--

 व  क्षयरोग  के  कारण  हुई  मोतें

 1986  536
 1987  1182
 1988  1288

 निम्नलिक्षित  कदम  उठाये  गए  हैं  :---

 ()  बांध्र  प्रदेश  के  समी  23  जिलों  में  जिस  क्षयरोग  केस्द्र  स्थापित  किए  गए

 (ii)  बड़े  शहरों  में  26  क्षयरोत  कलीविक  भी  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 (7४)  बम्भोर  रूप  से  बोमार  जोर  उन्त  रोगियों  को  आठ  द्यकताओं  को  पूरा  करने  के  सिए  ब्िन्हें
 शल्प  चिकित्सा  को  शाबद्यकता  राज्य  में  2559  क्षयरोग  बिस्तर  उपसब्ध  हैं  ।

 (iv)  राष्ट्रीय  क्षयरोत्र  नियंत्रण  कार्य क्रम  के  अम्तगंत  राज्य  सरकार  को  क्षयसेग  रोधी

 एक्स-रे  मशीनें/फिल्म  रोल  और  उपकरण  सप्लाई  किए  जाते  हैं  ।

 (v)  व्यापक  रोय  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  अम्तगंठ  बचाव  ढाये  के  रुप  में  बो०  सौ०  थी०
 बक्सोन  दो  था  रहो  है  ।

 (४!)  जन-सावारण  को  क्षयरोग  सम्बन्धी  छिक्षा  देने  कै  लिए  दूरदक्त  धश्पॉट  रेडियो
 समाचार  पत्रों  में  विज्ञापनों  ओर  पुस्तिका्ओं  व  पंम्फ्लेटों  छो  मदद  से  स्वास्थ्य  शिक्षा  पर
 बल  दिया  गया  है  ।

 दृष्टिहोनता  नियंत्रण  कै  राब्ट्रीय  कार्यक्रमों  के  अन्त्गंत  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  हे

 दोरान  निर्धारित  किए  गए  सद्दायता-ढांचे  के  अनुसार  50:50  के  हिस्से  के  आधार  पर  राज्य  सरकारों
 द्वारा  चलाए  जा  रहे  क्षय  रोग  केन्द्रों  को  क्षय  रोग  रोधी  ओषध/वतामग्री,  सप्लाई  दिए  जाते
 राज्यों  को  कोई  नकद  सहायता  नहीं  दो  जातों  ।  क्रांप्र  शदेश  सरकार  को  श्जो  गई  क्षय

 सामग्री  ओर  उपकरणों  का  मूल्य  थीचे  दिया  गया  है  :--

 व्थ  लाख  रुपये

 1986-87  42.14
 1987-88  61.24
 1988-89  8-89  52.43

 8847.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 (%)  देश  में  किन-किन  स्थानों  पर  कुल  कितने

 बुफ  कराते  की  प्रक्रिया  का  ब्योरा  क्या  है  मोर  इसके  शिए्ः  किस  दर  से
 प्रभार  लिया  जाता

 हा
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 मल

 वे  कितने  दिश  के  लिए  बुरू  जाते

 निर्मासाधोन  मोਂ  का  स्थाव  सहित  ब्योरा  क्या  और

 (७)  ये  कब  तक  बन  झ$र  तंयार  हो  जाएंगे  ?

 हाहरी  बिकास  संत्री  मोहसिना  !  (१)  से  इस  समय  मधुरी

 हथा  कस्याकुमारी  में  उपलब्ध  इत  हॉल!-ड  हाम्स  में  धावास  के  थारक्षण

 विर्धारित  प्राफार्मा  में  आवेदन-पत्र॒  भरता  धावइयक  है  तथा  आरक्षण  पहले  पाओਂ  के
 क्षाधार  पर  किया  जाता  विनों  को  मधिरुतम  सख्या  जिसके  लिए  आवास  आरक्षित  किया  जा  सकता

 है  तथा  उसके  लिये  जाने  बासे  श॒स्क  संलग्न  विवरण  में  दिखाए  गए

 ओर  निम्नलिखित  स्थानों  पर  भो  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  शिद्धांत

 कप  में  सरकार  हारा  अनुमोदित  कर  दिए  गए  (i)  मसूरी  हॉली-डे  जिसे  गिरा
 दिया  के  स्थान  १९),  (४)  कन्याकुमारों  हॉलो-डे  जिसे  सरकार  द्वारा  पट्टे  पर
 ले  लिया  भया  के  स्वाद  (iii)  गोबमा  (iv)  पुरो  (२)  दाडिलिंग  छलिम्पोंग
 बाराजसी  श्ोगगर  (ix)  नेनोताल  (5)  बयतोक  (xi)  दिल्ली  (xii)  उटाकमड  (xiii)  मदुरे
 (xiv)  सेसूर  (2५)  कडाईकनाल  उमश्कटक  इनमें  से  छिसो  मो  स्थान  पर  हॉली-ड  होम  का
 निर्माण  अभी  झुरू  नहीं  हुआा  है  ।  तथा  इस  स्थिति  में  वह  समय  वठाना  संभव  नहीं  जिसमें  इन  स्थानों
 पर  हॉली-डे  होम  तेयार  हो  जाएंगे  ।

 विवरण

 क०  स ं०  हाली  ड  होस  दियों  को  मधिकतम  कैनद्र  सरकार  के
 का  भाम  धंक्ष्या  जिनके  लिए  कृमंबारियों  से

 थावास  आरक्षित  प्रतिदिन  लिया
 किया  जा  सकता  है  जाने  वाला

 किराया

 1.  छिमला  छघीजन  के  दोरान  7  दिन  सिंगल  बेड  रूम
 तथा  आाफ  सोजन  धवधि  10  /-  रुपये  डबल
 के  दोरान  15  दिन  बेडरूम

 चार  बेडरूम  20
 रुपए

 2.  मसूरी  सीवबन  अवधि  के  दोराव  4.50  रुपए  प्रति
 7  दिन  तथा  बाफ  सजन  बिस्तर
 अवधि  के  दोरान  10  दिन

 3.  कष्या  छुमारो  7  दिन  छबल  बेडरूम  10
 रुपये  श्यो-वेड
 होलक्स  रूम  25/.

 झपए

 5$
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 उत्तर  प्रवेश  में  नसबन्दी

 8848.  डा०  चन्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (%)  उत्तर  प्रदेश  में  गढ  तीन  वर्षों  कै  दौरान  प्चास  वर्ष  से  मो  अधिक  उम्र  को  कितवी
 लाथों  को  नसबन्दी  को  गई  ओर

 इसका  क्या  ओचित्य  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  ढरल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  सरोज  :
 भोर  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ओर  राज्य  से  एकत्र  की  जा  रहो  है  ।

 स्वास्थ्य  सेवाओं  में  डिप्लोमाधारी
 ]

 8849.  डा०  प्रमात  कुमार  सिश्र  :  क््यः  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्र  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  देश  में  विभिन्न  स्थानों  के  सोग  ढैन््द्रीय  स्वास्थ्य  शिक्षा  ब्यूरों  से  स्वास्थ  सेबाओं  में
 डिप्लोमा  प्राप्त  करते

 (a)  कया  इन्हें  विभिन्न  राज्यों  में  ग्रामीण  श्लोथों  को  नए  रोथों  के  बारे  में  जानकारों  देने  एवं
 प्रशिक्षित  करने  हेतु  भेजा  जाता

 कया  इनकी  नियुक्ति  के  पदचात्  ैनहें  छोई  वेतन-व॒ृद्धि  नहीं  दी  जाती  है  तो  इसका  क्ष्या
 क्वारणष

 (५)  क्या  मेडिकल  कालेजों  में  रृतिपय  ऐसे  पद  हैं  जहां  इनको  सेवाओं  का  लोगों  को  श्रावपयक
 जानकारी  देने  हेतु  उपयोग  किया  जा  सकता  औौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  छार्यबाद्दी  को  जा  रहो  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड  )  :

 और  राक्ष्पा/सघ  राज्य  क्षेत्रों  के  स्नातक  अहूंता  वाले  सेवारत  चिकित्सा  अधिकारियों  शोर
 स्थ्य  रायकर्ताओों  को  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  शिक्षा  ब्यूरो  द्वारा  भआरायोजित  स्वास्थ्य  शिक्षा  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम
 में  दाखिला  दिया  थाता  है|

 इस  चिकित्सा  अधिकारियों  ओर  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  पर  सम्बन्धित  राज्यों/संघ  राज्य
 क्षत्र  प्रशासन  को  सेवा  क्षत  लागू  होतो

 औौर  (=)  सभो  मेडिकल  कालेजों  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  लेक्चरर  का  एक  एक  पद  है
 जहां  नियुक्ति  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  में  डिप्लोमा  धारक  को  तरजीह  दो  जाती  है  उतके  कार्य  प्रत्येक
 मेडिकल  कालेज  जहां  वे  कार्य  करते  निर्धारित  किए  गए  अनुसार

 सरकार  यथासम्मव  अधिक  से  अधिक  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  को  स्वास्थ्य  शिक्षा  में  प्रशिक्षित
 करने  के  लिए  प्रयास  कर  रहो

 पप्पसकलां  में  निमित  क्षेत्रों  का  अधिग्रहण
 [  अनुवाद  ]

 8850,  डा०  गोरीशांंकर  राजहूंस  :  क्या  झहरी  विकास  भन्त्रौ  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ।
 क्या  दिल्ली  में  भूमि  का  अधिग्रहण  करते  समय  निर्मित  क्षेत्रों  को  छोड़  देने  के

 बारे  में  नीति  सिणय  ख्िया  गया

 55  '
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 यदि  तो  तश्सम्वन्धों  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  पम्पनकर्ता  में  सहकों  के  लिए  ऐसे  निभित  क्षेत्र
 का  अधिप्रहण  करने  का  है  जिनके  समाज  के  कमजोर  वर्गों  कै  धरों  से होकर  गुजरने  को  सश्मावया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 शहरी  विकास  मन्त्रो  भोहसिता  १  से  सूचना  एकत्र  कौ  था
 रही  हैं  तथा  समा  पटल  पर  रखदी  जगएगी  |

 प्रवृषण  निमंत्रसभ  के  लिए  महाराष्ट्र  को
 वित्तीय  सहायता

 8851.  श्री  बालत््सर्त्हत्य॒  विशे  पाटिल  :  क्या  पर्यावरण  और  बल  मंत्री  यह  बताने  को  कपा
 क्रेंगे  कि  :

 (%)  कया  महाराष्ट्र  देश  में  सर्वाधिक  प्रदृष्षित  राज्य

 यदि  तो  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  महाराष्ट्र  में  प्रदूषण  का  अनुपात  कितना
 कया  कैसद्रोध  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  प्रवूषण  नियंत्रण  के  लिए  कोई  वित्तीय

 पता  प्रदान  की

 (a)  यदि  तो  सातवों  पंचवर्षीय  योजबा  के  इस  प्रयोजताथं  कितनों
 बवराक्षि  प्रदान  को  भ्ई  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराक्षि  का  उपयोग  किया
 जौर

 उपयु  क््त  अवधि  के  राज्य  में  किस  सोमा  तक  प्रदूषण  पर  नियंत्रण
 पाया  गया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  भन््त्रो  जियाउरंहमान  :  ओर  विभिस्त  राज्यों  के

 प्रदूषण  मार  का  कोई  तुलनात्मक  वेज्ञानिक  मात्रात्मक  अध्ययन  नहीं  किया  गया  जनसंख्या
 के  घनत्व  भोर  ओयोगिद्शोकरण  के  कारण  महाराष्ट्र  को  अत्यधिक  प्रद्दषित  राज्य  माना  जा

 और  हाँ  |  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  महाराष्ट्र  सरकार  ओर
 मह्दराष्ट्र  प्रदृषण  कियंत्रण  बोड़ं  को  51.09  लाख  रूुवए  दिए  गए  |  महाराष्ट्र  सरकार  ओर  महाराष्ट्र
 प्रदूषण  निमंत्रण  बोर्ड  को  1986-87  में  2.65  लाल्न  1987-88  मे  12.94  लाख  रुपए  ओर
 1988-89  में  9.20  लाख  रुषये  दिए  गए  ।  वर्ष  |985-86  में  परिव्यय  की  कोई  राक्षि  मह्दीं  दो  गई
 थी  ।  दो  गई  घनराष्ि  का  आजांदधिक  रूप  से  उपयोग  किया  गया

 (४)  गत  तीन  वर्षों  के  होरान  बस्बई  में  किए  गए  अध्ययभों  से  पता  चलता  है  कि  धूस्त  क्नो
 की  वाषिक  ओसत  में  कमी  हुई  परन्तु  नाइट्रोजन  शोर  सहफर  ढाई  ऋ्क्साइए  के  आवशाइडों  में  ।
 इृंद्धि  हुई

 जमिनिर्धारित  बड़ी  मौर  म#_लो  इकाइयों  में  से  651  इकाइयों  ने  बहिस्राथ  शोषप
 संयंत्र  स्वापित  कर  सिए

 $4
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 आंध्र  प्रदेश  को  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए
 वित्तोय  सहायता

 8852.  भरी  वी०  तुलसौ  राम  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  ।
 आमन्ध्र  प्रदेश  में  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  दी  गई  टित्तीपय  सहायतਂ  का  ब्यौरा  क्या

 उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  राज्य  सरकार  द्वारा  क्तिनों  घनराशि  का  उपयोग  किया

 (7)  ब्  1989-90  फे  दौरान  किलनों  धतराशि  आवंटित  करने  का  विधार  और
 राज्य  में  ढिस  सीमा  तक  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  पाया  गण

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  आन्प्र  ब्रकेश  सरकार
 ओर  आमन्ध्र  प्रदेश  प्रदूषण  नयत्रण  बाड़  को  1987-88  मे  26.05  साख  र०  ओर  1988  89  में
 6.40  लाख  रुपए  दिए  गए  ।  जिन  स्कोमों  के  सहत  इस  प्रकार  को  सहायता  दो  थाती  है  वे  1987-88
 से  ही  चाल  हुई  और  1986-87  के  बोरान  इस  प्रकार  के  प्रयोजन  के  लिए  कोई  विधि  बंटित  नहीं

 राज्य  सरकार  ने  सुबित  किया  है  कि  वर्ष  1987-88  के  दोरान  बंटित  समूची  निधि  का
 डपयोग  किया  जा  चुरा  है  किन्तु  1988-89  में  उपयोग  में  लाई  राशि  के  ब्योरों  की  सूचना  नहीं  दो
 गर्ई  है  }

 0

 4,

 राज्यों  शासित  प्रदेशों  को  वर्षानुवर्ष  आघार  पर  केण्द्रीय  सहायता  दी  जाती  जो
 राज्य  सरकार/केन्द्र  शाश्ति  प्रदेश  द्वारा  प्रस्तावित  कार्यक्रमों  और  निधियों  की  उपलब्धता  पर  तिभैर
 करती  विस्तृत  प्रस्ताव  श्रमी  राज्य  सरकार  से  भाप्त  होने  हैं  बोर  फिर  उन  पर  कारंवाई  की
 जाएगी  ।

 राष्य  में  अभिनिर्धारित  340  बड़ी  बौर  मध्ोली  इकाइयों  में  से  105  इढाहुਂ
 स्राव  शोषन  घुविधाएं  लगा  सी  हैं  ।

 हि

 रिवेशी  वायु  गुणबत्ता  के  विश्लेषण  से  पता  चलता  है  कि  सल्फर  डाई  आक्साइड  भोर  घूल
 कण  दोनों  में  कमी  होतो  जा  रही  है  ।  ताइट्रोजब  के  आवस!इडों  के  स्तर  अधिसूचित  मानकों  की  सोमा

 भोतर  ्  ॥

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  पर  ल्थयं  व्यय

 8853.  श्री  सोडे  रमेया  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 परिवार  कक्षाण  कार्यक्रमों  के  लिए  निर्धारित  राषि  में  से  कितने  प्रतिषत  राक्षि
 निक  कार्यों  और  विज्ञापनों  पर  खच॑  की  जा  रही  भौर

 इस  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  किए  था  रहे  व्यर्य  ध्यय  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उढाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कहयाण  मंत्रालय  में  रा्य  मभ्ञी
 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  बन्तगंत  प्रशासतिक  खर्च  तथा  विज्ञापगो  के  लिए
 इस  प्रक्वार  है  :---
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 1987-88  1988-89  9  1989

 (1)  प्रशासनिक  खर्च  2405.00  2997.47  3160  00

 (ii)  फुल  क्षय  में  प्रशासमिक  खर्च  4.11  4.99%  (11)
 के  लिए  आवंटन  का  प्रतिशत
 विज्ञापन  1700.00  1850.00

 (४)  कुल  खज  में  विज्ञापन  2.90%  2-83:  2.83%
 खज  के  लिए  धाबंटन

 कन+
 राज्य  अनुमोदित  मानदण्डों  के  स्वीकृत  योजनाओं  पर  भ्यय  करते  है  इन  सथों

 की  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  महालेखाकारों  द्वारा  लेखा  परीक्षा  की  जातो  है  केवल  उसी  खर्च  को

 अमुमति  दी  जातो  है  जो  झनुमोदित  पेटनं  के  अनुरूप  हो  ।

 सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  चबूतरों/दुकानों  का  आवंटन

 8854.  भी  एस०  एम०  गुरड़डो  ।  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सम्पदा  लिदेशालय  ने  लाइसेंस  शुल्क  के  आधार  पर  चबूतरों/दुकानों  का  आबंटन

 किया
 क्या  क्षावटितो  को  मृत्यु  होने  पर  उक्त  चबूतरा/दुकानें  भृत  भ्राबटितियों  की  विवाहित

 पुत्रियों  को  यदि  प्रत्यक्ष  बारिस  वे  ही  हों  हस्तांतरित  किए  जा  प्रकते

 दिल्ली  विश्षेष  रूप  से  नई  दिल्ली  में  आई०एत०  ए०  मार्क्षिट  में  ऐसे  कितने  मामले
 विचाराधौन

 यदि  हां  ठो  फानूभी  वारिस  के  नाम  पर  चाहे  वह  आबंटिती  को  विवाहित  पुत्री  ही  क्यों
 न  हों  हुकानें/चबूतरा  कियोस्क  हस्तांतरित  करने  के  लिए  क्ष्या  कदम  उठाये  गए  और

 आई०  एन०  ए०  माक्ट  नई  दिल्ली  में  अपुसूचित  थ्वातियों/अनुसुबित  जथजातियों  के
 ध्यवितयों  से  सम्बन्धित  विचाराधोन  मामलों  की  सक्या  कितनी  है|

 दाहरो  विकास  मंत्रो  सोहसिना  :  जी  हाँ  ।

 नहीं  ।

 घूल्य
 ओर  उपयुक्त  माग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 बुकानों  सम्बन्धो  दिशानिर्देश

 8855,  औ  विष्णु  सोदो  :  क्या  हाहरी  विकास  मतों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%)  नई  दिल्ली  में  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  आवंटित  चदूतरों/दुकानों  के  वियमव/स्थानांतरण
 के  लिए  कया  दिशानिदंश/नियम  अपवाये  जाते

 उन  ष्य  क्तियों  का  ब्योरा  क्या  दे  थो  दुकात/बदूतरा  के  मृत  आवंटितों  के  राधिकारीਂ
 को  परिभाषा  अन्तर्गत  थाते  हैं  ओर  अपने  नाम  में  दुकान/चबुतरां  के  लियमन/स्थानांत रण  के  सिए

 हकदार  धोर



 26  1911  लिखित  उत्तर

 कया  के  व्यक्ति  मी  जो  इस  चजूतरों/दुकातों  को  साक्षीशर  कमचारियों  के  कप  में  चला

 रहे  इन  चबूतरों/दुकानों  के  नियभन/स्थानांतश्ण  के  लिए  पात्र  भोर  यदि  तो  किन  नियमों
 के

 झहरी  बिकास  भन््त्रो  मोहसिना  :  मूल  बावंटिती  के  कानूनो
 उप  किरायेदारों  के  वाम  मे  ब्लेटफार्मों/वुकानों  के  विर्यान््करण/अम्तरण  के  लिए  कपनामें

 गए  सामान्य  मागेनिदेशनों  को  मुझुय-मुस्य  विक्षेषश।यें  संलग्त  विवरण  में  दो  गई

 आबंटिती  को  मृत्यु  प्रार्थी  के  नाम  पर  दुकान  का  नियमितिकरण  किया  खा  सकता

 है  यदि  यह  विदुर/विघवा  पुत्र  लिए  पुत्र  या  मृत  आवंटी  की  अविवाहित  पुत्री
 बह्तें  कि  होव  कानूनी  वारिसों  इस  आशय  का  एक  क्पथ  पत्र  दायर  किया  जाता  है  कि  €स  प्रकार
 के  आवंटत/नियमितिकरथ  से  रन््हें  कोई  आपत्ति  नहीं

 स'इसेंस  को  क्षतों  के  अनुसार  सझेबारी  अमुमेय  नहों  है  ।  मूल्त  आादंटो  के  कर्मचारी  थो

 प्लेटफ'मं/दुका  न  को  चलता  रहे  पात्र  नहीं  उन  मामलों  में  जिनमे  6.5.75  से  पृ
 सामेदारो  जारी  फिर  भो  उसके  नामों  कै  नियमितिकरण  पर  विचार  किया  गया

 विवरण

 मार्ग  निर्देश

 1.  नीचे  दिए  गए  दस्तावेजों  को  प्रस्तुत  करते  पर  !--.

 1.  कालनी  वारिस  के  लिए

 (1)  मृत्यु  प्रमाण  पत्र  ।

 (ii)  शेष  कानूनी  बारिसों  से  अनापत्ति  प्रमाथ  पत्र  ।

 व्यक्तिगत  क्षपव  पर  ।

 (7४)  छछ्ष  कानूनों  बारिस  के  नाम  में  दुकात  का  पंजीकरण  रो  भ्र  बेदन  करता

 2.  साझेदार  साध  दारों  के  लिए

 (i)  इस  प्रकार  के  दस्तावेजी  प्रमाण  प्रस्तुत  करना  कि  6.5.75  से  पूर्व  शाह्षेदारो
 हुई

 (॥)  मूल  आबंटी  से  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  ।

 3.  उप-किरायेदार  के  लिए
 -  सरकार  को  दस  धाह्वय  को  सम्तुष्टि  कि  कोई  अतिक़मण/अ्गविकृत  निर्मान/उच-किरावेल

 दारो  नहीं  है  |

 3.  उन  मामलों  में  जहां  अतिक्रमण/बनधिक्त  निर्माण/ठंप-किरायेदारी  उकँ  मिगभितिकरण
 का  दावा  करने  वाले  ध्यक्ति  हारा  हुटा  लिया  गया  है  ।

 4.  ककया  सहित  सथी  बकायों  का  भुगतान  ।

 उपयु क्त  अपेक्षाओं  की  पूर्ति  पर  आवंटन  भी  पेक्षकश  की  लाती  है  जिसे  पेशकक्  किए  बए
 व्यक्ति  को  स्थौकार  किया  धाता  है  जोर  धावप्यकताओं  के  अनुसार  मढुद  धरोहर  आदि  का  यृदताव
 करना  होता

 N
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 दिल्लो  और  चण्डीगठ़  से  कामगारों  का  रोजगार
 के  लिए  खाड़ी  के  देशों  में  जाना

 8856.  श्री  कमल  चोघरी  :  कया  श्रम  सन््त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 बज'ब  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  ओर  चण्डोगढ़  से  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  खाड़ी  के
 विभिन्न  देशों  को  वर्ष-वार  तथा  देश  वार  अलग-अलग  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  संख्या  कितनी

 उक्त  अवधि  के  दोरान  खाड़ो  के  देशों  में  मारतोय  दुतादासों  के  पाप  अ्पती  धमस्यादों
 के  समाधान  के  लिए  कितने  कामगारों  ने  छ्िकायतें  दर्ज  की

 कितनो  क्षिकायतों  का  समाधान  किया  और

 कितनी  छिकायतें  अब  भी  लम्बित  पड़ो  हैं  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इनके  क्षोप्त
 समाघान  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 अम  मन््त्रालय  में  उपमंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंशालय  में  उपसंश्ी  (  भी  राधाकिशन  1

 (७)  दो  गई  उश्मवास  अनुमति  के  आंकड़े  राज्य-वार  महीं  रखे  जातै

 से  सूचना  एकन्र  को  जा  रही  है  और  समापटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 सरकारो  आवासों  में  परिवर्धन/परिव्तन

 8857.  भरी  शांति  घारोवाल  ।  कप  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :
 क्या  सरकार  ने  सरकारी  आवासों  में  रहोवदल  करने  सम्बन्धी  मार्ये  निर्देशों  में

 संशोधन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 क्या  सरकार  ने  पुरानी  चिमनियों  को  हटाने  श्रथवा  रसोई  में  सलेब  लगवाने  सहित  परि+
 दर्धत/परिवतंन  जंसै  निर्माण  कार्यों  के  लिए  आबंटियों  से  इन  कार्यों  को  लागत  के  10  प्रतिक्षत  लाभ
 का  मयतान  करने  को  मांग  की  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 दाहरी  विकास  मंत्री  भोहसिना  :  हां  ।

 गेर-सं  रचनात्मक  प्रकृति  के  परिवर्धभ/परिवतंन,  जो  घुविधाओं  के  रूप  में  के'ट्रीय  लोक
 लिमाणज  विभाग  द्वारा  निधियों  की  उपलब्धता  की  दा्ते  पर  चरणबद्ध  तरोके  से  किये  जाने  जो
 सुविधायें  उपलब्ध  को  जानी  हैं  वे  विभिन्न  टाइपों  के  क्वार्टरों  के  अनुमोदित  स्तरों  तथा  विश्विष्टियों  कै

 अनुरूप  होनी  यदि  कोई  आवंटी  इस  प्रकार  के  १रिवर्धन/परिवर्तन  प्राथमिकता  आधार  पर
 कराना  चाहता  है  तो  उसे  ऐसे  कार्य  को  लागत  का  10  भ्रतिशत  वहुन  करना  होठा  है  जिसका  अग्रिम
 रूप  से  मुगताव  करना  होता  उक्त  मकान  के  ऐप्े  आबंटो  या  बाद  वाले  किसी  थआवंटी  से  औोर  कोई
 राक्षि  बसूस  नहों  को  जानी  होतो  है  ।

 परिवतंन/प  रिवर्धन  को  10  प्रतिष्ठत  लागत  कैवल  तभी  देय  है  यदि  आदंटो
 परिवर्तन  का  कार्य  प्रथभिकता  आधार  पर  कराना  चाहता  यदि  ऐसा  का  एक  हो  टाइप  के
 निवार्तों  में  चरणबद्ध  रूप  में  किया  जाता  है  तो  आवंटी  द्वारा  कोई  लागत  भहीं  दो  जागी
 ह्ोदो  है

 । 58
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 बतुर्य  वेतव  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  लाइसेंस  फ्रोस  को  एक  समान
 रैट  विर्धारित  करने  से  सरदार  क्वार्टरों  के  आवंटियों  को  अपने  निवासों  में  किए  मए
 परिवतेनों  के  लिए  अतिरिक्त  लाइसेंस  फीस  देनी  पड़ती  थी  ।  चकि  लाइसेंस  फोस  को  फ्लैट  दर  के
 निर्धारित  किये  जाने  के  कोई  अतिरिक्त  फ़ोस  छिसी  आवटी  द्वारा  टेय  नहीं  इसलिए  जो  भावटों
 ऐसे  कार्य  को  प्राथमिकता  आभार  पर  कराना  चाहते  हैं  उससे  ही  ऐसे  परिक्षतंनों।परिक्षघंनों  को  लागत
 का  10  प्रतिशत  वसूल  करने  का  प्रावधात  किया  थया

 ओभौनिवासम  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार
 पर  लिये  गए  निर्णयों  का  कार्यान्वयन

 8858.  भी  एम०  वी०  चन्द्र  शेखर  भूति  है|
 भरी  अतींश  चन्द्र  सिन्हा  |
 डा०  थो०  वबेंकटेंश  >  ;  कया  वसा  संत्रो  यह  बताने  को  पा
 करी  दो०  ओनिवास  प्रसाद  |
 हो  एच०  एन०  नन््जे  गोड़ा  है

 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रकार  ने  वर्ष  1986  में  श्रीनिवासन  सम्रिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार
 पर  लिए  गए  निर्णयों  को  उसके  पदचात्  लागू  किया

 (qx)  यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्यां

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  आगे  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार

 वसा  समन््त्रालय  में  राज्य  संत्रो  रफोक  :  से  अ्रीनिबाध
 समिति  ने  एन०  टी०  सी०  के  चोटी  के  प्रबन्धकों  उतकी  योग्य]ानुसार  क्रम  निर्धारण  के  बारे  में
 फेबल  सिद्ारिध्वें  ही  की  यह  निश्चय  किया  यया  था  कि  ग्रेड  वाले  अधिकारियों  के
 स्थान  पर  उपयुक्त  उम्मीदवार  रखे  श्रीनिवासन  समिति  ने  जिन  पांच  निदेशकों  को
 माता  था  उनमें  से  चार  को  उनके  पदों  से  पदमुक्त  कर  दिया  थया  एक  अधिकारी  के  स्थाब  पर
 किसी  अन्य  को  नहीं  रखने  का  कारण  है  उसके  स्थान  पर  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं  मिलता  ।  लेकिन
 इस  अधिकारी  के  31.5.1989  को  उसक्की  सेवावधि  समाप्त  होने  पदमुबत  हो  जाने  को
 सम्भावना  है  |  ह

 कपड़ा  मशीनरी  का  आयात

 8859.  भरी  बाई०  एस०  सहाजन  :  क्या  वस्श  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  सरकार  ने  कपड़ा  मशीनरी  निर्माताओं  को  इटली  की  एक  विश्षेष  कम्पनों  से

 डब्लसਂ  का  आयात  करने  छा  भादेश्  दिया  था  जबकि  हस  वस्तु  को  खुला  सामास्य  लाइसेंस
 के  अन्तमंत  रखा  गया

 इस  प्रकार  की  पाबन्दों  लगाने  के  पीछे  सरकार  का  क्या  प्रयोजन  रहा
 कया  कपड़ा  मश्षीवरी  तिर्माताओं  ने  सरकार  के  पास  अम्यावेदन  भेजा  है  तथा  यह

 रोघ  किया  है  कि  खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  वस्तुओं  की  सूचो  में  कैवल  किसी  बस्तु-विक्षेष  का

 झेल
 किया  थाना  भाहिए  तथा  इसे  प्राप्त  करने  के  ख्ोत  का  उल्लेख  नहीं  किया  जावा



 बिग्रा  उतत  10%  /#7

 Se  मूक  कू  "७०  «ममता  ाभ  मम  मास  बूलिए  नाइक  न  दकक  पक  ध  तक  रद  वन  धाक  नाक  कण  अम  :

 («)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  मे  सरकार  की  क्या  प्रतिक्षिया  है  !

 घर  संत्रालय  सें  राज्य  भन्त्री  रफोक  :  वस्त्र  निर्धात  को

 बढ़ाने  के  लिए  नर्यातकों  से  प्राप्त  आमवंक्ष्न  के  आाघार  पर  ध्षश्कार  ने  रियायतो  शुल्क  पर  खुले
 शामास्प  लाइसेंस  १र  इब्लसं  के  क्लायात  की  धनुमति  देने  का  सरकार  का  कोई  इरादा  नहीं
 है  ।  खामास्य  खुले  साइसेंध  की  तामावसी  में  तदनुसार  उपयुक्त  सक्षोषन  किया  जा  रह

 उत्तर  प्रदेश  में  चोती  मिलें

 ]
 8860.  भीराम  प्यारे  सुमन  :  क्या  राद्य  मोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 (७)  कया  उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  जिले  में  12  ग्ष  पूर्व  एक  थीमी  फ्रिख  को  स्थापना  हेतु

 अंजरो  प्रदान  को  गई  परभ्तु  उसे  अमी  तक  स्थ  पित  नहीं  किया  भ्रया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ओर

 (५१)  इस  प्ििल  को  स्थापना  हेतु  किसानों  के  द्ंशदाव  को  किस  क्षीव  के  अन्तगगंढ  जमा  किया
 था  शौर  कुल  जमा  राक्षि  कितनो  है  !

 साथ  ओर  नागरिक  पूति  मम्त्रासय  में  उप  भन्त्रो  डो०  एल०  :  और
 जिसा  फंजाबाद  में  सहकारी  क्षेत्र  मे  नई  चोनो  फ़ेक्ट्री  स्थापित  करने  के

 लिए  भ्री  प्रियदक्षों  सेटाकु  अकबर  पुर  जिला  फंजाबाद  को  20.4.1974  को  एक  मोध्योगिक

 लाइसेंस  मणर  किया  भया  सच  कि  लाइसें?्घारी  बढ़ायो  गई  सोमा  अन्दर  चोनो  फंक्ट्री
 पित  करने  में  अलफ़ल  इसलिए  दिनांक  20  4-1974  के  लाइसेंस  की  19.3.1978  कोरह  कर
 दिया  मया  था  ।  अतः  उस  लाइसेंस  के  हाघार  पर  उतत  क्षंत्र  में  नई  चीनी  फंक्ट्री  स्थापित  फरने  का
 प्रइन  नहीं  उठता  ।  इस  क्ष भर  भें  चीनी  ऊंक््ट्रो  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  गया  शाइसेस  जारी  नहीं
 किया  बजा  है  !

 अक्ष  पूजी  को  एकजित  करने  ओर  इसका  इस्तेमाल  करने  की  जिम्मेदारी  प्रोत्ठ  हक (  7)
 दी  होतो  फैल्द्रीय  सरकार  का  इस  मामले  से  छोई  सप्यन्ध  यहीं  है  ।

 मेसूर  में  डे  होमਂ
 ]

 भी  थी०  पश्०  कुश्ण  अय्यर  :  क्या  हरी  विकास  अंश  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (5)  क्य़ा  मेसुर  और  कटो  में  क्षेत्रीय  सरकारी  कमंझ्ारियों  के  लिए  कोई

 होमਂ
 यदि  तो  तत्सभ्वन्धी  ब्यौरा  क्या  थोर

 यदि  नहीं  तो  सरकार  का  उक्त  सवालों  पर  कुछ  होलौ  डे  होम  का  निर्माण  करने  के  लिए
 क्या  कृदम  उठाते  का  विचार

 झहरी  विकास  मंत्री  भोहसिता  !  और  इस  सबब
 पेसूर  एया  कट  में  कैड्रीय  सरकारी  कुमंचारियों  के  लिए  कोई  होशी  टे  होम  तहीं  है  ।



 29  1911  पिशित  हर

 उपयुक्त  भूमि  का  चयम/अधिप्रहण  करते  के  पदच्षात  ही  मेप्र  और  कटी  में  होली  डे  ह्वोम
 बाते  का  प्रस्ताव  जिसके  लिए  कारंगाई  शुरू  कर  दो  यई  है  ।

 अनसंख्या  का  प्राकृतिक  वद्धि  दर

 8862,  डा०  दिग्विजय  सिह  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  प्रसश्थार  कल्याण  संत्रो  जनसंश्या  नियंत्रण  कै
 डपायों  के  बारे  में  29  1989  के  तारांदित  प्रश्त  सख्या  402  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहू  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  बर्ष  1979  $  बाद  सै  जनसंक्षया  को  प्राकृतिक  वृद्धि  दर  में  वृद्धि  के  क्ष्या  कारण  हैं
 खबकि  ब्ष  1975  से  1978  की  अवधि  के  दोरान  इसमें  कमी  भाई  भोर

 दृध्त  वृद्धि  दर  को  वर्ष  1977  के  स्तर  तक  कब  तक  लाने  को  आश्ा  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिथार  कस्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भस्त्री  (  कुमारों  सरोज  खापड  )  :  (७)
 जनसं  क्या  को  सहज  वृद्धि  दर  जन्मदर  ओर  यृक्ष्युदर  दोनों  पर  तिभंर  करती  है  |  वृद्ध  दर  1979  से
 लगातार  उच्चतर  रही  है|  इसका  कारण  यूह्युदर  में  कमी  होता  तथा  जन्मदर  का  प्रायः  स्थिर  जगा

 रहक  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  दस््तानेज  में  1986-91  तक  1.90  प्रतिकष्षत  और  1991-96  तक
 1.74  प्रश्तिसत  यनस्या  वृद्धि  दर  होने  का  अनुमाव  है  ।

 वनस्पति  घी  का  उत्पादन  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  को
 जारो  किया  गया  आशय  पश

 8863,  झौ  अनुप  अन््द  दाह  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  भन््शी  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  कया  महाराष्ट्र  को  पिछले  तीस  वर्षों  के  दोरान  सहकारी  क्षत्र  में  एक  वनस्पति  इकाई
 स्थापित  करते  हेतु  आाशय-पत्र  जारी  छिया  गया

 (७)  यदि  तो  तश्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या
 क्या  इस  सहकारी  वतस्पति  इकाइयों  ने  बबह््पति  उतपादल  झुरू  कर  दिया  ओर
 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  क्म  छठाए  गए  हैं  ?

 ज्ाज्ष  और  नाधरिक  पूर्ति  शंज्ञालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  बठा):(%)ओर  मैं  क्षण
 झक्ति  भादि  आदिवासो  एवं  मयास्वर्गीय  आयलसोड्स  ग्रोवस॑  कोआपरेटिव  सोसाइटी  को

 बुशडावा  सद्गाराष्ट्र  में  30000  सो०  टत  वाबिक  क्षयता  का  एक  वतस्पति  एरुक  स्थापित
 करने  कै  लिए  एक  आपश्यय  पत्र  जारी  किया  यया  है|

 और  संयंत्र  को  स्थापया  को  जा  रहो  है  !

 केरल  में  उचित  दर  बुकालें

 388
 मो

 ;  क्या  शाप  और  नागरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंये  कि  :

 (७)  वत  दो  ब्रभों  के  दोरान  कैरण  यें  उवित  दर  को  छुल  कितनी  पुकानें  झोली

 पई
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 केन्द्र  द्वारा  केरल  को  खाद्यान्त  को  छितनी  प्रतिह्त  मांग  पूरी  को  थाती  थोौर
 क्या  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  केरल  को  मिट्टी  के  तेल  धोर

 चोतो  को  सप्लाई  में  वृद्धि  रूरने  का  विचार  है  ?

 साद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंशालय  में  उपमंत्रो  डो०  एल»  :  (१)  कैरल  सरकार
 ने  कहा  है  कि  1987  ओर  1988  के  दोशन  130  उचित  दर  की  दुकानें  खोलो  गई

 ओर  कैरल  सरकार  की  मांग  को  केन्द्रीय  पूल  से  वर्ष  1987  के  दोराश  लगभग

 86%  घोर  1988  में  लगभग  65%  पूरा  किया  गया  ।  केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्नों  का  कैग्द्रीय

 पुल  में  मोजूद  विभिन  राज्यों  की  थापेक्षिक  बाजार  में  उपश््ध  मात्रा  ओर  अन्य
 सम्बन्धित  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माह-दर-माह  धाघार  पर  किया  जाता  ये  आवंटन  अनुपूरक
 स्वरुप  के  हुते  हैं  ।

 लेवी  चीनी  का  1.10  1986  को  अनुमानित  जनसंख्या  के  लिए  प्रति  इ्यकित  प्रतिमाह
 425  ग्राम  मात्रा  उपलब्ध  कराने  के  मानक  पर  आधारित  केरल  सररूार  को  भी  लेवो  छोतो  का
 आवंटन  इसी  मानक  के  अनुसार  किया  जा  रहा  है  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ढो  मिट्टी  के ठेल  की  मावह्यकताओं  का  पिछले  वर्ष  की
 अवधि  के  दोरान  किए  गए  अंडन  पर  उचित  बढ़ोतरी  करके  किया  जाता  धृंखा  अथवा
 एल०  पौ०  भेस  को  कमी  आदि  जेसी  विशेष  स्थितियों  से  निवटने  के  वास्ते  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  के

 अनुरोब  पर  धतिरिक्त/तद्थ  आवंटन  भी  किए  जाते  हैं  ।

 कर्नाटक  और  तमिलताडु  में  राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन
 कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 8865.  भ्री  श्रीकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कैल्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगेंत  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  में

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा
 )  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इम  राज्यों  में  गल  तीम  बर्षों  के  दोरान  राष्ट्रोय  झ्ुष्ठ

 रोग  उस्मूलन  पर  कितनों  धनराशि  व्यय  की  गई
 कितने  कुष्ठ  रो  थियों  का  इलाज  किया  गया  और
 उपरोक्त  अवधि  के  दोरात  इन  राज्यों  में  कोन  से  विश्िष्टि  पुनर्वात  क्ायेक्रम  ऑरस्म

 किए  गए  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भन््त्रो  सरोज

 यह  सूचता  नोचे  दी  गई

 |  ल्
 गा  कर्नाटक  हु  हर  मिलनाड रात  शा  तन  ee  फर्क

 बर्य  शकद  सामग्रो  योग  नकद  सामग्री  यांग
 नकाओओ  किशन  भा ऋण

 1987-88  70.00  30.00  95.00  86.00  65.0  157.5  0
 70.00  25.00  95.00  97.50  60.0  170.0
 80.08  30.00  65.0  62
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 ओर  ठोक  हो  गए  द्लुष्ठ  रोगियों  को  सहया  तमिब्रनाइ  में  828396  शोर  कर्नाटक
 में  135319  है  ।  इन  राज्यों  में  शल्यचिकित्सा  पुन  वास  के  लिए  पुन  रंचतात्मक  शल्य  विकित्सा  यनिटे
 स्थापित  कर  दो  गई  हैं  शोर  कुष्ठ  पुनर्वात  उन््वयन  यूनिटें  भी  शल्य  चिकित्सा  पुनर्वास  तथा  उयावसायिक
 प्रशिक्षण  के  लिए  स्वापित  को  जा  च॒को

 खान  परियोजनाओं  को  पर्यावरण  सम्बन्धो

 स्वोकृति  प्रदान  करना

 8866.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  पर्यावरण,और  वन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  छरेंगे
 कि

 31  1989  की  स्थिति  के  अनुप्तार  पिछने  तीन  बर्षों  के  जिन
 खान  परियोजनाओं  को  पर्यावरण  सम्बन्धी  स्वोकृति  प्रदान  की  उनका  ब्यौरा  क्या

 जो  खान  परियोजनाएं  स्वीकृति  के  लिए  ल्म्बित  उनका  ब्योरा  कया

 ओर
 इन  परियोजनाओं  को  आवश्यक  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कृदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  संत्री  जियाउरंहमान  :  पिछले  तीन  वर्षों  के

 पर्यावरणीय  दुष्ट  से  मंजूर  खनन  परियोजनाथओों  को  संलग्न  में  वर्शाया  गया

 (4)  3  1989  तक  लम्बित  खनन  परियोजनाओं  को  एक  राज्यवार  सूची  संलग्त
 में  दो  गई

 *

 ऐसे  मामलों  के  क्षीत्र  निप्टान  के  लिएं  अब  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  ऐसे  सभी
 प्रस्ताव  जिनके  बारे  में  पूर्ण  सूचना  उपलब्ध  कराई  गई  प्रस्ताव  के  प्राप्त  होने  को  तिथि  से  तीन  माह
 के  मीतर  मंजूरी  दे  देनी  चाहिए  ।  जहां  प्रस्ताव  अपूर्ण  पाए  जाते  तो  सूचना  की  कमियों  को
 योजना  प्रस्तावकों  के  ध्यान  में  तुरन्त  लाया  जाता  जिन्हें  अपेक्षित  सूचना  भेजने  के  लिए  तोन  माह
 का  समय  दिया  जाता  है  |  यदि  सूचना  निर्धारित  समय  में  प्राप्त  नहीं  होती  है  तो  ऐसे  मामलों  को  पूथे

 चना  न  भेजे  जाने  के  आधार  पर  रह  कर  दिया  जाता  यह  प्रक्रिया  यह  सुविष्चित  करने  के  लिए
 शआरम्म  फी  गई  है  ताकि  परियोजना  प्रस्तावक  अपेक्षित  सूचना  श्षीघ्र  मेजे  ।

 1986-87,  1987-88  गौर  1988-89  के  दौरान  पर्यावरणीय  दृष्टि
 से  मंजूर  खनन  परियोजनाओं  को  तालिका

 आस्प्र  प्रदेश

 1.  रामागुडइंम  खुली  एस०  ई०  सी०  एल

 2.  मोदावरी  श्वानी  इन्कलाइन  एस०  ई०  सी०  एल०

 3.  मानुगुरु  श्रीय  राय  एस०  सी०सी  ०एल

 4.  रामागुडम  खुली  परियोजना  एस०सी  ५छी  ०एल  ८

 बिहार
 5.  जीठपुर  कोयलाखान  पूर्ण  निर्माण  इण्डियन  आयरन  एभ्ड  स््टोल  कम्पनी  ।

 6.  माइथन  सेंड  बी०सी०श्रो०एल०
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 7.  पाथेरडीह  वाक्षरो  आधुनिकोकरण  बी०सी०सी०एल०

 9,
 मधुवभ्व  बादारी  बी०सौ०सी०एल०
 साक्षरप्पा  धाशरी  पशि्योजना,सौ  ०मी  ०एल०

 10.  नरवापहाड़  भूमिगत  खनन  यरेमियम  कारपौरेशन  बाफ  इण्डिया  ।
 11.
 12.

 13.
 14.
 15.
 16.
 17.

 तुरापडीह  मृमिगत  खनन  सी०भाई०एल०
 पुटकी  वाल्तरी  बो०सी ०सी  ०एम०

 भध्य  प्रदेक्ष

 भाटगांव  मूमिगत  डब्ल्य  ०सी०एल०
 कुशमदा  खुलो  लद्दान  इच्ल्यू०  पी  ०एल ०
 शिवपुरी  खलो  खदान  डब्ल्यू  ०सी०एथ०
 नियाहों  खुनी  खदान  एन०सी०एल०

 घानपुरी  खुली  खदान  ढब्ल्यू०सी०एल०

 उड़ोसा
 »  गंधमर्दन  बाकसाइट  बालकों

 महाराष्द्ू
 .  नीलजाब  खुलो  खदान  इब्ल्य ०सी  ०एस०

 पश्चिमी  अंगाल

 सारपी  ब्लाक  भूमिगत  ई०भ्ौ०एल०
 ,  अर्धग्राम  भूमिगत  ई०सो  ०एश०

 .  जामबाद  भूमिगत  ई०सी०एल०
 ,  कुमारडीह  बुनगंठत  ई०सी०एल०
 .  कुनुस्तो  रिया---आम  रासो  ता  ब्लाक  ई०सो  ०एल कारपोरेश्वत
 .  थोरा  ब्लाक  मुभिगत  ई०सी०एसल०

 कोठाक्ोह  खुलो  खदान  ई०सी०एशल०
 .  अमृतनागर  भूमिगत  है  ०सो  ०एशव०

 शोदोहा  भूमिगत  ई०सी०एल०

 तमिलनाडु
 .  विवेश्ो  लिग्नाइट  कारपोरेश्वत  लिमिटेड  ।

 31  1989  तक  )  लम्बित  लगम
 परियोजनामों  की  सूची

 आंध्र  प्रदेश

 1.  रविन्दर  खानी  एस  ०सी  ०एस०
 2.
 ३3.
 4

 खदाहुर  शानो  संख्या  5  एस  ०सोौ०सी  ०एस०
 बदमादती  एस  »शी  ०  री  ८दुल  ०

 चिन्नूर  थाई०  ए०  व  |  एस०सी  ०सै०फएल७
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 5.  णभो  ०डो  ०के  ०.-  8  एस०्सो०ती०एल०
 6.  मानुगुरू  खुली  खदान  संक््या  3,  एस०सी०सी०एल०
 7.  दवांप्र  बाक्साइट  नेशमभस  एल्युमीनियम  कम्पनो  सिमिटेड  |
 8.  लाइमस्टोन  खनन  परियोजना  सोप्रेस्वारा  सौर्मेट  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  |
 9,  लाइमस्टोन  खनत  यरोशु ?  ला  सोमेंट  फंक्ट्रो  है  सो  ०सो०भाई०

 10.  तंदवर  सीमेंट  भारतीय  सीभेट  लिभम  से  सल्यद्ध  छाद्मश्टोन  खनने  परियोजना  ।

 असम

 11.  बा  रागोलाई  कोयलाखान  उत्तरी  पूर्वी  कोशफील्श्स  लिमिटेड  ।

 बिहार

 12,  रायबाछरा  परिय  सेंट्रल  कोल-फील्डस  लिमिटेड  ।
 )3.  कै  ०  डी०  हेंसलांग  खुली  क्दान  सी०ब्ो०एस०
 14,  म्रकुन्द  खुली  खदान  मारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ।

 15.  सिरका  खुली  खबान  सो  ०सी०एल०
 16.  डाकरा  बुकब का  खुली  खदान  सी०सी०एल ०
 17.  राजरप्पा  खुनी  खदान  सी०सी०एल  ०

 18.  पिपरवार  खली  खदान  सी०सी०एल०
 19  चादानाला  अपर  सौम्स  कोलियरी  इण्हियन  अाश्रन  एच्डह  रहोल  ढृध्पमी

 लिमिटेड  ।

 .  ऊरी  मारी  खुली  खदान  सी  ०सी  ०एल०
 ,  सिलेक्टेड  सी०सी  ०एल०

 .  तोपा  सी०सी०  एन०
 ,  खुलोखदाबव  सी  ०सी०एल०
 .  सौदा  डो  खुली  खदान  सो  ०सो  ०एल  ०

 हिन्दगोर  खुली  खदान  सो ०  सी  ०एल०

 को  किंग  कोल  बी०सी०सो०एल०
 .  कटरास  बी  ०सी  ०सी  ०एल०
 .  धोरों  पश्चिम  खुलो  खदान  सी०सी०एल«०
 »  कारकाटा  खलन्नो  खदान  सी०सो०एल०

 30.  झारखण्ड  खुली  खदान  सी  ०सी०एश  ०

 ,  मांधरा  इस्टर्न  कोल  फील्डूव  लिमिटेड  ।
 .  पुटकों  बुलिश्रारी  बी०सी०सी०एल०

 33.  मगर  खुली  श्रदाम  सी०सो  ०एल०»
 34.  शाब््महुल  का  आार०सी  ०ई०  खुली  खदान  हं  ०सौ०एल०
 35.  पौपरवार  खुली  खदान  सी०सी  ०एल ०

 36.  राजमहूनल  खली  खदाग  परियोजना  सी  ०सो  ०एश्व०
 37.  मेधाहातुबुरू  लौह  अयहक  परियोजना  स्वागत  बोकारों  स्पात  सत्र

 स््टोल  धषारिंटी  थाफ  इश्डिया  लिमिटेड  |

 38.  झामजोर  खनन  पाइराइट्स  फास्फेट  एंड  कंमिशस  लिमिटेड  ।
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 मध्य  प्रवेश

 जमुना  डम्ल्यू ०सी  ०एल०
 ET  मर्दन  कोयसासात  का  डब्ल्यू  ०सौं०एल०
 -  तांडसी  डम्ह्यू  ०सी०एल०
 .  चुर्चा  पद्तिचम  डइब्ल्पू०सी०एल०

 3.  खाहिया  खुलो  सखदात  उत्तरो  कोलफ़ील्डस  शिमिटेड  |
 .  दुग्गा  खुलो  खदान  ढब्ल्य ०सी  ०एस०

 .  सेंट्रल  बर्कक्षाप  एन०सो  ०एल०
 .  बेलाहिला  डिपाजिट  ]4  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  लिमिटेड

 »  रावधाट  सोह  अथस्क  भिलाई  इस्पात  हंयंत्र  ।

 .  बंलाडिला  के  लिए  फाइमन  ओर  हैडलिग  एन०एम०छौ  ०सी  ०

 . बेशाडिला डिपोजिट एन ०एम०डी०घछी० उड़ोसा » समलेदवरी खुली खदान एस०हं ०सी०एल० . भरतपुर खुभो खदाब सीं तो ०एल० - बमनना|थ खलो खदान सो शी ०एश० , कलिग खलो खदान एम०हं ०सी०एल० . अनन्त खुबो खदान एस०ई ०सी ०एशल० . सिग राज खलो खदान एस ०हं ०सी ०एल० . माटीक्वलालो बोच सेंड डिपोजिट हण्डियन रैदर अर्थश लिमिटेड । महाराष्ट्र . उकनी खली खदान डइब्ल्य ० सी०एल० » कोशार पिम्परोी खली खदान डब्ल्यू ०ही०एल० पश्चिम बंगाल . जामबाद खुली ख़द्यन इ ०सो ०एल० . रोनाई मगलपुर खुली खद।न ६ ०सी०एलथ० , बाकलिया भूमिगत इं ०सी ०एल० . धूसिक कोयला ६ ०सो०एल० उत्तर प्रवेदा दृदीचुआ खुश्नी खवाग एन ०सी०एल० पी०पी०श्ी ०एल ० अस्मोर मंश्ते ताइट मिमिटेड का झिरोली मंग्मेशाइट गुछ्रात जयदम्बा सीमेंट लिमिटेड का चूना पत्थर शाव
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 लिखित  रुत्तर  10  1989

 अनुसार  ढीटताल  ओषधें  भोर  लावनिाक्षक  प्रदान  किए  था  २हें  इसके  इस  कायम  कल
 सछारबर  कार्याश्वयन  के  लिए  गरुद  सहायता  भी  दी  जा  रही  है  ।

 काला  भाजार  थौर  जाप।नी  एन्सैफंलाह/टस  नियंत्रण  संबंधों  कायंकलापों  समैत  राष्ट्रीय
 मलेरिया  उत्मृुलन  कार्यक्रम  के  लिए  1989-90  के  बजट  अनुशान  89.00  करोड़  रुपये  को  घनराध्षि
 प्रदान  को  गई  ६  ।

 यसुना-पार  की  कालोनियों  में  शुद्ध  पेपजल  को  आपूर्ति
 8868,  शा०  जो०  विजय  रामा  राव  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  क्षरेंगे

 कि

 (8)  क्या  सरकार  को  यमुना-पार  को  कालोतियों  में  आंत्रशोथ  को  बोमारी  के  फंलने  को
 दानकारो  है  जेसा  कि  15  1989  के  हिन्दुस्तान  टाइस्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्या  संक्रामक  रोमों  से  प्रमावित  क्षत्रों  में  शुद्ध  पेय  जल  की  आधुर्ति  तथा  जल-मल
 व्यमव  कै  लिए  कोई  व्यवस्था  को  गई  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ध्योरा  कया

 झहरी  विकास  संत्री  मोहसिना  :  दिललो  शगर  निगम  ने  सूचित  किया

 है  कि  ऐसे  माम  |  को  संसुथा  में  कोई  अस्वामाविछ  व  द्  नदी  हुई
 भोर  साफ-सुथरा  पीने  के  पानो  को  आपूर्ति  तथा  मलनिर्यास  व्यवस्था  इस  प्रकार

 ६  )  पुनर्वास  कालोनियां  :--44  पुनर्वास  कालोनियों  में  क्रव  शोधित  जल  की  ब्ापुति  उपलब्ध

 है  पमुगापार  को  13  कालोनियो  में  84500  «्पेक्तिक  कनेक्शन  दिये  गये

 (ii)  अनधिकृत  नियमित  कालोनियां  :--543  नियमित  कालोनियों  में  से  459  कालोधियों
 में  अल  आपूठ  बढ़।ई  भद्दे  18  कालोनियों  में  कार्य  प्रथति  पर  अन्य  18
 तियो  में  प्रमार  प्राप्त  होने  की  प्रत्याक्षा  में  काय  अवार्ड  किया  गया  है  तथा

 ,  श्षामभोगियों  से  राशि  श्राप्त  होते  पर  मिष्पादन  कार्य  आरम्स  किया  जायेगा  तथा  शेष
 48  कालोनियों  में  गहरे  हैषण्ड  पम्पों  नलकूपों  के  श्राष्यम  से  पेयजल  उपलब्ध  करासे
 के  लिये  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 Chil)  बेहाती  गांव  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  219  सभी  वेहाती  गांवों  में  स्वर्छ  पेय
 जल  पहल  हो  उपलब्ध  करा  दिया  गया  है  ।

 (iv)  हरिजन  बस्ती  :---413  समी  हरिजय  बत्ध्तियों  में  नलकों  का  पानी  उपल्वब्ध  कराया
 गया  है|

 ह

 ६7)  शुध्गो-झोंपड़ी  समूह  छल  आधूर्ति  की  कमो  के  इन  समहों  में  ग  हरे
 हैण्डपम्प  शगाने  का  निषंथ  सिया  गया  यदि  आवष्यक  हुथआा  तो  मजदोक  की  पानी
 को  भुस्य  खाहब  से  सावंजनिक  नल  लगाये  यथुनापार  क्षंत्र  के  76
 झौंपड़ी  समूहों  में  साथ  बनिक  तल  पहले  ही  लगा  दिये  गये

 (vi)  अनधिकृत  कालोनियां  235  कालोनियों  जो  कि
 विश्व  तीकरण  के  लिए  पहले  ही

 अनुमोदित  कर  दी  गई  के  निवासियों  को  गहरे  हैण्डम्पों  नसक्पों  कै  माध्यम
 से  स्वच्छ  पेयदशल  उपलब्ध  कराने  का  निर्षयय  लिया  एया  है  ।

 हैं



 40  1911  लिखित

 रोगों  के  कारण  बच्ष्वों  को  भोते

 8869.  झ्ोमती  प्रमावती  गुप्त  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 कया  जश्न  से  उत्पस्न  कुपोषण  ओर  प्राभमिक  स्वास्थ्य  सुरक्षा  के  अभाव  के  छारणय
 प्रतिवर्ष  मरसे  वाले  बच्चों  को  संख्या  का  पता  ख़गाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  निष्कर्ष  क्या  भोर

 सरकार  ने  बच्चों  का  श्ोवन  बचने  के  लिए  अब  तक  क्या  एहतियाती  उपाय  किए  हूँ
 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  थे
 1985  के  दोरान  स्वास्थ्य  सवा  महानिदेशालथ  ने  5  वष  कम  आयु  के  बच्चों  में अतिसारीय

 रोगों  के  सर्वेक्षण  किये  थे  ।  ये  सर्वेक्षण  मारत  के  विभिस्य  राज्यों  में  फेले  11  शहरी  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 किए  गए  थे  ।  इस  अध्ययन  में  कुल  मिलाकर  2,94,214  बच्चों  को  कवर  किया  गया  यथा  अतिध्तार  से
 संबद्ध  रोगों  से  हुई  मौतों  को  दर  प्रति  हजार  जनसश्या  के  पोछे  0.2  से  लेकर  4.2  तू  भिन््व-शिम्त

 राज्य  सरकारें  हस  रोय  को  फंलने  से  रोकने  कै  लिए  पर्याप्त  निवारक  उपाय  करतो  है  जिनमें

 सुरक्षित  पोने  के  पावी  को  मानव  मल-मूत्र  और  कूड़े-कचरे  का  सरक्षित  बेयक्तिक
 ओर  भोजव  सफाई  में  पौने  के  पानी  को  बलोरीनोयुक्त  करना  ओर  रवास्थ्य  शिक्षा  क्रो  सदृढ़
 करना  शामिल  हैं  ।

 सरकार  ने  कमजोर  वर्गों  अर्थात्  स्छूल  जाने  से  पूर्व  कौ  आयु  के  बक्ततों  ओर  गर्मंवतों  ओर
 स््वनपान  कराने  वाली  महिलाओं  के  पोषणिक  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  विभिम्न  क्म  उठामे  शुरू
 किए  चलाए  जा  रहे  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं  :  --

 1.  विटामिन  को  कयी  से  होने  वाली  दुष्टिहीनता  थे  बचाव  के  लिए  भ्रतिरक्षण  कार्यक्रम
 2.  माताक्ों  और  बच्चों  में  पोषाणक  स्वलाल्पता  की  रोब्थाम  के  लिए  प्रतिः€ण  कार्यक्रम  ।

 3.  गलगण्ड  नियंत्रण  कार्यक्रम  ।

 4.  एकोकृत  बाल  विकास  श्लेथा  स्कोम  ।
 5.  विशेष  घोषण  कार्यक्रम  ।
 6.  बाल  वाड़ी  पोषण  कार्यक्रम  |
 7.  मध्याह्न  मोजन  कार्यक्रम  ।

 उपयु बत  कार्यक्रमों  के अलावा  दीर्घकालिक  प्रयास  में  स्ाद्य  पोषण  बेहतर
 स्वास्थ्य  सेवाओं  ओर  लोगों  की  क्रय  शाजित  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निघ॑नता-रोधो  कांयक्रमों  पर  बस
 दिया  गया

 आठवीं  योजना  के  दोरान  प्रायमिक  स्वात्थ्य  केन्द्र  स्यादित
 करने  का  प्रस्ताष

 8870.  भी  हुसंत  दलवाई  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  ।

 (%)  क्या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  प्रति  दस  हजार  जनपंस्या  के

 लिए  प्रायमिक  स्वास्थ्य  केश्ट्र  स्थावित  करने  का  विभार

 69.



 लिखित  तत्तर  10  1989:

 यदि  तो  आठवों  पचवर्कीय  कोेजयाद््मय  के  दोशा  प्रस्तावित  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों
 ढ़  क्या  ढांचा

 क्या  सरकार  का  परिवार  कल्याण  कार्य  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केस््ट्रों  स ेअसम  करने  का
 विचार  है  और  परिवार  कल्याण  फाय  के  लिए  स्वास्थ्य  कैन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  ओर

 पद्दि  तो  इत  केन््द्रों  में  परियार  कल्याण  कार्य  को  सक्षम  बताने  के  सिए  कोद  से
 कदम  उठाने  रा  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  (6)  से

 (8)  योजना  आयोग  हारा  कमी  तक  आठवी  योथ्वना  के  दस्तावेज  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  बया

 राज्यों  को  राजभानियें  में  सदमा  उपचार  केस्द्रों  को  स्थापना
 को  योजना

 8871.  श्रीमतो  शिज्ञोरी  सिह  :  क्या  स्वाल्म्य  ओर  परिथार  कल्याण  मत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विल्ली  में  हाल  हो  में  खोले  मए  सदभा  उपचार  केन्द्र  के समान  राज्य
 की  रावधानियों  में  ऐसे  उपयार  केन्द्र  खोलने  में  राज्य  सरक्वारों  की  सहायता  करने  का  प्रस्ताव
 धोर

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सरोज  खापडें  )  !  और
 दिल्लो  में  दुब्ंटनाग्रस्त  व्यक्ति यों  को  तःझू  ले  विकित्सा  सुवितायुनिदिक्षत  करनेके  लिए  1988

 में  कैसद्रीय  दुर्घटना  एव  प्रमिघात  सेवाएं  नापक  7  स्कीम  प्रारंम  की  गई  इस  स्क्रीम  के  देश  के

 बष्य  भागों  के  लिए  विशेषकर  विभिन्न  राज्यों  के  महानगरों  के  एक  आदर्श  स्कोम  के  रुप  में  काये
 करने  को  खंमावता  है  ।  अब  यह  संबंधित  राज्य  सरकारों  पर  है  कि  वे  इस  स्कोम  को  अपने  रास्यों  के
 विधिस्त  हाटूरों  में  क्रियात्वित  करने  के  लिए  अपनाएं  ।

 उदयपुर  में  पर्यावरणोय  दृष्टि  से  क्षति  पहुंचाने  वाली  फंक्ट्रयां

 8872.  छा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्या  पर्याथवरुण  ओर  न  मंत्रो  यहु  बताने  को  पा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  तिर्यात  के  लिए  एच०  एसिड  का  सिर्माण  करने  बाली  छेकिट्रियों  से

 उदयपुर  के  आस-पास  पर्यावरबोय  क्षति  के  सबंध  में  कोई  अम्यावेदन  त्राप्त  हुए  और  यदि  तो

 तत्संबंधो  ब्योरा  कया  है  तथा  एबं  एसिड  का  तकनोक्ो  विवरण  क्या

 (a)  क्या  मामले  की  जांच  क्षति  का  जायजा  लेने  तबा  ऐसे  कार्यों  क्षो  रोकने

 के  लिए  सरकार  ने  कोई  केन्द्रीय  दल  मेजा  और

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  लिए  क्या  कश्म  उठाए  भए  हैं  ?

 पर्माधरण  उतेर  बन  मरते  जियाउरेजसान  अत्सारोी  )  :  ($)  हां  ।  उद्धयपुर  के  आसपास

 पूच०  एविह  उत्पादन  करने  वाले  दो  यूनिट  हैं  ।  ये  मंसस  सिल्वर  केमिकश्स  और  मेससे  ज्योति  कैमिकह
 ये  एच०  एसिश  तंवार  करते  हैं  जो  नेप्यालोम  के  सल्फोनेशन  धलेर  नाइट्रेसन  से  उत्पन्य  होता  है  थौर

 3,  प्रतिक्ष  राससभतिक  के  रूप  में  जनम  थाता

 70.
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 और  मामले  कौ  जांच  करमे  कै  लिए  कोई  कैद्रीय  दल  महों  भेजा  गया

 राक्षस्थात्  अतूवण  मियत्रण  थोड  ने  मामले  को  जांच  को  हम  यत्रिठों  से  उत्पन्न  बरदूपण  के
 लिए  उठाए  वए  कश्म  निम्नखिलित  हैं  :--

 1.  राजस्थान  प्रदूष  +  नियंत्रण  बोर्ड  ते  इम  यूमिटों  फी  उनके  सरल  बहिस्तावों  के  सिए  धंमुचित
 धोषन  प्रथालियां  स्वापित  करने  ओर  पेसोय  उश्मजनों  के  तियत्रथ  के  लिए  कोह्टिक
 साफ  करने  को  ५निड्ध  स्थापित  करते  का  निदेश  दिया  है  ।

 2.  राजस्थान  बोड़  ने  जल  निवारण  एवं  नियंत्रण  1974  धाशा  33,
 43  बोर  44  के  तहत  मंसस॑  सिल्वर  केमिकल्स  के  छिलाफ  मामला  दायर  किया

 3.  राज्य  बोड़  ने  पर्यावरण  1986  की  के  तहत  राज्य  सरकार
 से  इसे  बन्द  करने  के  निदेश  जारी  करने  का  भो  अनुरोध  किया  है  ।

 4.  जिला  मजिस्ट्रेट  ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  144  के  तहत  मेससे  सिल्वर  कैमिकल्स
 को  दो  माह  के  लिए  बन्द  कर  विया  है  जिसक्ती  जवधि  2  1989  को  समाप्त  हो
 दरह  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  133  के  तहत  न््यापालय  में  कारंथाई  मी  लब्बित

 कीटनाशकों  का  विषजन्य/जानलेवा  होना

 8873.  श्री  पी०  आर  ०  कुसारसंगलम  :  क्या  स्थार्भ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  वेलन्टरी  हैल्य  एसोमिएक्षत  कफ  इ'डिया
 द्वारा  हाल  ही  में  आयोजित  कोर  ग्रुप  बं'क  में  फी  गई  सिफारिशों  की ओर  आकर्वि  किया  गया  है
 और  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  ओर

 इस  बात  को  सुनिदिचत  करने  के  लिए  सरक!र  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  कि
 सभो  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ढ़रा  कोटनाशकू  अधिनियम  अथवा  इस+  अन्तगंत  बनाए  पए  अन्य
 संबंधित  अधिनियमों/कानूनों/विनियर्मो  के  अन्तमंत  कोटनाशकों  के  विषजन्य/आानलेवा  होने  के  बारे  में

 अधिसू चना  जारी  को  जाए  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडे  )  ।  कृषि  ओर
 सहकारिता  विभाग  से  प्राप्स  सूचना  के  अनुतार  कृषि  मत्रालय  का  उत्तर  इस  प्रकार  है  :---

 छोटनाझ्क  समस्याओं  थ्लोर  विकस्पों  पर  मारतीय  स्वयंसैवो  स्वास्थ्य  संध  द्वारा  गठित

 राष्ट्रीय  कोर  ग्रूप  के  संबंध  में  इस  विभाय  के  पास  कोई  प्रमाणिक  सूचना  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  कोटनादी  1968  बनाया  उक्त  अधिनियम  के  प्राक्यानों  के
 गंत  देश  में  कोई  कोटनाशो  उप  स्मय  तक  आाथाल  अथवा  निर्माण  करने  को  अनुमति  नहीं  है  जब  तक
 वह  इस  प्रयोजन  के  लिए  पंजीकृत  नहों  हो  जाता  |  किसों  कोटनाशी  को  उसको  प्रभावकारिता  और
 वैज्ञानिक  मूल्यांकन  पर  जाघारित  सुरक्षा  के  बारे  में  संतुष्ड  होने  के  बाद  हो  पंक्रोकृत  किया  जाता  है  ।

 इस्तेमास  के  लिए  शिफारिश  की  गई  कपोेटनासते  जोव्य  भोवाणुओं  को  मिश्र  तित  करने  में  प्रभावशालों  हैं
 यदि  उसका  इस्तेमाल  निर्षा  रेत  इस्तेमाल  के  तरीक्ष  के  अनुसार  किया  आता  है  |  कुध  मामलों
 में  जहां  कहीं  कोटवाशो  ओषध  के  सतत  इस्तेमाल  में  नासीजोब  में  प्रतिरोध  ध्क्ति/पुनरूमाक  छक्षित
 वैदा  हो  बाती  है  तो  बफल्पिक  कोटनाशक  ओऔषधों  उद्दित  गाधीजीवों  हे  नियंत्रण  के  छिए  दूसरे  तरीकों
 को  सिफारिश  को  जातो

 है
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 कोटनाशी  1968  के  बनुच्छेद  26  कै  अन्तगंत  राज्य  सरकारों
 नाशों  के  कारण  होने  वाले  बिदेसे  प्रमाव  की  सूचना  देने  के  लिए  उत्तरदायों  व्यक्तियों  को  अशिसुचित
 करने  के  पहले  ही  शक्तियां  प्रदान  की  गई

 स्वदेशी  पालिटंक्स  लिमिटेड  में  घाटा

 8874.  भी  एच०  एन०  नन््जे  गोड़ा  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 ()  क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  स्वदेकश्षी  पालिटेक्स  लिमिटेड  के  अधिग्रहण  के  बाद

 इसकी  वित्तीय  हानि  हो  रही

 यदि  तो  तस्संबंध  ब्यौरा  क्या  है  और  ह॒स्कै  क्या  १क।रण  ओर

 स्वदेशी  पालिटेक्स  लिमिटेड  के  कार्यक्रण  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कध्म  उछाये  णये

 वस्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  ओर  सरकार  राष्ट्रीय  बस्त्र
 विगम  ने  स्वदेशी  पौलोटेव्स  लिमिटेड  का  प्रबंध  हाथ  मे  नहीं  लिया  है  ।  यह  एक  सरकारी  कम्पनो
 नहीं  है  ओर  इस  लिए  सरकार  के  पास  कम्पनों  के  प्रकाशित  दस्ताबेजों  के  अधावा  कोई  ओर  जानकारी

 बॉ  के छे  |

 घ्रदन  नहीं  उठता  ।

 कंगसबाती  सिचाई  परियोजना

 8875.  डा०  सुधोर  राण  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  ग्हू  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  ५

 (%)  कया  कंगसबातों  सिंचाई  परियोजना  के  आधुनिकौकरण  की  योजना  को  योजना  आयोग  ने

 मंजू  रो  प्रदाष  कर  दी
 यदि  हाँ  तो  हसके  परिणामस्वरूप  कृषि  योग्य  क्षेद्र  भें  कितनी  वृद्धि  होने  का  अनुमान  है 1
 परियोजना  को  भ्रावश्यक  पर्यावरणीय  मंजूरी  कब  तक  दिये  जाने  का  अनुमान  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रों  जियाउरंहमान  और  योजना  आयोग  ने
 सिंचाई  परियोजना  के  अघुनिकीकरण  की  योक्षना  को  मंज्रों  प्रदान  नहीं  की  यदि  कभी  परियोजना
 कार्यान्वित  की  गई  तो  कृषि  योग्य  क्षेत्र  में  ओर  1.09  लाख  हेक्टेयर  अधिक  क्षेत्र  शामिल  किए  जाने
 का  अमुमान

 आयह्यक  प्रयविरणोय  योक्षनाक्षों  को  न  मेजने  के  कारण  इस  प्रस्ताव  को  1987
 में  पर्यावरण  को  दृष्टि  से  न'मंजर  कर  दिया  गया  पूर्ण  पर्यावरणीय  प्रथन्घ  योजनाएं  मजने  पर
 परियोजना  को  मंजूरी  देने  के लिए  पुनः  विचार  किया  जा  सकता  है|

 राजस्थान  के  शहरो  क्षेत्रों  में पेयजल  की  समरया
 re

 ]
 8876.  श्री  वद्धि  चन्द्र  जन  :  कया  हरी  विकास  भन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :.....0

 (%)  कया  राजस्थान  सरकार  ने  शाज्य  के  शहरी  क्षेत्रों  में  पेपजल  को  समस्या  को  इल  करने

 हेतु  केन्द्रोय  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  तत्सम्वस्थों  ब्योरा  क्या

 .  74



 20  1911  लिखित  उत्तर
 नबी  अदलक  कक

 कया  कैल्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  कोई  सहायता  दी  गई  है  भबवा  देने  का
 विचार  है

 धाहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  हां  ।

 राजस्थान  सरकार  ने  कुछ  जिलों  में  सूसे  जैसी  स्थितियों  के  कारण  राज्य  में  पेयजल  को
 कमो  के  लिए  54.07  करोड़  रुपये  को  कैल्द्रीय  सहायता  मांगते  हुए  एक  ज्ञापन  भेजा  है  ।

 स्थिति  का  करते  के  लिए  केन्द्रीय  बल  मेजा  गया  इसके  पेयजल  के
 लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  अतुमोदनार्थ  भागामी  कारंवाई  ढैन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  और  इसके  प्रोसे/िग
 पर  निरमर

 स्टेट  बेंक  आफ  दिल्ली  के  कर्मचारियों  हारा  स्यायालय
 में  दर्ज  किये  गये  मामले

 [  अनुवाद  ]

 8877.  श्री  राज  कुमार  राय  :  कया  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1988  &  31  1989  तक  की  अवधि  के  दौरान  स्ट्रेट  बेंक  आफ  इंदोर  को
 दिल्ली  शाला  के  स्टाफ  सदत्त्यों  ने सहायक  श्रम  आयुक्त  नई  दिल्ली  के  स्यायाक्षय  में  कितने
 मामले  दर्ज  किये

 (७)  इन  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इनके  परिणाम  क्या  निकले  ओर

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  असफलता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 अम्  संद्रासय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  राधा  किशन
 :  )  दो  ।

 एक  विवाद  श्री  राजिन्द्र  सिह  की  वर्खास्तगी  के  बारे  में  उठाया  और  दूसरा
 विवाद  अद्कालिक  औमती  बिमला  बाई  को  पूर्णकालिक  अधीनस्थ  कर्मंचारो  के  रूप  में  खपाये
 जाने  से  संबंधित  इव  दोतों  मामलों  में  संराघन  कार्यवाही  के  प्रयास  असफल  रहे  चु  कि  कोई
 झोता  नहीं  हो  सका  ।

 हाँ  ।

 भुवनेश्वर  में  कर्मचारी  राज्य  बोमा  योजना  के  अधीन  निदेशालय
 के  कार्यालय  ओर  मेडिकल  स्टोर  के  लिए  भवन

 8878.  श्री  श्रीबल्लम  पाणिग्रहों  :  क्या  अम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%)  कया  सरकार  ने  मुवनेदवर  में  कर्मंच।रो  राज्य  बोमा  योजना  के  अधीत  निदेशालय

 लय  और  सेंट्रल  मेडिकल  स्टोर  के  लिए  भवन  निर्माण  हेतु  कदम  उठाये

 यदि  तो  इसके  लिए  चुने  गए  स्थान  का  नाम  क्या  है  थोर  इसके  लिए  राज्य  सरकार

 ने  कुल  कितनी  भुभि  उपलब्ध  कराई  ओर

 कार्याक्षय  सवन  कै  निर्माण  पर  अनुमागत  कितनी  खागत  भाएगी  और  इसके  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  ने  कितनों  धनराशि  स्वीकृत  की  है  ?
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 असम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्ग  संत्रालय  में  उप  मन्च्रो  राघा  किशन
 :  (%)  जो  हा ं।

 आधे  एकड़  का  एक  भूखण्ड  नया  मुवतेश्वर  में  खरोदा  गया  है  |

 भदन  के  निर्भाण  के  लिए  योजना  ओर  धनुमानों  की  राज्य  सरकार  से  प्रतीक्षा  को  जा
 रही

 असम  निरीक्षक

 8879.  डा०  कृपासिन्धु  मोई  :  क्या  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंये  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अभ्तगंत  श्रम  निरोक्षकों
 के  झतिरिक्त  पद  सजित  करने  का  केन्द्रीय  सरकार  से  बनुरोष  किवा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  का  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  सन््त्री  तथा  संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  उप  सन््शी  किशन
 :  हां  ।

 ॥
 इस  सभय  इस  योजना  के  अन्तगंत  श्रभ  भिरोक्षकों  के  अतिरिक्त  पद  सूजित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बन  भूमि  में  झूम  खेतों  करने  वाले  किसानों  का  पुनर्वास
 8880.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्रों  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वन  भुृभत्ि  में  रह  रहे  झूम  खेती  करने  वाले  किसानों  के  पुनर्वास  के  लिए  विशेष
 पोजनायें  बनाई  गई

 यदि  ती  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  राज  कितने  परिवारों  को  बसाया  गया  है  ?

 पर्याक्रण  ओर  वन  मंत्रो  जियाउरंहमान  अन्सारोी  )  :  अ'न्ध्र  प्रदेश  अरूणाचल
 दप्तम  उड़्ोसा  और  त्रिपुरा  में  कूम  कृषि  के  नियंत्रण  के|लिए  शत-प्रतिशत
 केन्द्रीय  सहापता  से  1987-88  में  स्क्रीमथ  आरम्म  की  गई  इस  स्कीम  में  वतन  और  गेर-वन
 दोनों  क्षेत्र  शामिल  हैं  ।

 इस  स्कीम  की  मुझ्य  विशेषताएं  संधर्न  में  दी  गई

 झम  कृषकों  के  26241  परिवारों  को  1987-88  से  1991-92  तर  बसच्चाने  का  प्रस्ताव
 पुनर्वास  के  लिए  चुने  गए  परिवारों  का  ब्यौरा  संलग्म  में  दिया  गया

 झूस  कृषि  नियंश्रण  स्कीम  को  भुख्य  विशेषताएं

 _1.  बेंब  ट  धडिंग  आदि  के  जरिए  स्थायी  कुषि  के  लिए  भूमि  का
 2.  जहां  संमव  हो  वहां  सिथाई

 3.  कृषि/गगवानो  मौर  पोधरोपण  फस  लों  को  उगाने  के  लिए  आवश्यक

 4.  ग्रामीण  लोगों  की  आवद्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  ई'धनं  की  लकड़ी  के  पौधे  ओर  चारा
 ह

 .
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 केस  स  नमन  rr  ७-७-७-००००७०»»|

 सुअर  रेशम  उत्दाइत  आदि  जेसे  योण

 6.  उपयुक्त  भू  ओर  जल  संरक्षण  उपायों  द्वारा  जल  सम्मर  की  ओर
 7.  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिए  आवश्यक  आधारभूत  ढांचा  ।

 सुअर  से  तक  झ्षम  कृषकों  के  परिश्षारों  को  बसाए  जाने  का  राज्यक्षार  ब्योरा

 ऋ०सं०  राज्य  का  नास  चुने  गए  परिवारों  को  संस्या

 आस्ध्र  प्रदेश
 2.  अरूणा चल  प्रदेश

 3...  अ्रसम  2564

 4...  मणिपुर  2992
 5.  मेघालय  2252
 6.  मिजोरम
 २...  तागाश्च॑ण्ड  4800
 8,  ..  उड़ीसा  6323

 9...  त्रिपुरा

 कुल

 स्व-वित्तपोजित्त  योजमा  के  अन्तर्गत  फ्लटों  का  आवंटन

 888  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  काहरी  विकास  मंत्रो  स्व-वित्तपोवित  योजना  के
 अन्तगंत  फ्लेटों  के  आवंटब  के  बारे  में  दिनाँछ  ]9  अप्र  qa  गए  बतारांकित  प्रएन  संख्या  8881. sh कमला ware fag: क्या wed विकास मंत्रो स्व-वित्तपोवित योजना  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  क  रंगे  कि  :-

 (%)  कया  दिल्ली  विकास  प्राधिशरण  द्वारा  सभो  अर  णियों  में  वर्द  प्रएन  के  दौरान  निर्माण
 किए  गए  फ्लटों  को  तुलना  में  वर्ष  कृपा क रंगे कि  ओर  के  दोरान  कम  संदया  में  फल्लेटों  का
 तिर्माण  किया  गया

 हि

 निर्माण किया  कया  वर्ष  के  दोरान  फ्लेटों  के  निर्माण  पर  ढिये  गये  व्यय  को  तुलना  में  बर्
 6-87  में  शधिक  धदराशि  व्यय  को  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 बष  क्षे  दोराम  सक-वित्त  पोवित  योजना  तथा  टुडकों  योजना  के
 पिछले  तीन  वर्षों  कै  दोरान  यूनिट  लागत  मुल्य  को  तुखना  में  प्रति  फ्लेट  कितनो  धतराशि

 व्यय  को  गई  तथा  इसमें  बुद्धि  के  गया  कारण

 हुडको  योजमा  के  अन्तथंत  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  व्यक्ति  शामिल  ओर

 eqa को गई  मख्यम  आय  बर्ग  तथा  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  अभ्तमंत  पड्ीकृत्  व्यक्तियों  को
 कब  तक  तथा  किन  क्षेत्रों  में  प्लेट  थाबंटित  किये

 18
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 pe  अ  न  fh tt मी 30.31  ------>-  स

 झहरी  विकास  भसत्रो  सोहसिता  :  दिल्ली  विकास  प्राधि%रण  द्वारा

 निभित  फ्लंटों  को  कुल  संझुपा  भोचे  दो  गई  है  :...

 1985-86  हा  16519

 1986  87  ९०  8828
 1887-88  see  18758

 दो  वर्षों  के  दोरात  किया  गया  व्यय  इस  प्रकार  है  :---

 1985-86  हे  192.14  करोड़  रुपये
 1986-87  न+  197.79  करोड़  रुपये

 1986-87  के  दोरान  अधिक  व्यय  के  कारणों  की  जांच  को  जबकि  कम  संस्या  में

 मकानों  का  निर्माण  किया  गया  था  ।
 >--  तन

 बर्ष  मध्यम  आय॑  बिम्न  आय  स्व-वित्तपोथित  योजना

 वर्ष  बये  श्रेणीना  श्रेभी  IIT

 1986  1,19  600  67,800  1,25.200  1.76,100
 से  से  से  से

 1 48.400  77,200  1,80,500  2,64,700
 1987  1,35,300  77,100  1,71,300  2,55,000

 से  से  से  त्ते
 1,66,900  1,03,000  2,44,000  2,81,000

 1988  1,34,600  81,400  1,57,900  2,53,000
 दे  स्त  से  से

 1,63,000  95,700  2,85,700  3,73,100

 लागत  में  बढ़ोतरी  सामग्री  धोर  मजहूरो  में  वृद्धि  के  कारण  है

 (8)  मध्यम  बाय  वग  27718
 लिम्न  आय  वर्ग  41651

 जनता  25244
 न

 (¥])  मध्यम  बाय  वर्ग  के  तथा  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  4566  क्लेट  2  वर्षों  के
 भीतर  पूर्ण  हा  याने  की  सम्भावना  ओर  अधिक  फ्लेट  बनाने  के  प्रवास  किए  जा  रहे

 पोतमपुरा  में  सरकारी  भूमि  पर  अतिकमण

 8882.  श्री  गंगा  राम  :  क्या  धाहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  ढी  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (S)  कया  दिल्खो  के  पीतमपुरा  भाव  में  खसरा  नम्बर  328,  330,  331,  332,  335  के
 अन्तदंत  लगमग  6000  वर्ग  गथ  सरकारों  भूमि  पर  अतिक्रमण  किया  गया

 (©)  कया  यह  भूमि  बहुत  समय  पूर्व  धुमि  अधिग्रहण  समाहतां  द्वारा  अधिप्रद्दीत  को  थई  थो
 थोर  इपे  दिललों  विकास  प्राधिकरण  को  हस्तांतरित  दिया
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 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  वास्तव  में  इस  भूमि  का  कब्जा  लिया  था  ओर  इसके
 चारों  ओर  बड़  खगाई  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  भूमि  का  वास्तविक  कर्जा  कब  तक  लिया

 कझहरी  विकास  संत्रो  मोहसिता  ः  (%)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित
 किया  है  कि  प्रदनाघोन  मूत्रि  का  उपयोग  पोतमपुरा  गांव  के  निवाधियों  द्वारा  अवेधातिक  रूप  से  गोबर
 रखने  के  लिये  किया  जा  रहा  तथापि  इस  भूमि  पर  कोई  संरचना  नहीं  है  ।

 हां  ।

 )  हां  ।

 उपयुक्त  भाग  के  ठत्तर  को  देखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 वसनन््त  कुछ  में  मकानों  का  निर्माण

 8883.  श्री  रास  रतन  राम  :  क्या  शहरी  विकास  मन््त्नो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  वसनन््त  कु  नई  दिल्सो  में  कितने  मकानों  का  लिर्माण
 करने  का  विभार

 अब  तक  कितने  मकानों  का  विर्मांण  किया  भया  है  तथा  कितने  मकानों  को  आशबंटिते
 किया  जा  चुका

 अनुसूचित  जातियों/अभुसूत्रित  जनजातियों  के  कितने  भ्यक्तियों  को  अब  तक  मकाद
 टित  किये  गये  हैं  तथा  कितने  मकान  अमी  आवटित  किये  बाने

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  विभिन्न  योजनाओं  के  अतगेत  एम०  आई०  जो  तथा

 एल०  आई०  थो०  के  अलग-अलग  कितने  मकानों  का  लिमाण  किया  है  ओर  अब  तक  कितने  मकाक
 आवंटित  किये  हैं  तथा  अमी  कितने  मकास  आवंटित  किये  जाने  शेष  बोर

 (2)  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  अलग-अलग  कुल  कितने
 मकान  आवंटित  किये  गये

 शहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  (5)  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जातिबंधन  के  बिना  आवास  समितियों  का  गठन

 8884.  श्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृरा  करेंगे  कि  :

 )  भर  के  जावंटन  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पाठ  कुल  कितनी  प्रुप  जाबास

 पंजीकृत
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 क्या  सरकार  ने  जातिबंधन  के  बिना  आवास  समितियों  के  गठन  ओर  इनमें  अनुसू चित
 थाति/बनुसुचित  जनजाति  से  सम्बद्ध  15  प्रतिशत  लोगों  को  सम्मिलित  करने  संबंधी  कुछ  अतुदेश  वर्ष
 1988  के  दोरान  दिल्ली  विक्कास  प्राधिकरण  को  जारी  किए

 यदि  तो  जारी  किए  गए  धनुदेशों  का  ब्योरा  क्या  है  शलर  क्या  दिल्ली  विकास

 करण  ने  इन  अमुदेशों  को  लाग  करना  धारम्म  कर  दिया
 कया  दिल््लों  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  पारित  किया  धोर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या

 शहरी  विकास  मंत्रो  मोहसिना  सहकारी  समितियों  के  पंजीयक  के
 पास  भुभि  के  आबटन  कै  लिए  1982  से  1420  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियां  पंबोकृत  को

 धई  हैं  ।  सह  कारी  समितियों  से  पंजीयक  द्वारा  भूमि  के  थ्वावंटन  के  लिये  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को

 1285  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियां  प्रवरतित  की  गई

 नहीं  ।
 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 नहों  ।
 बन  ही  नहीं

 होस्थोपेथिक  दवा  के  आयात  एवं  विपणन  के  लिए  भारत  के  औषध
 नियंत्रक  को  स्वीकृति

 |
 8885,  श्री  मेवा  सिह  गिल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भम्त्री  मह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  |

 कया  अश्य  दैशों  में  विभिल  होमियोपंंथिक  जिसमें  अमरीक्षा  ओर  अमंनों  के

 होमियोपैथिक  फार्मा  कोपिया  में  सुचीबद्ध  एक  या  अधिक  होमियोपंथिक  क्या  शामिल  का  देश  में
 आयात  ओर  विपणन  करते  के  लिये  मारत  के  ओषध  नियंत्रक  को  स्वीकृति  प्राप्त  करना  अभिवाय

 यदि  तो  इन  दवाओं  का  प्रमाणी  करण  करने  के  लिए  कोन  प्राधिकारी  सक्षम

 ऐसी  सिफ्तारिशें  किन  मालदंडों  के  श्राप।र  पर  की  जाती  और

 कया  ऐही  सिफारिशें  ऋरने  से  पहले  होमियोप॑ंथिक  फ़ार्मात्युटिकल्स  अथवा  लेबोरेटरियों
 क्ष  किसी  विशेषज्ञ  को  राय  ली  जातो  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योद  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््प्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  :  मे
 भपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  मौर  सभा  पटल  पर  रो  जादुगो  ।

 जिला  मंचों/राज्य  आयोगों  के  सदस्य

 8886.  श्री  सौ०  अंगा  रेडडो  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिव  16  छंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  अन्तगं१  किए  गए  प्रत्येक  ऐसे  बिला
 मंच  ओर  राज्य  आयोग  का  ब्योरा  क्या  बिसने  कार्य  धारम्भ  कर  किया  है  ओर  इनके  अधिकार  क्षेत्र
 कोन-कोत  से

 पड



 (@)  जिला  मंच/राज्य  आयोग  के  उन  सदस्यों  का  ब्योरा  क्या  है  जिस्हें  किलोय  सरकार  ६९
 स्वीकृति  दी  जा  चको  और

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  अन्तगंत  अभी  तक  जिन  प्रयोष्शालाओं  को
 माम्यता  दी  गई  है  उनके  ताम  क्या  हैं  ओर  प्रत्येक  प्रयोगशाला  में  किन-किन  पदार्थों  की  जांच  कौ  था

 सक्षती  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूरति  मंत्रालय  में  उपभंत्री  एल०  ॥  और

 धुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  समा-पटल  पर  रख  दी

 सरकार  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  की  घारा  2  (1)  के  तहत
 किसी  प्रणोगशाला  को  मास्यता  प्रदान  नहीं  की  इस  रुसय  छ्वाग  किसी  भी  कानूम  के  धारा
 अण्या  उसके  तहत  स्थापित  जेसाकि  उक्त  घारा  में  परिभाषित  प्रयोगशालाਂ
 की  परिम!षा  में  शामिल  है  ।

 केरद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  प्रशिक्षण  संध््याम  के  कर्मचारियों
 को  प्रोत्साहन

 8887.  श्री  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  प्रशिक्षण  नई  दिल्ली  के  अधिकारियों  ओर
 जलारियों  को  क्या  प्रोत्ताहन  दिये  गये

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोगान  वर्ष-वार  कितनी  घनराशि  अदा  की  गई

 (१)  प्रोश्साहन  मंजर  करने  के  मानदण्ड  क्या  हैं  ओर  उसके  लिये  क्या  छातें  निर्धा  रित  की  गई
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  इस  संश्वान  के  का्यंकरण  और  इसको  ह्थायी  संह्था  की  भूमिका  को  जांच  करायी

 गयी  है  यदि  तो  झांव  निष्कृंष  कया  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  छारण

 झहरी  विकास  मन्त्री  मोहसिना  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाष
 प्रशिक्षण  सल्वात  के  कइकक््न  उन्हीं  अशजिकरारियों  तथा  कम  बारियों  को  प्रोश्वाहन  दिए  जाते  हैं  जिन्हें
 प्राष्यापक  सदस्य  पाया  जाता  है  तथा  जिनका  कार्य  प्रशिक्षण/शिक्षण  देवा  ये  प्रोत्धाइन  इस
 प्रकार  हैं  :  --

 (0)  मूल  वेतन  के  30  प्रतिशत  की  दर  पर  प्रक्षिक्षण

 (3)  प्रशिक्षण  संस्थान  के  स्थान  के  बतिरिक्त  धन्य  किसी  स्थान  १९  ढ्िक्षा  श्रहण  कर  रहे
 प्रत्येक  बच्चे  को  वर्ष  में  दो  बार  यात्रा

 संल्वान  के  प्रमुख  को  250  रफ्ये  प्रति  माह  को  दर  से  बपय  भत्ता  ।
 पिछले  तीन  वर्षों  के  बोरान  प्रशिक्षण  मत्ते  तथा  ब्यग  मस्ते  के  रूप  में  जगठान  की  गई

 राष्ति  नीचे  दी  गई  है  :--

 1986-87  तन  1,78,876.00  रुपये

 1987-88  का
 2,73,268.00  रुपये

 1988-89  2,32,656,00  रुपये
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 प्रशिक्षण  संस्थान  के  कैवल  उस्हीं  अधिकारियों  ओर  कर्मचारियों  के  लिये  प्रोत्साहन  देय  है
 जिल्हें  प्राष्यापक्ष  सदस्य  पाया  जाता  है  तथा  जिनका  काये  प्रद्चिक्षण  शिक्षण  देना  है  ।

 संस्थान  में  कोई  स्थायी  प्राध्यापक  बर्ग  नहीं  ?  ।  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  की  सूच्षी  को  पूवंवती
 प्रद्धिक्षण  कार्यक्रमों  से  पुननिवेश्ञन  तथा  कर्जारियों  को  विभिन्न  श्र  णियों  की  बढ़तो  हुई  प्रशिक्षण
 इयकताओं  के  पुनलोछत  के  बाद  अस्तिम  रूप  दिया  जाता  है  |

 मिलावटी  शराब  की  बिक्रो

 8888.  श्री  सलाउद्दोन  ।  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  कम्पनियों  का  ब्योरा  क्या  है  जो  दिल्ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  के  फूटकर  के

 श्टेल  हिपुओों  के  माध्यम  से  शराब  बेचने  के  लिए  अधि$त
 क्या  इन  कशम्पलियों  हारा  बनाई  जाने  वाली  शराब  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  कोई  जाँच  को

 जातो  है  मोर  यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्या

 णत  तोन  बर्षों  के  दोरान  इन  द्वारा  सप्लाई  की  गई  छाराब  में  कितनी  बार
 मिलावट  पाई  गई  थं  मोर

 दिल्लो  लघु  उच्चोग  विकास  विगम  ने  शराब  में  मिलावट  को  रोकने  के  लिए  वया  कृदम
 उठाए  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो*  एल०  :  से
 क्षित  सूचना  एकत्र  को  जा  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 छोनो  निदेशालय  द्वारा  लिए  गए  घोनो  के  नमूने

 8889.  भी  मोहम्मद  सहफूज  अलो  खां  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को
 कछुपा  करेंगे  कि  :

 चीनी  निदेशालय  के  अन्तगंत  कार्य रत  शुगर  इन्सपेक्शन  डियोजन  ओर  चीनी  प्रबतंन  एवं
 सतकंता  सैल  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  चोनी  के  कितने  नमने  गये  ओर  चोदो  के
 कितने  नमूने  निर्धारित  विनिदिध्टियों  से  निम्न  स्तर  के  पाये  ओर

 उक्त  धवधि  के  दोरान  यदि  संबंधित  चोनी  भिलों  के  विरुद्ध  यद्वि  कोई  मुकदमा  चलावा
 गया  है  तो  इसका  राज्य-वार  ब्योरा  कया  है  ?

 खात्  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मन््त्री  डो  संलग्न  है
 जिह्में  झकंरा  निदेशालय  के  अधीन  शकरा  निरीक्षण  प्रमाग  ओर  प्रवतेन  तथा  स-कता  सेल  द्वारा  पछले
 तोन  वर्षों  के  दोरास  एकत्रित  किए  गए  चोती  के  समनों  की  वषवार  सख्या  ओर  विनिर्दिष्टयों  से  नं।े
 पाए  बए  नमनों  को  संरुया  दी  गई

 केस्द्रीय  सरकार  ऐसे  मामलों  में  सोधों  अग्योजन  कार्यवाही  शुरू  नहों  करती
 कर्ता  फेक्ट्रियों  के  विर्द  अभ्ियोजन  कार्यदाहो  शुरू  करने  के  लिए  मामलों  की  संबंधित  राज्य  सरकारों

 हो  सिफारिक्ष  को  जाती  पिछले  तोग  वर्षों  कै  दोरान  अभियोजन  चलाने  के  लिए  राम्य  सरकारों  को
 जिन  मामलों  कौ  ठिफारिश  की  पई  यो  उनहो  वर्षवार  स्थिति  संलान  में  दी  गई
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 शकरा  निदेशालय  में  पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  एकत्रित  किए  गए
 खीनो के  नमूनों की  संख्या  ओर  विनिदिष्टियो ंसे  नीचे पाए  गए

 नमूनों  को  संख्या

 यर्ष  शकंगा  निदेदालय  में  किए  गए  विनिदिष्टियों  से  ते  पाए
 चोनी  के  नमूनों  की  संख्या  गए  नमनों  को  सकझ्ष्या

 6542  288
 326

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  चूककर्ता  चोनी  फंक्ट्रियों  के  विदद्ध

 योजन  कार्यवाही  शुरू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  जिन  मामलों
 को  सिफारिश  की  उनकी  संख्या

 ी+

 बष  चककर्ता  चीनो  फ़ैक्ट्रियों  के विरुद्ध  अभियोजन  कार्य  यां  शुरू
 करने  के  लिए  राज्य  प्रकारों  को  जिन  मामलों  की  सिफारिश

 की  उनको  सक्षपा

 26
 06

 विकासपुरी  में  सामूहिक  आवास  समितियों  के  लिए  नागरिक  सुविधाएं

 8890.  क्री  जगदोश  अवस्थों  ;  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बहा  ने  को  कुपा  क्षरेंगे  कि  ।

 )  क्या  डिकासपुरी  में  सामूहिक  आवास  स  मतियों  के  लिए  निर्धारित  क्षेत्र  में  मल

 व्ययन  बौर  बिजल्ली  जेपी  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  में  इत  क्षेत्र  का  उपेक्षा  को  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  इस  क्षेत्र  कै  विकास  का

 समयबद्ध  कार्यक्रप  प्रारम्म  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  कण

 दाहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  ($)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  विका  प्पुरो  के  समिति  क्षेत्र  को  दो  परणों  में  विकसित  किया  जा  रहा
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 समिति  क्षेत्र  में  15  सामूहिक  आव।स  समितियां  जबकि  समिति  क्षेत्र  चरणना  में  24

 हिक  आवास  समितियां  मल-निर्यात  ओर  सड़कों  के  बारे  में  क्षेत्र  का  विकास  पुरा  हो
 गया

 में  विकास  के  कार्य  प्रगति  १२  हैं  ;  संविदात्मक  समस्याओं  भोर  ठेकेदारों  द्वारा  कार्यों

 को  छोड़  देने  के  कारण  में  सड़क  कार्यों  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  हुआ  है  जिन्हें  अब  सुलझा
 लिया  गया  है  और  सड़क  का  काय॑  अग्य  ठेकेदारों  को  पुनः  सोंपे  जा  रहे

 में  निर्यात  कार्य  को  थास्थगित  करना  पड़ा  क्योंकि  हस्तसाल  क्षेत्र  से  मल.निर्यात

 डिस्थाज  को  समायोजित  करते  के  लिए  दिल्ली  तगर  लिगम  से  योश्वना  की  मंजरिों  को  संशोधित

 कराना  पड़ा  ।  काये  प्रगति  पर  है  ओर  इसके  1990  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  सम्भावना  है  |

 अलग-अलग  सामूहिक  थावास  समितियों  को  बिजली  फे  कमेक्शन  देने  के  बारे  समिति  के

 अनुरोध  पर  बिणली  का  कनेक्शन  दिल्ली  विश्वत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  सीधे  ही  दिया  जाता  है  ।
 इस  कॉम्प्लेक्स  में  परिधीय  उच्च  बोलटेता  केबिल  टी०  मुहैया  करने  का

 उत्तरदायित्व  दिल्ली  विकाप्त  प्राधिकरण  का  है  ।  ये  परिघीव  केबिल  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान
 द्वारा  निक्षेप  काये  के  रूप  में  भी  बिछाई  ओर  ऊजित  की  जाती  है  |  परिधोय  कै  बिल  बिछाने  और

 स्विवबिंग  सब-स्टेशन  उपकरणों  को  स्थापित  करने  ओर  चाल  करने  के  लिए  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय
 संस्थान  द्वारा  1987  में  की  गई  मांग  के  अनुसार  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  ने  अपेक्षित
 राषिजमा  करा  दी  उच्च  बोल्टता  फेबिल  मुहैया  करने  का  का  प्रगति  पर  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राघिकरण  का  सामूहिक  आवास  समिति  क्षेत्र  में  समयबद्ध  ढंग  से सभी  बिकास
 कार्यों  को  पूरा  करने  का  विचार  है  ।  चरण-गर  समितियों  में  सड़कों  पर  तारकोल  बिछाने  का  छाय॑
 31.12.89  तक  पूरा  किया  चरण-ा  समिति  क्षेत्र  में  मल-निर्यात  लाइनों  का  कार्य  31.3.90
 तक  पूरा  किया  जाएगा  ।

 वनन््त  दाल्य  चिकित्सकों  ओर  दन्त  चिकित्सा  कालेजों  को  कमी

 8891.  श्री  वीरेख  सिह  राव  :  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  दन््त  चिकित्सा  कालेज  चल  रहे  हैं  तथा  प्रत्येक  कालेड  में  बी  ०
 डो०  एस०  ढिपी  हेतु  कितने  स्थान

 देश  में  एम०  बी०  एस०  एन०  और  उच्चयोग्यता  प्राप्त  बिक्षित्सकों  के  संबंध  में

 त्सक्र  ओर  जनसंझ्पा  के  बोच  अनुपात  की  तुलना  में  दस्त  शल्य  चिकित्सक  और  जनसंख्या  के  बीच  क्या

 धनुपात
 किया  दस्त  शल्य  चिकित्सकों  को  आवश्यकता  के  संबंध  में  कोई  आकलन  किया  गया  है

 ओऔर  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  ओर  दन्त  चिकित्सा  कालेज  खोलने  अथवा  स्वयंसेवी  संगठनों  ६१
 टेसे  रूलेज  को  अत्ुप्रति  देने  का  विचार  दे  ताकि  दन्त  शल्प  चिकित्तकों  की  कमी  को  पूरा  किया  जा
 सके  ?

 स्वास्थ्य  जोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  :  कार्य
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 करे  रहे  कालेजों  को  संख्या  और  प्रत्येक  शालेज  में  वो  ढी०  एस०  डिंगप्रो  कै लिए  उपलब्ध  सीटों  को
 संख्या  कै  बारे  में  राज्यवार  व्योरा  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया  है|

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  दन्तचि  कित्सक--जनसं  रूपा  का  अनुपात  लगभग  1:69000
 ओर  डाक्टर  जनसंस्या  का  अनुपात  लगमग  1:2450  बंठता

 मोर  समिति  ने  अन्य  बातों  कै  साथ-साथ  दस्त  चिकित्सक  अनसंख्या  के  धादणं  गनुपात
 अर्थात  1:4000  को  सिफारिश  को  थी  ।

 मारतीय  दन्तचिढ़ित्सा  परिषद्  ने  प्रशिक्षित  दन्तचिकित्सकों  को  कमी  को  पूरा  करने  के
 लिए  उप  प्रत्येक  राज्य  राज्य  क्षेत्र  में  कम  से  कम  एक्क  दन्त  चिकित्सा  कालेज  खोखने  को  सिफारिश
 को  थो  जिसमें  एक  मी  दश्तचिकित्सा  कालेज  नहीं  है  ।

 विवरण

 राज्य  कालेज  का  नाम  बो०डो०एस०  पाठ्यक्रम  में
 प्रवेश  क्षमता

 1.  आमस्प्र  प्रदेश  राजकोय  इन्त  कालेज  एवं  हैदराबाद  38
 2.  असम  क्षेत्रीय  दन्ठ  ग्रुवाहाटी  33
 3.  विद्दार  1.  पटना  दनन््त  कालेज  एवं  अस्पताल,पटना  15

 2,  बुद्धा  दन््त  विश्ञा4्ष  पटना  40
 3.  सरजुग  दनत  दरभंगा  40

 4.  गोवा  गोषा  दन््त  कालेज  एवं  अस्पताल  बोस्बोलिम  25
 5.  पुजरात  राजकोय  दन््त  कालेज  एवं

 बहुमदाबाद  52
 6.  हरियाणा  1.  दन्त  रोहतक  20

 2.  सेस्टेनरी  दन््त  कालेज  यमुना  नगर  40
 7.  जम्म ूव  कश्मीर  राजकीय  दन्त  श्रीनगर  13
 8.  कर्नाटक  1.  राजकीय  दनन्त  बंगलोर  40

 2.  डेग्टल  सर्जरी  कस्तुरबा  मेडिकल
 मनिपाल  100

 3.  बाबु  जो  दष्त  कालेज  व

 दावनगेरे  100
 4.  के०  एल  ०  ई०  डेंटल

 जवाहरलाल  नेहरू  मेडिकल
 कोम्पस  60

 5.  ए०बो०  शेट्टी  मगोरियल  इन्ह्टीट्यूटी
 आफ  डेंटल  मंगलोर  100

 6.  बगषगुरु  श्री  शिवराधरेदबरा  ढेंटल

 मेसूर  30
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 1  2  3

 7.  ८त०डी०एम०  कालज  आफ  डेंटल  साइधिय
 रवाड  40

 8.  एस०  जे०  एम०  डेंटल  एभ्ड

 बित्रदुर्मा  40
 9.  एच  ०के  ०ई०  सोसाहटोज  डेंटल  गुसबर्गा  40
 10.  ड्रेंल  कै०एम०सो०  मंगलोर  100
 11.  ब्रो०एस०  डेंटल  बगलोर  40
 12.  एम०ब्रार०००  डेंटल  बंगसोर  62

 9.  केरल  1,  डेटल  कालीकट  21
 2.  डेंटल  मेडिकल  श्रिवेन्द्रम  40

 10.  मध्य  प्रदेश  कालेज  आफ  इन्दोर  22

 11.  महाराष्ट्र  1.  नायर  एण्ड  डेंटल  बम्बई  46
 2,  राजकोय  इंदल  एण्ड  बम्बई  80
 3.  राजदोीय  दन्त  कालेज  एण्ड  नागपुर  26
 4.  राजकीय  दन््त  बालेज  एवं  ओरगाबाद  30

 12.  पंजाब  1.  पंजाब  सरकार  दम्त  कालेज  एण्ड

 अमृतसर  35
 2.  दन्त  खष्ड  राजफीय  चिकित्सा  पटियाला  20

 13.  रा  इस्थान  दन्त  एस०  एम०  एस०  चिकित्सा

 जयपुर  15

 14.  तमिलनाडु  1,  मद्रास  दन््त  मद्रास  38

 2.  राजा  मुथिया  दन््त  एवं

 अस्ना  मलाई  नगर  47
 3.  विनायक  मिष्ठान्स  हांकराच।र्य  दन्त  सेलम  60
 4.  जे०  के  ०  के  नटराज  दन्त  कालेश  कोमाशापललयम  40
 5.  राजाज  दन्त  वदांकगुलम  40
 6.  राजाअ  दन्त  मद्रास  40
 7.  सबीया  दस्त  मद्रास  40

 15.  उत्तर  प्रदेश  दन्त  कालज  एवं  कै०  जो०  मेडिकल
 लखनऊ  60

 16.  परद्दिचम  बंगाल  हा०  आार०  अहमद  दस्त  कालेज  एवं  अस्पताल
 कलकत्ता  50

 17.  दिल्ली  इन््त  मोलाना  दाजाद  मेडिकल

 नई  दिल्ली  20
 18.  उड़ोसा  दन्त  एस०  सी०  बौ०  मेडिकल  कटक  18

 10  1989
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 दल्लो  विकास  प्राधिकरण  में  कम्प्यूटर

 की  स्थापना

 8892.  श्लीमतो  डी०के०  भंडारी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :
 दिल्लो  विक्वास  प्राधिकरण  ने  न्यू  पेटनें  हुड़को  1979  के  अन्तगंत  पंजीकृत

 व्यक्ियों  उनकी  वरीयता  संख्या  को  जानकारी  उपलब्ध  कराने  में  सहायता  ढरने  के  लिये  कम्प्यूटर
 स्थापित  किया  है

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  एक  एकल  पटल  प्रणाली  काउन्टर  सिस्टमਂ

 लागू  को  है  ताकि  आवंटितियों  को  एक  दिन  में  हो  कब्जा  पत्र  प्राप्त  हो  यदि  तो  हत्संबंधो
 ब्योरा  क्या  थोर

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  विद्यार  रोहिणी  बावास  योजना  के  अन्तगंत  आवासीय

 भूलण्डों  के  लिये  पजीकृत  व्यक्तियों  के  लामा्थ  मी  इसी  प्रकार  के  उपाय  करने  का  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्री  मोहसिना  :  हां  ।

 सेवानिवत्त  सरकारी  कर्मचारी  योजना  के  श्रावटितियों  को  एकल  पटल  पठति  के  द्वारा
 व्यक्तिगत  रूर  से  लगभग  175  कब्जा  पत्र  जारी  किए  गए  जिसे  1989  के  माह  में  केबल

 माह  के  लिए  खोला  गया  था  )  1989  में  केवल  एक  सप्ताह  कै  लिए  खोले  गए  पटल  के
 ध्यम  से  कसंत  कुज  के  आवटितियों  को  लगभग  1000  कब्जा  पन्न  सौंपे  गए  थे  ।

 झ्षेष  पंजीकृत  व्यक्षिययों  के  बारे  में  संगणक  कक्ष  द्वारा  प्राथमिकता  सूची  तेयार  को  मई
 दिल्ली  विकास  विक्षास  सदन  के  फामं  बिक्री  पटल  पर  प्राथमिकता  सख्या  बाली

 काए  बेची  जा  रहो  अलग-अलग  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  भी  पत्रों  के  माध्यम  से  प्राथमिकता  संख्या

 सुचित  की  जा  रहो  जहां  तक  कब्जा  पत्रों  का  सम्बन्ध  जेसे  ही  आवंटितियों  द्वारा  निर्धारित
 ओपचारिकताए  पूरी  कर  दो  जाती  तो  उन्हें  कब्जा  पत्र  जारी  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 राजघानो  के  लिए  स्वास्थ्य  सुविधा  योजना  हेतु  धनराशि  का  नियतन

 8893.  करी  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंये

 (%)  क्या  चाल  वर्ष  के  लिए  राजधानी  में  स्वास्थ्य  सुज्चा  योजनाओं  के  लिए  योजया
 आपोग  के  कार्यन्दन  ने  8.12  करोड़  रुपये  की  सिफारिश  की  जेताकि  29  1989  के  इच्कियव
 एक्सप्रंस  में  समाचार  प्रकाशित  हुश्ना  है  ओर  यदि  हां  तो  तश्सभ्वन्धो  ब्योत्ता  कया

 कया  सरकार  दिल्ली  के  अस्पतालों  के  रोगियों  के  लिए  बिस्तरों  की  संख्या  में  वृद्धि  करते
 को  पोशना  बता  रही  बोर

 यदि  तो  तश्सम्वन्धों  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :
 संलग्त
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 सातवीं  पं  चवर्षीय  योजना  में  अम्य  बातों  के  साथ-साथ  दिल्लो  के  अस्पतालों  में  पलंगों  को

 संक्या  में  वृद्धि  करने  का  मो  प्रस्ताव  है  ।
 ह

 संलग्न

 योजना  आयोग  के  कार्यकारों  दल  ने  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  स्वास्थ्य  परिचर्या  योजनाओं  के

 लिए  1989-90  को  वाधिक  योजता  के  लिए  48  करोड़  रुपये  को  सिफारिश  को  है  |  करोड़
 रुपयों  में  से  35  करोड़  रुपये  दिल्ली  प्रशासन  के  लिए  1175  करोड़  रुपये  दिल्ली  नगर  लिगम  के  लिए
 थओर  1.25  करोड़  रुपये  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  लिए

 हु

 दिल्ली  प्रशासन  के  लिए  रखे  गए  35  करोड़  रुययों  में  से  30.97  करोड़  रुपये  दिल्लौ  प्रशासन
 के  अधोन  अस्पतालों  ओर  ओषशालयों  के  लिए  रखे  गए  हैं  जिसमें  से  8.12  करोड़  रुपये  अस्पताल  एवं
 ओपषधालय  शोष॑  के  अघोन  पू  ज्ीगत  व्यय  के  लिए

 इस  परिव्यय  (48  करोड़  में  संघ  रा'ज्३  क्षेत्र  दिल्ली  में  स्थित  अस्पताल  ओऔर
 आयुर्विज्ञान  शिक्षा  एवं  संच।री  रोगों  का  मारतोय  विकित्सा  पद्धतियां

 घोर  ह्वोम्योपंथों  तथा  अन्य  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  कबर  होते

 सातवीं  पोजना  के  दोरान  दिल्ली  के  अस्पतालों  में  पलंगों  की  संख्या
 में  प्रस्तावित  वृद्धि  का  ब्योरा

 दिल्ली  प्रशासन

 1.  हरिनगर  में  500  पलगों  वाले  दीनक्याल  उपाध्याय  अस्पताल  की  स्थापना  ।
 2.  शाहवरा  में  500  पलंगों  वाले  गुरु  तेग  बहादुर  भेडिकल  कालेज  एवं  अस्पताल  की

 स्थापना  ।

 3.  रोहिणी  छम्पलेक्स  में  500  पलंगों  बाले  अस्पताल  का  निर्माण  ।
 4.  दिल्ली  प्रशासन  और  मेंसर्स  अपोलो  श्स्पताल  इन्टरप्राहज  लिमिटेड  हारा  600  पह्च॑गो

 जनता  के  लिए  200  निःशुल्क  वाले  संयुक्त  क्षत्र  के  एक  अस्पताल  का
 निर्माण  काय  शुरू

 .  मंगोखपुर  गांधी  ]00  एलंगों  वाला  ।
 .  खिबड़ोपुर  100  पलंगों  बाला  ।

 ाफरपुर  100  पलंगों  वाला  ।
 8.  जहांगी  रपुरी  100  पलंगों  वाला  ।

 9.  पूछ  खुद  100  पशगों  वाला  ।

 10.  नांगली  पृता  100  पतलगों  बाला  ।
 11.  मेदानगढ़ी  100  पलंगों  वाला  ।

 दिललो  बतर  निगम
 12.  पटपड़गंज  में  100  पलंगों  वाला  अम्तरंग  क्षपरोग  क््लीनिश  ।
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 13.  पहिचिम  दिल््लों  में  250  पसंगों  बाला  क्षयर!ग़  अस्पतास  ।
 कवटसन  का  आयात  करने  के  लिए

 अतिरिक्त  लाइसेंसिंग  सुविधा

 8894.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  बसर्त्ा  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सरकार  कच्चे  पटसन  का  आयात  करने  है  लिए  पटसन  उद्योग  के  निर्यात  बायदे  के
 विरुद्ध  अति7क््त  लाइसेंस  सुविधा  प्रद्ात  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  स्वदेशी  बाजार  में  कच्चे  १टसन  के  मूल्य  पर  इसका  क्या  प्रभाव

 बंगलादेश  से  आ्ायातित  कच्चे  पटसन  की  अवतरण  लागत  तथा  स्वदेशी  बाजार  में  इसका
 मूल्य  में  कितना  अन्तर  बोर

 स्वदेशी  कच्चे  पटसन  के  उपयोग  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  निर्यात  को  मूल्य  की  द्ष््टि
 से  अधिक  प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने  के  लिए  पशसन  उद्योग  के  मार्ग  में  आने  वालो  कठिताइयां  कौन-कोन
 सी

 वस्श  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक  :  और  हाल  ही  में  सरकार
 ने  अग्निम  छाइमेंसिंग  योजना  के  अन्तगंत  पटसन  मदों  के  निर्यात  के  अदले  कच्ची  पटसन  के  शुल्क-मुक्त
 आयात  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  इससे  घरेल  बाजार  में  कच्ची  पटसन  को  कीमतों  को

 फिलहाल  स्थिर  रखने  में  सहायता  मिली  है  ।
 पटसन  की  कतरनों  ओर  कच्चों  पटसन  के  घटिया  प्रेडों  को  छोड़कर  बंगल|देश  से  आयात

 किए  जाने  बाले  मध्य  7  ओर  बढ़िया  क्वालिटी  के  कच्चो  पटसन  को  वतंम्राम  पहुंच  (  जिसमें
 परिवहन  खर्च  शामिल  घरेलू  बाजार  को  प्रचलित  कीमतों  से  अधिक  है  ।

 देशी  कच्ची  प्टसन  का  उगयोग  करके  निर्यात  उत्पादन  को  अस्तर्राष्ट्रीय  ब्राआर  में  अधिक
 प्रतियोगी  बनाज़े  में  पटसन  उद्योग  को  राहु  में  रही  मुख्य  कठिनाइयां  हैं  ऊ  चौ  मजदूरों
 लाणत  के  कारण  उत्पादन  की  अधिक  देशी  कच्चे  पटसन  की  ऊंची  कीमतें  शोर  कलकत्तਂ
 गाह  से  माल  भेजने  का  अतुविधाज्नक  माल-पमाड़ा  ।

 मारत  में  पारिस्थिति  की  व्यवस्था

 8895.  श्री  चितामणि  जेना  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  कैन्द्रीय  सरकार  ने  भारत-अमरीका  सहयोग  के  अतगंत  संरक्षण  ओर  प्रबन्धत  के  लिए

 कुछ  महत्वपूर्ण  पारिस्थिति  की  अवस्थाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  इस  वर्ष  4  से  7  1989  के
 दोरान  च।र  दिन  को  एक  भारत-अमरीफी  कार्यशाला  का  आयोजन  किया

 यदि  तो  क्या  उड़ीसा  में  भिटारकनिका-कुजंगा  गरान  पारिस्तिको  व्यधस्या
 को  भारत-अमरोको  सहयोग  के  एक  स्थान  के  रूप  में  चना  गया  ओर

 यदि  तो  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  है  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  ओर  हां  ।  चुनी  हुई
 उड़ीसा  के  भिटारकणिका  कच्छ  वनस्तति  क्षेत्र  सहित  कच्छ  वनस्पतिणें  और  जीक्षमस्डल
 रिजर्यों  के  संरक्षण  के  लिए  सहयोग  के  सम्मावित  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  फे  लिए  नई  दलली  में  4  से  7

 1989  तक  एक  भारत-बमरीको  कार्यशाला  फा  आयोजन  किया
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 महुपोग  के  लिए  स््कोम  को  अन्तिम  रूप  नहों  दिया  गया  है  जिसमें  आगे  विद्यार  करने  और

 संयुक्त  राज्य  अमेरोहा  में  अनुसंघान  सस्थानों  का  पता  लगाना  अपेक्षित  होगा  ।

 से  दूषित  गेहूं  से  आन्त्र  शोष

 8896.  श्री  के०  शामचन्द्र  रेडी  :  क्या  स्वारथ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बत।े  को
 हकुपा  करंगे

 कया  सरकार  का  ध्यान  राष्ट्रीय  पोबाहार  हैदराबाद  को  रिपोर्ट  को

 झन-युजਂ  के  अक  ]987  में  छपो  है  के  अनुसार  जम्तू  व  कष्मोर  में  ,987  में  फंसी
 थांत्रशोष  की  भहामारी  का  कारण  से  दृषित  गेहूं  बताया  गया  है  की

 थोर
 दिलाया

 गया
 राष्ट्रीय  णोषाहार  संस्थान  द्वारा  पहलि  पहल  अध्ययन  कब  किया  गया  थ  और  सरकार

 को  घेजे  गए  तत्सम्बन्धो  परिणाम  क्ष्या  हैं  ओर  यदि  तो  इस  प्रकार  की  महामहारी  को  भविष्य  में

 फऊंलने  से  रोकने  हेतु  कया  कारंवाई  को  गई  ओर

 कर  राष्ट्रीय  पोषाहार  सस्थान  की  सिफारिशों  के  अनुमार  अण्डारण  को  समस्थाओं
 को  सुलझाने  के  लिए  सम्बन्धित  एजेंलियों  के  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षित  किया  यया  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज

 हो  ।

 a  न नी

 इस  समस्या  के  कारण  का  पता  लगाने  के  लिए  जम्पू  4  कश्मोर  सरकार  के  अनुरोध  पर
 थो  9  अक्तुब  1987  को  प्राप्त  हुआ  राष्ट्रीय  पोषण  संस्थान  हैदराबाद  द्वारा  एक  अध्ययन  किया
 गषा  एक  अतरिम  रिपोर्ट  1987  में  तथा  अन्तिम  रिपोर्ट  |987  में  प्रस्तुत
 की  गई  थी  जिसमें  यह  बताया  गया  था  कि  प्रकोप  फफुद  से  क्षतिग्रस्त  गेहूं  उत्पादों  का उपयोग
 करने  से  हुआ  था  भोर  इसके  लिए  नियंत्रण  उपायों  का  सुझाव  दिया  गया  था  ।

 राष्ट्रीय  पोषण  हैदराबाद  खाद्य  विपासतताओं  का  पता  लगाने  की  क्रियाविधि
 पर  जाधव  निरोक्षकों  कै  लिए  समय  समय  पर  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करता  है  ।

 लाद्य  तेलों  में  मिलावट  को  दोषों  कम्पनियां

 8897.  श्री  सुल्लापल्लो  रामचन्द्र  :  क्या  खाच्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  दर्ष  1988-89  के  दोरान  छाश्व  तेलों  के  बनेक  निर्मातार्मो/वितरकों  पर  मिलावट
 करने  का  आरोप  लगाया  गया

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  का  ब्योरा  क्ष्या  घोर
 खाद  तेलों  में  मिटावट/मंदृषण  का  पता  लगने  हेतु  क्या  तन््त्र  बनाया  गपा  है  थोौर  इसको

 वियमित  जांच  किस  प्रकार  को  जा  रहो  है  ?
 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  भन्त्रालय  में  उपमंत्री  डो०  एल०  :  /%)  ओर  (&)

 बदं  1988-89  के  बारे  में  सूबना  उपलब्ध  नहीं  1987  के  दोराग  देश  में  को
 ला  अपमिश्रण  निवारण  1954  के  तहत  बनस्पति  ठेलों/बसा  के  लगभग
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 1  मपुने  अपमिश्चित  प्राएं  गए  परस्तु  विनिर्माताओं/क्तिरकों  के  बारे  में  ब्यौरा  उपलब्ध

 हीं  है  ।
 राज्यों  /  पंच  राज्य  क्षेत्रों  क ेखाद  बव  मिश्रण  नित्र'रण  प्रवतेत  प्रधिरारों

 रोक  विक्क  ता्ों  तथा  खुदरा  बिऋ्र  तामों  का  बिना  पूर्व  सुबना  के  निरीक्षण  करते  हैं  तबा  नियमित
 आधार  पर  खा्च  जि  उमें  शाद्ध  तेल  शामिल  के  नमूने  लेते  हैं  और  अपमिश्रण  ॥  मामला
 होने  पर  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  खाद्य  अपभित्रण  नियारण  1954  के  तहत  न्यायालयों
 में  बमियोजन  चलाए  जाते  हैं  ।

 केरल  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम

 8898.  शी  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  कया  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  हि  :

 (%)  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  कैरल  ओर  उत्तर  प्रदेश  स्थित  प्रत्येक  मिल  में  हुए  लाम  हानि
 का  ब्यौरा  कया  ओर

 सरदार  क्षा  केरल  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  मिलों  के

 निकीकरण  और  उन्मयस्न  पर  कितनों  धनराशि  ४गय  कर  ने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  एक  विवरण  संलग्न

 है  जिपमें  अर्थ  1988-89  के  बोरान  कैरल  और  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  मिगम  को  मिलों  को  हुए
 लाम/हानि  का  भिश-वार  ब्योरा  दिया  गया  है| |

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगप  का  प्रस्ताव  है  कि  कह  केरल  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  अपनी
 मित्रों  के  आधुनिकोक्वरण  के  लिए  20.62  करोड़  रुपए  ओर  10.36  करोड़  रुपए  तिवेश

 विवरण

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  केरल  और  उत्तर  प्रदेक्ष  स्थित

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  मिलों  को  हुए
 हानि

 मिल्ल  का  नाम  वर्ष  1988-89  के  दोरान

 हुआ  लाम/हानि  )
 रुपए

 केरल

 कल्मानोर  ह्पिलिंग  एंड  त्रिविग  कल्तानोर  -+-  3.89
 2.  कैरल  लक्ष्मी  मिक्स  -+-

 3.  विजयमोहिती  भिक्ष्स  -  34.03
 4.  वस्त्र  मिल्स  --  28.49

 5.  पार्बती  भिश्स
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 1  2  3

 उत्तर  प्रदेश

 1.  श्री  विक्रम  काटन  मिल
 2.  बिजली  काटन  मिल

 3.  स्वरेशी  काटन  मठनाथ  मजन  --  44.88
 4.  रायबरेली  वस्त्र  रायबरेली  --  39.63
 5.  स्वदेशी  काटन  नेनी

 6.  मुल्य  मिल्त्त  —
 7.  न्यू  विक्टोरिया  मिल्स

 8.  लाडਂ  कृष्णा  वस्त्र  मिल्स

 9.  स्वदेशी  क़ाटन  मिल्प  --900.59
 10.  लक्ष्मीरतन  काटन  मिल  —
 11.  जथरट्टन  पश्चिमो  मिल्तत  --  906.28

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  ठेकेदार

 8899.  श्री  अतोश  चन्द्र  सिन्हा  :  क्या  वस्त्र  संत्रो  राष्ट्रीय  रुपड़ा  विगम  के  ठेकेदार  के  बारे
 में  12  1989  के  अताराकित  प्रइत  सं०  5784  के  उत्तर  कै  संबंध  में  यह  बताने  का  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आधुनिकोक रण  योजनाओं  में  देरी  को  वजह  से  सिविल  ठेकेक्ारों  को  ठेका  रार्यों  के
 पुरा  न  होने  के  कारण  हानि  उठानो  पड़ी  थो  ;

 क्या  सरकार  का  ऐसे  अनुबन्धित  ठेकेदारों  को  मुआवजा  देने  का  प्रस्ताव
 गौर

 यदि  तो  तत्शम्बसषी  ब्योरा  क्या

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रफोक  :  आधुविकोकरण  योजनाओं  में
 देरों  करो  बमह  से  किसी  ठ  केदार  को  नुकसान  होने  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  वस्त्र  नियम  के  पास  कोई
 जानकारी  नहीं  है

 और  श्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दि  पीपुल  एलांगਂ  शोष॑क
 प्रकाशित  समाचार

 8900.  प्रोਂ  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  कया  पर्यावरण  ओर  वन  भन््त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कपा  सरकार  का  घ्यान  इस  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया  है  कि  बर्ष  1972-75
 के  46  4?  मिलियन  हेक्टेयर  सचन  वन  क्षेत्र  घटकर  1980-82  में  35.77  मिलियन  हेक्टेयर
 रहे  गया  है  ओर  जेसाकि  राह्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  बताया  है  कि  बम  विभागों  हारा  धोषित  75  मिलियन
 हेक्टेयर  वन  क्षेत्र  ओर  सरकारी  कार्य  उपयोग  हेतु  दर्ज  66  मिलियन  हेक्टेयर  मूमि  में  बिसंगति  को
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 यवि  तो  दस  पर  सरकारी  प्रतिक्रिया  क्या
 कया  सातवों  योजना  के  अन्तिम  दर्ष  मोर  अ!ठवों  योजना  के  दोरान  वर्तों  को  रक्षा  करने

 और  पोधों  को  अधिक  अनुपात  में  जीवित  रखने  के  कार्य  में  लोगों  को  मागोदारों  के लिए  कोई
 लिक  और  दीघंकालिक  कदम  उठाए  भोर

 गदि  तो  तत्सम्ब्धो  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  ओर  राष्ट्रीय  सुदर
 संवेदी  एज  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकत  के  अनुतार  1972  से  1975  तक  46.42  मिलियन  हेक्टेयर
 क्षेत्र  में  मोर  1980  से  1982  तक  36.02  मिलियत  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  सघन  वर  थे  ।  1981-83  [-8३  में

 राष्ट्रीय  सुदूर  संवेदी  एजेंसी  थोर  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  के  बीच  समाधान  स्थापित  क्षंत्र  35.77
 मिलियन  हेक्टेयर  सघन  वन  क्षेत्र  के  अन्तगंत  देश  में  75  मिलियन  हेक्टेयर  दर्ज  बन  क्षेत्र  हैं
 मोर  64  मिलियन  हेक्टेवर  क्षत्र  बतों  से  ढका  अतः  समाधान  स्थापित  करने  को  शआावदयकता

 नहीं  है  ।

 ओर  कनों  हो  रक्षा  के  कार्य  में  लोगों  को  भागीदारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 लोगों  को  उचित  छ्िक्षा  देने  ओर  उधमें  जागरूकता  लाने  का  काय्य  किया  जा  रहा  राष्ट्रीय  परती

 भूमि  विकास  बोड़े  मे  पोधों  की  अधिकतम  उत्तरजीविता  दर  सुनिद्चित  करने  के  उहं ह्य  से  कार्यान्वयन
 कर्ता  अभिकरणों  को  उचित  रोपण  रापण  के  पश्चात  लोगों  की
 भागोदारो  को  प्रोश्साहन  वेने  ओर  विशेष  सुरक्षा  उपाय  आदि  पर  बिद्यष  ध्याव  देने  का  सुझाव
 दिया

 परिस्थितिकोय  संतुलन  बनाये  रखने  के  लिये  जीवमण्डल

 क्षेत्र  रिजरब्स  )

 8901.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराद्र  :  कया  पर्यावरण  ओर  वन  भन््त्री  यहू  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकार  ने  परिस्थितिको  सन्तुलन  बताये  रखने  के  लिए  कोई  जोवमंडल  छेत्र

 रिज४  )  तेयार  किया

 यदि  तो  राज्य-वार/धंघ  राज्य  क्षत्र-वार  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  है  ओर
 केन्द्रीय  सरकार  ने  इनमें  से  प्रत्येक  शज्य/संघ  राज्प  क्षत्र  के  लिए  कितनी  अथिक  सहायता  प्रदान  की

 गोर

 क्या  इस  प्रकार  के  ओर  क्षंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  किम्हों  ओर  जोनों  का
 भो  चयन  छिया  यया  है  भोर  यदि  तो  31  1989  को  स्थिति  के  अनुधार  तत्सबंधी  राज्यवार
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  भारत  सरका+  ने

 जोबमण्डल  रिजवं  स्थापित  करने  के  लिए  देश  के  विभिन्न  में  14  सम्मावित  स्थलों  को

 निर्षारित  किया  उनको  राज्य-वार  स्थिति  संलर्त  में  दी  गई  है  ।  इनमें  से सात

 मण्डल  रिजवे  अब  स्थापित  किए  गए  अर्थात  शन्दा  प्रेट  निकोबार
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 न्  सामान  नी  ल्  री  —_——————  मनन  लिए

 सन्नार  को  मानस  बोर  तुन्दरबन  *  इने  जवमण्डल  रिजर्यों  के  लिए  राज्य/केना  झाधित  प्रदेश

 सरकारों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्योरा  संखग्त  में  दर्शाया  गया  है  ।

 देश  में  जीवमण्डल  रिजर्द  स्थापित  करने  के  लिए
 अभिनिर्षारित  14  संभावित  स्थलों  की  स्थिति

 जाए
 ा-||प”“णय  प्  घंस  राज्य  झनत  प्रदेष
 मन जाए  ८्भलशणशणनशणशणणणणशणशणणणशशशशनणशणशणशशणणननाणाशाााणार्नााााामाक  आए

 मामदफा  मरुणाचल  प्रदेश

 2...  काबो  रगा  बसम

 3  मानस  जलन

 4...  मोकरेक  बैधालय

 5.  सुन्दरवन  पश्चिम  बंगाल

 6.  नन्दा  देवी  उत्तर  प्रदेश

 7  उत्तराखण्ड  रत्तर  प्रदेश

 8.  थार  मरूस्थल  राकस्थान

 9...  कान्हा  अध्य  भ्रदेश  !
 कुचछ  का  रन  बुयरात
 नीखंगिरि  कैरण  ओर

 तमिलनाडु
 मन््तार  की  खाड़ी  ठमिलनाडु

 4...  उत्तरी  अण्डमान  द्वोपसमृह  अण्डमान  ओर  निकोबार

 ग्रेट  निकोबाइ  लअष्छमाल  ओर  निवोवार
 होप  समूह

 जीवभष्डल  रिजरव  से  संबंधित  कार्य  योजना  के  लिए

 केन्द्र  शासित  प्रदेश  सरकारों  को  दो  गई
 वित्तीय  सहायता

 घोवभटल  राज्य/कन्द्र  क्षाप्ित  3  ओर  तक  दी  गई

 कामाम  कुच्  वित्तोय  सहायतः

 _......
 रुपए

 नीलगिरि  केरल  34.00

 कर्माटक
 तमिलनाद  50.50
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 1  2  3  4

 2.  नन्श  देवी  उत्तर  प्रदेश  13.20
 3,  बोकरेक  11,75
 4  प्रेट  निकोबार  अण्डमाम  ओर  निकोबार  12.00

 ढोीप  समूह
 5.  मन््लार  को  खाड़ो  तमिलनाडु  14.50
 6.  मानस  छसम  क्षृन्य

 सुन्दरवल  परिचम  कंगाल  22.00

 कुल  189.55

 की  दृष्टि  से  अपेक्षित  रसायनों  के  लिए
 हमस्टर  नेदनल  फंड  की  स्थापना

 8902.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रों  श्ह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्या  मारत  सरकार  ओर  छीन  को  सरकार  ने  औध्ोगिक  देशों  पै  फण्ड

 की  स्थापना  करने  को  कहा  है  ताकि  वे  ऐसे  अघक  कीमती  परश्तु  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  अपेक्षित
 यथों  का  प्रयोग  कर  सके  जो  ओजोन  परत  को  नुकसान  न  पहुंचायें  ओर  माम्ट्रियल  समझोते  पर  हस्ता»
 क्षर  करने  मना  किया  ओर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  ओधोगिक  देक्षों  ने  अपनी  कया  प्रतिक्रिया  व्यक्त

 पर्यावरण  ओर  वन  मन्त्री  जियाउरंहमान  भारत  ओर  भोग  ने  दृण्टरनेशनल
 फण्ड  स्थापित  करने  के  लिए  अजगन्अलग  मांग  की  है  ताक  विकासशील  देश  पर्यावरणोय  तौर  पर

 सुरक्षित  रसायनों  का  प्रयोग  कर  सके  ।  मांट्रीयल्  प्रोतोकाल  पर  मारत  के  निर्णय  को  अभी  अंतिम  रूप
 दिया  जाता  है  ।

 (@)  बोच्योगिक  देश  ढाम  तोर  पर  दस  बात  पर  सहप्तत  हैं  कि  विकासशोल  देशों  को
 णीय  ठौर  पर  सुरक्षित  प्रौद्योगिकी  के  श्रयोग  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दैना  आवश्यक  है  परन्तु  अब  तक
 कार्यविधियां  तेयार  नहीं  को  गई

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  स्टाफ  कारों
 ओर  मनोरंजन  पर  व्यय

 है  वि 8903.  थी  रफासय
 प्रताद

 सिह
 :  क्या  वसरुज्ञ  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  अनिल  बसु

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  स्टाफ  कारों  मोर  सनोरंजन
 पर  ब्यय  हेतु  कितना  बजट  रक्ता  मयाथा  ओर  हन  पर  वास्तविक  रूप  से  कितना  ध्यय  किया

 >  क्या  गत  दो  तीन  वर्षों  के  राष्ट्रोय  कपड़ा  निगम  को  छुछ  स्टाफ  कारें  शोर  ड्राइवर  उनके
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 मंत्रालय  के  लिये  सुरक्षित  रसे  जाते  ओर
 गबि  तो  तश्संबंधी  ध्योरा  क्या  है  भोर  इसके  क्या  कारण

 बस्त्र  मंशालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  स्टाफ  कारों  के  रखरखाव  पर
 बर्ष  1988-89  के  दोरात  255  लाख  रुपये  को  अनुमानित  राहि  व्यय  की  गई  जबकि  बजट  में  2.5
 लाख  रुपये  का  प्रावधात  उसो  अवधि  के  दोरात  मनोरंजन  पर  1.45  लाख  रुपये  भ्यय  किए  बए
 लबकि  इसके  लिये  बजट  में  0.7  लाल  रुपये  का  प्रावधान

 शोर  की  चार  हटाफ  कार  ड्राइवरों  सहित  वस्त्र
 सय  में  सरकारी  डयटो  पर

 —

 ओोद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  का  आधुनिकीकरण
 8904.

 हि  ीशएग०  लिप  |
 :  क्या  श्रम  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  देश  में  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  आधुनिकोकरण  को  योजना  को  अभ्तिम  रूप

 दिया  गया

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  कया

 (१)  आघुनिको%रण  के  लिए  कितनी  घन-राष्ति  अपेक्षित  ओर

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरो  हो  जायेगी  ?

 असम  संशालय  में  उपमंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  भन्त्रालय  में  उपमंत्रो  राधा  किशन

 भासवोय  )  :  हां  ।  सातवों  योजना  के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  के  अंतर्गत

 पुराने  तथा  अप्रचलित  उपक  रणों  को  प्रतिस्थापित  करके  ओद्योगिक  प्रक्षिक्षण  संस्थानों  के  बाधुनिकोकरण
 की  एक  योजना  आरमस्म  को  गई  है  ।

 इस  योजना  के  अन्तगंत  विभिन्न  राज्यों  शापघतित  प्रदेशों  द्वारा  श्रोद्योगिक  प्रशिक्षण
 धंस्थानों  में  ।5  वर्ष  से  अधिक  पुराने  उपकरण  प्रतिस्थापित  किये  जा  रहे  प्रतिस्थापित  किए
 लाने  वाले  उपकरण  राष्ट्रीय  ध्यावसाकि  प्रशिक्षण  परिषद्  द्वारा  निर्धारित  उपकरणों  को  मावक  सूचो के
 अमुसार  हैं  ।

 योजना  प्रादधान  में  मारत  सरकार  का  अदादान  17,04  करोड़  रु०
 योजना  के  अन्त  तक  ।  योजनावधि  के  दोरान  इस  योजना  के  चालू  रहने  रो

 सम्धाषना  है  ।

 हसर्तशिल्प  कुटोर  उद्योग  का  पंजोकरण

 8905,  डा०  टो०  कल्पना  देवो  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  इस्तछ्चिल्प  कुटोर  उद्योग  में  नई  नीति  के  अन्तगंत  इस  उद्योग  का  पंजीकरण  करने  के

 परिणामस्वकृप  अनेक  कामगार  बेरोबगार  नहीं  हो  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  कामगारों  का  पुनर्वास  करने  हेतु  क्या  कायंवाही  रूरते  का
 बिचार  है  ?

 घस्तञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीकष  :  घोर  )  इस  मंत्रालय  ने
 करण  से  सम्बन्धित  ऐसा  कोई  नीतिगत  निर्णय  नहीं  लिया  लेकिन  उद्योग  के  यन्त्रोक रण  के  प्रमाव
 कै  प्रइत  पर  किया  गया  यह  पता  लगा  है  कि  पंजीकरण  को  केवल  निर्यात  बधिमुख

 क्
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 बर्णा
 के  मामले  में  आवश्यकता  है  जो  काफो  बड़ी  मात्रा  में  तथा  एक  समान  आकार  में  उस्पादन  करने

 पहले  लेक्षिन  इससे  पालिएश  हथा  सेटिंग  आदि  में  होने  वाला  हाथ  का  कार्य  प्रमावित

 नहीं  होगा  ।  इसके  हस्तछिल्प  सै  आमृषणों  को  मांग  भी  घरेलू  तथा  विदेशी  दोधों
 ही  बाजारों  में  एक  सीमित  उदेदय  के  लिए  पंजीकरण  से  ह्वर्णकारों  में  बेरोजगारी  फैलने  की  '
 सम्मावता  नहों

 हिल्लो  सें  अनधिकृत  कालोनियों  को
 पेय  जल  को  आपूर्ति

 8906,  श्री  पी०एम०  सईद  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्  दिल्ली  में  अनधिकृत  क/लोनियों  में  सावजञनिक  हैंड  पम्पों  ठथा  नलकूपों  के
 म्राध्यम  से  पेष  जब  को  आपूर्ति  ररने  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  इस  योइना  के  अस्तगंत  ऐसी  कितती  कालोनियों  को  शामिल  किया
 गया

 इस  समय  दिल्ली  में  अनधिकृत  कालोनियों  को  कुल  संख्या  कितनी  घोर
 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  ओर  दिल्ली  अल  आपूर्ति
 शथा  मल-व्ययन  सस्थान  ने  सुचित  किया  है  कि  मानसून  शुरू  होने  से  पूर्व  500  गहरे  हेड  पम्प  तथा
 25  गहरे  नलक्प  लगाने  का  निर्णय  लिया  गया  ताकि  इन  235  कालोतियों  के  निवाधियों  को  स्वच्छ
 पेयजल  की  आपूर्ति  की  जर  जो  विद्युतिकरण  के  लिए  अनुमोदित  हैं  ।

 वष  1978-79  के  पश्चात्  अनषिकृत  कालोतियों  को  ऐपती  कोई  अद्यतन  सुथो  नहीं  बनाई
 गई

 सहकारी  क्षत्र  के लिए  वनस्पति  एककों  का  आरक्षण

 8907.  श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  दि  :

 कया  वनस्पति  एककीों  के  लिए  जारी  श्ाशय-पत्र  विशेष  रूप  से  सह॒कारो  क्षेत्र  क ेलिए  ही
 धारक्षित  *्ले  जे

 क्या  इस  नीति  में  हाज  ही  में  परिवर्तत  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इसके  कया  कारण  ओर

 अब  तक  जिन  पार्टियों  को  जाशय-पत्र  जारी  किये  गये  हैं  उनका  ब्यौरा  क्या  है  भर  इस
 सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एल०  :  (6)  जी
 ।

 हे  थोौर  लाइटेंस  देने  की  नई  नीति  के  अनुसार  वनस्पति  के  उत्पादय  के

 लिए  नए  लाइसेंध  जारी  करने  हेतु  प्राथमिकता  निम्नवत  है  !-.

 (1)  तिललनहुन  ठत्तादकों
 को  सहकारों  कृषि  भूतपूर्व  ध्वेनिकों  को  सहकारी

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुपुचित  जनजाति  की  सहकारी

 (2)  सा्जनिक  क्षेत्र  व  संयुक्त  क्षेत्र  तथा
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 (3)  लिजी  क्षत्र  ।

 काश्ण में  गह  सोला  गया  है  कि  संयकत  क्षेत्र  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  एक  दुसरे  के  समकक्ष
 राज्य  सरकार  को  इस  आवश्यक  वस्तु  कै  मूल्यों  को  उचित  स्तरों  पर  रखने  के  लिए  एक  लीकर

 मिस  छके  ।

 नई  बनस््तति  लाइसेंतिग  नौति  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  कोई  आए्यय  पत्र  जारी

 भहीं  किया  गया  है  ।

 यंत्रचालित  तेल-कोल्हुओं  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाना
 ]

 5008,
 त

 सिंह  े 59  7:
 बलबंत  सिह  रामूवालिया  ।

 :  क्ष्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  को

 छुपा  करे  कि  :

 कया  तिलहनों  की  मारो  फसल  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  क्का  विचार  देक्ष  में  यन्त्र
 चालित  तेन्न-कोल्हुओं  की  उत्पादन  क्षम्ता  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 आधुनिक  ओर  कार्गर  पिराई  €  क्नोक  के  अमाव  हे  कारण  खाद्य  तेलों  के  उत्पादन
 लक्ष्य  को  प्राप्त  महीं  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  थाने  का
 विद्ाग्  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०एल०  :  (%)  और

 पहले  ही  उपलब्ध  उत्पादन  से  क'फी  अधिक  विशेषफर  तिलहनों  की  पेराई  के  लिए  नई
 क्षमताएं  सजित  करने  हेतु  मरकारी  अम्ुमोदन  विभिन्न  जंसे  क्षेत्रीय  थिनमाण  हेतु
 किसो  वस्तु-जिशेष  की  मांग  में  कच्ची  सामग्री  की  उपलम्यता  आदि  को  ८्यान  मे  रखते  हुए  सोच
 खमझकर  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 क्षमता  का  पूरी  तरह  से  दोहन  न  किए  जाने  के  लिए  कई  क्वारण  जिम्मेदार  जेसे  तेल
 निकालने  »े  लिए  बड़ी  मात्रा  में  सन्ली  उालब्ध  म  तेलयुकत  सामग्री  को  एकत्र  करने  में  कठि
 नाई  भष्डारण  को  उपयुक्त  सुविधाओं  की  कमी  उपयुक्त  संसाधन  सुविधाओं  की  कमो  होगा
 आदि  ।

 स्थिति  सुधारने  के  त्रिए  सरकार  ने  कई  उपाय  किए  जैसे  तिलहनों  के  बारे  में
 टेकतॉलॉडी  मिद्दत  स्थापित  उपलब्ध  स्रोतों  से  अधिक  उत्पादन  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए
 वित्तीय  प्लोत्साहन  वनस्पति  के  लिए  तेल  आवंटन  नीति  की  समय-समय  पर  पुनरीक्षा  करना
 बादि  ।

 में  प्रदूषण
 /

 8909.  श्री  थद्धि  चलता  जेल  :  क्या  पर्यावरण  और  बम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 उद्योगों  में  बढ़ते  हुए  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कैन्द्रीय  सरकार  हारा  ढ्या  उपाय  किए

 गए  है  ओर  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दोरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  ढितनी  धनराष्ति  आदंटित

 $6
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 को  गई  भोर  किम  झ्षीं  के  अन्तर्गत  कितनी  घनराणि  खर्च  की
 इन  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  कार्य  के  लिए  कैम्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को

 कितनी  राह्षि  की  सहायता  दी
 सरकार  का  विचार  राजस्थान  में  बालोतरा  और  जोधपुर  स्थित  रंगाई  शोर

 छपाई  के  ऐसे  उच्योगों  जिन्होंने  अत्यधिक  प्रदूषण  फेलाया  है  बोर  अमो  भी  फंना  रहे
 विशेष  योजनाओं  के  माध्यम  से  विशेष  सहायता  प्रदन  करके  प्रदूषण  रोकने  हेतु  ठोस  कदम  उठाने  का

 थोर
 यदि  हो  तल्मम्बन्धी  ४ऐेरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  (७)  ओर  (@)  उद्योगों  में  बढ़ते
 हुए  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  —

 1.  पर्यावरण  1986  के  तहत  प्रथमिकता  बॉले  26  उद्योगों  के  लिए
 बहिस्तलाव  और  उत्सजंन  मानक  ओर  बहिस्नावों  के  विसबंन  के  लिए  सामान्य  मानक

 रित  किए  गए
 2.  पर्यावरण  1986  और  हाल  ही  में  सशोषित  जल  निवारण

 एवं  1974  वायु  निकारण  एवं
 1981  में  इनके  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  पर  कठोर  दण्ड  देने  को  व्यवस्था  की

 गई
 3,  राज्यों  द्वारा  उद्योगों  को  निर्धारित  समय-सीमा  के  अन्तगंत  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  अपनाने

 की  शत  के  साथ  सहमति  जारी  की  जाती  है  ।
 4.  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपाय  अपनाने  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहमों  की  ब्यवस्था  की  गई
 5.  उद्योर्गों  के  स्थान  निर्धारण  के  लिए  मागंवर्शी  सिद्धांत  तोयार  किए  गए  हैं  ।
 6.  दोषी  इकाइयों  के  खिलाफ  संगत  अधिनियमों  के  तहत  कानूनों  कार्यवाही  की

 जाती  है  1
 बिमिन्न  राज्यों  व  केन्द्र  श्नासित  प्रदेशों  के  लिए  केस्द्र-गाज्य  समन्वित  कार्य  क्रम  शोर  पर्यावरणीय

 नीति  तथा  कानून  क्षीर्षों  के  तहुत  1987-88  में  253.66  लाख  रुपये  और  1988-89  में  207.40
 लाख  रुपये  दिए  गए  ।

 इसके  अतिरिक्त  केन्द्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़  को  1987-88  में  322.00
 लाख  रुग्ये  और  1988-89  भें  431.50  लाख  रुपये  रा  सहायक  अनुदान  दिया  राज्य  प्रदूषण
 नियन्त्रण  बोर्डों  द्वारा  एकत्र  किए  गए  उकर  को  80  प्रतिशत  राक्षि  राज्यों  में  प्रदूषण  तियन्जण  कार्य
 क्रमों  के  लिए  उन्हें  वापस  दे  दी  जाती  संपाधरनीं  को  स्थिति  ओर  कायंतक्रमों  की  प्राथमिकता  को
 ध्यान  में  रखकर  राज्य  सरकार  भो  अतिरिक्त  निधियां  आवंटित  करतो

 ओर  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  राजस्थान  में  रंपाई  बोर  छपाई  उद्योगों  को  विशेष
 सकीमों  के  जरिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  फिलह'ल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 आंखों  को  खराबी  के  कारण  मस्तिष्क  के  लिए  खतरा

 ]
 8910.  श्री  वी०  कृष्ण  राघ  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्पाण  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  ;
 ञ
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 कया  आंखों  को  खराबी  से  मस्तिष्क  में  खराबों  होने  का  खतरा  पैदा  हो  सकता
 यदि  तो  तत्सम्बस्घों  ब्योरा  क्या  ओर
 मस्तिष्क  पर  अप्तर  होने  से  बचाव  के  उह  श्य  से  बच्चों  की  भांसों  को  खराबी  का  इलाज

 क्र  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  :

 हैं  ।
 केन्द्र  बिन्दु  के  काम  न  करने  के  कारण  बच्चों  में  अपवर्तक  खराबी  के

 गामल््यरूप  कमो-कमी  आंशिक  दृष्टिहीनता  हो  सकतो  है  ।

 प्रायमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  में  तेवात  प्रशिक्षण  प्राप्त  नेत्र  चिकित्सा  सहायक्ष  स्कूलों  हथा
 समुदाय  में  दृष्टि  विकारों  तथा  दृष्टिहीनता  के  अन्य  कारणों  को  जांच  करते  ओर  उपयुक्त  उपचार
 के  लिए  रोगियों  को  प्रायमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  के  डाक्टर  के  पास  भेजते  हैं  ।

 बांज  के  पेड  लगाना

 8911.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  पर्यावरण  और  वन  भनन््त्रो  वह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 उत्तर  प्ररेश  के  पहड़ी  क्षेत्रों  में  बांज  सहित  चोड़ो  पत्ती  बाले  पेड़ों  को  अधिक  संडुयः

 में  गाने  को  कोई  योजना
 वदि  तो  तस्सम्बन्षी  ब्यौरा  क्या  मोर
 यदि  नहीं  तो  यह  योजना  कब  तक  तेथार  हो  जाएगी  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जिपाउरंहमान  :  (१)  और  उत्तर  प्रदेश  के
 पवगोय  क्षेत्रों  में  उपरक्त्र  स्थानों  में  व्यापक  स्तर  पर  वक्षारोपण  किया  जा  रहा  है

 जिसमें
 ओक  आदि  चोड़ी  पत्तों  वाली  प्रजातियां  शामिल  वर्ष  1985-86

 से  1987-88  के  दोरान  को  प्राति  लगपग  :,[0,000  वर्ष  1988-89  के  लिए  40,700
 हैक्टेयर  अनुपानित  क्षत्र

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  नगरों  में  सोवर  लाइनों
 के  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता

 8912.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  शहरी  विकास  सनत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  नगरों  में  सोवर  लाइन  बिछाए  जाने  हेतु

 विद्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  किए  जाने  के  प्रस्ताव  प्रौप्त  हुए
 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या

 क्या  भिफारिशों  ये  समो  प्रस्ताव  जिदव  बेंक  को  भेजे  गए  ओर
 यदि  तो  विलम्ब  के  क्र  कारण

 शहरी  विकास  भम्त्री  मोहसिना  :  हां  ।

 (3)  __
 योजना  का  नाम  बनुमानित  लागत

 1:  भस्प्रोड़ा  प्रल  लियास  योजना  9.54  करोड़  रुपये
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 2-  नेनीहाल  मल-निर्यात  योजना  4.34  करोड़  रुपये
 3.  हकद्वानी  मल-निर्यास  योजना  १.20  करोड़  रुषये
 4.  लखनऊ  मल-निर्यास  454.00  करोड़  रुपये

 2  चरणों  में  करोड़

 (9)  नहीं  ।
 राज्य  सरकार  ने  इन  योजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  योजना  प्रावधानों  को  अभी  पृष्िट

 करनी  है  ओर  विभिन्त  अनुमोदन  प्राप्त  करने  हैं  जो  विश्व  ब्रेंक  सहायता  हेतु  परियोजना  प्रस्तुत  करने
 के  लिए  पूर्व-शर्त  हैं  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  वतरोपण

 8913.  श्री  हरीजश्ञ  रावत  :  कया  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  :
 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  वनरोरण  कार्यक्रम  में  स्वयंसेवी  गेर-प्रकारो

 संस्थाओं  ओर  स्कूलों  को  क्वामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर
 यदि  तो  इस  उद्देद्य  हेतु  वर्ष  1989-90  के  दोरान  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली

 राषि  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मनन््शी  जियाउरंहमान  :  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षत्रों
 में  बनोकरण  काय॑  में  स्व्छर  एजेंसियों  तथा  स्कूलों  को  शामिल  किया  जा  रहा

 वर्ष  1989-90  के  दोराव  प्रयोगिक  प्रायोजनाएं  शुरू  करने  के  20  लाख  रुपए  को
 घनराषि  पहले  हो  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।

 कर्नाटक  में  वर्तमान  स्वास्थ्य  सुविधाओं  के  विस्तार  कः  प्रस्ताव

 ]
 8914.  श्री  श्रोकान्त  दत्त  नररतहराज  वाडियर  3  क्या  स्वास्म्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दैल्ष  में  कार्यान्वययनाधीन  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  णोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है

 इनमें  से  कितनी  योजनाएं  कर्नाटक  में  कार्यान्वयनाधोन
 क्या  देश  में  वर्तमान  स्वास्थ्य  सुविधाओं  के  विस्तार  की  आवदयकता  ओर

 यदि  तो  विषश्ञे  रूप  से  कर्नाटक  में  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  (5)
 संलग्न  है  ।

 संलग्न
 ओर  हां  ।  चू  क्षि  राज्यों  का  विषय  है  इसलिए  सभी

 व॒िवारक  ओर  रोगहारक  उपाय  स्वयं  राज़्य  सरकारों  द्वारा  किए  जाते  हैं  ।

 देश  में  चलाई  जा  रहो  केग्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  को  सूची
 1.  चिढित्सा  शिक्षा-पुन  रभिविन्यास  ।
 2.  राष्ट्रीय  सछूल  स्वास्थ्य  सेबा  ।
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 3,  हृंश्योय  श्षायेकर्ताओं  का  प्रद्चिक्षण  ।

 4.  विद्येषश्नों  धौर  अघंचिकिश्सा  कमंचारियों  का  प्रशिक्षण  ।
 5.  साथुदायिक  स्वास्थ्य  अधिकारियों  का  प्रशिक्षण ।
 6.  प्राथल्निक  स्वस्थ्य  केन्द्रों  प्रामोण  ओषधाक्षयों  में  प्रयोगशाला  सुविधाएं  ।

 7,  मलेरिया  सियन्त्रण  ।

 8.  फाइलेरिया  मियंत्रण  ।
 9.  क्षयरोग  नियंत्रण  ।

 10.  कुष्ठ  नियंत्रण  ।
 11.  दृष्टिहीक्ता  नियंत्रण  ।
 12.  निनो  कृमि
 13.  मारतोय  चिकित्या  पद्धति  के  स्नातकोत्तर  बिभागों  को  बढ़ाने  के  लिए  सहायता  |
 14.  माश्तोय  चिकिहता  जड़ी-बूटो  औषध-जांच  प्रयोगशालाओं  इत्यादि  के

 विकास  के  लिए  सहायता  ।

 15.  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  ।

 कर्नाटक  राज्य  में  चलाई  जा  रही  केख्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  को  सूची
 1.  राष्ट्रोय  हरूल  स्वास्थ्य  सैवा  ।

 N  बहु-उहूं घोय  कार्यकर्ताओं  का  प्रशिक्षभ  ।

 3.  विक्षपज्ञों  ओर  अध॑  चिढ़ित्सा  कर्मंबारियों  का  प्रशिक्षण  ।

 4.  मलेरिया  नियंत्रण  |

 5.  फाइले  रिया  नियत्रण  ।
 6.  क्षयरोग  नियंत्रण  |

 1,  कुष्ठ  नियंत्रण  ।
 8.  बृष्टिह्वीतता  नियन्त्रण  ।
 9,  गिनीकृमि  निपम्त्रण  ।

 10.  मार्तीय  स्नातक्त्तर  विमागों  को  बढ़ाने  के  लिए  सहाण्ता  |
 11.  चिकित्सा  पद्धति  की  जड़ी-बु टी  ब्ोषध  जांब्  प्रयोगश्वालाबओं  इत्यादि

 के  विरास  के  लिए  सहायता  ।
 12.  राष्ट्रीय  करिवार  कह्याण  कार्यक्रम  ।

 दक्षियो  राज्यों  के  मेडिकल  कालेजों  में  स्नातकोशर  चिकित्सा

 पाठ्यक्रम  झुरू  करना

 8915.  श्री  मुल्लापल्ली  रामच  नाग  :  क्या  स्वास्भ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भभ्त्ी  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिणी  राज्यों  के  किसी  मेडिकल  कालेज  में  दात  प्रतिश्तठ  केन्द्रीय  सहायता  से
 क्ोत्तर  चिकित्सा  पाठ्यक्रम  शुरू  किए  गए  ओर के  चती



 नमी नील ल  की
 20  उत्तर

 ...................
 यदि  तो  उन  रूलेजों  का  अपोरा  क्या  है  ओर  प्रत्येक  मेडिकल  कालेज  को  कितनी

 क्ल्द्रीय  सहायता  वी  गई  है  ?
 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  सरोज  :  (१)  थोर

 जवाहर  लाल  स्नातकोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा  एव  बपुसंघानथ  स्वास्थ्य  और
 परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  का  एक  अधोनस्थ  संगठन  यह  स्थान  एम०बो  ०वी  के  अलावा
 स्नातकोत्तर  चिकित्सा  पाठ्यक्रम  भी  चलाता  वर्ष  1989-90  के  लिए  इसका  कुल  बजट  10.75
 करोड़  रुपये  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  ओर  प्राइबेट  संगठनों  द्वारा  संचालित  मेडिकल
 कालेओों  द्वारा  चलाए  जाने  बाले  आधुनिक  चिकित्सा  में  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  कै लिए  भत  बह
 देती  है  ।

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  संस्थान

 8916,  श्री  मुल्लापल्लो  रामचच्द्रन  :  क्यः  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरक्वार  का  केरल  में  एक  राष्ट्रीय  आयुवेद  संस्थान  स्थापित  करने  का  विचार
 ओर

 यदि  तो  इपे  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भन््त्रो  सरोज  खापडे  )  :

 नहीं  ।
 प्रदन  नहों  उठता  ।

 राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 8917.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक
 श्री  चिन्तामणि  जेना

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्ष्या  सरकार  का  किसी  राज्य  में  राष्ट्रीय  मलेरिया  उस्मूलन  क्वायक्रम  को  समाप्त  करने
 का  कोई  प्रस्ताथ

 |
 :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कौ

 यदि  तो  तत्संबंधोी  क्या  है  शोर  हसके  कया  कारण
 क्या  सरकार  का  राष्ट्रोय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अम्त्गंत  विभिन्न  विभाशों  में

 काम  करने  वाले  कमंचारियों  को  अभ्यज्र  खपाले  का  वियार  ओर
 यदि  तो  तत्मबंघी  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मग्त्री  सरोज  !

 से  ये  प्रश्न  नहों  उठते  ।

 विश्व  जलवायु  का  संरक्षण

 8918.  प्रो०  मारायण  चन्द  पराशर  1  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  भन््त्री  यहू  बताने  को  कृपा
 करेंगे
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 +  पड  ्चघज-प"तहफण-++*  तर  -

 (%)  कया  मारत  पृथ्वी  के  सरक्षण  इस  प्रयोजनाथ  संस्थागत  व्यवस्था  के  सूजन  हेतु  बातावरण
 कै  निर्माण  के  लिए  हेग  घोषणा  (11  1989)  तथा  ओजोन  परत  को  बभाने  के  लिए  विएना
 कम्बेस्सन  (1985)  ओर  वर्ष  1988  में  बिद्व  जलवाय  कै  संरक्षण  सम्बन्धों  संयुक्त  राष्ट्र  महासमा
 प्रस्ताव  संख्या  43/53,  जिसमें  जलवाय  में  परिवतंतग  को  मानवजाति  के  लिए  आम  विषय  माना  गया

 है  प्रति  प्रतिबद्ध

 तो  इन  अन्तर्राप्ट्रीय  घोषणाओं  में  किए  गए  अन्लुबन्धों  को  लागू  करने  के  शिए
 केन्द्रीय  सररार  ने  कया  रूदम  उठाये  ओर

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उपाय  नहीं  किए  गए  हैं  तो  कब  तक  कोई  सझारात्मक  कृदम
 रढाये  जायेंगे  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंजशो  जियाउरंहमान  :-  विष्य  जलवायु  की  सुरक्षा  के

 लिए  11  1988  को  हेग  में  की  गई  घाषणा  पर  भारत  ने  हस्ताक्ष  र  हिए  भारत  श्रोथोन
 परत  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  1985  में  वियाना  में  हुए  करार  में  शामिल  नहीं  की
 बतंमाव  ओर  मात्रो  पोढ़ियों  कै  लिए  जलवाय  की  सुरक्षाਂ  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  आम  सभा  के
 संकल्प  43/53  को  6  1988  को  बिना  किसी  मत  के  बपनाया  गया

 ओर  हेग  घोषणा  भोर  संयुक्त  राष्ट्र  बम  समा  के  संल्कप  दोनों  में  जलवायु  में
 परिवतंन  के  बारे  में  बिन््ता  जाहिर  की  गई  है  ओर  इस  प्रकार  के  परिवर्तन  के  विरुद्ध  सहयोगात्मक
 अन्तर्राष्ट्रीय  कायंवाहो  करमे  पर  बोर  दिया  गया  भारत  संभावित  परिवतंत्रों  गौर  उनके  प्रभाषों
 का  अध्ययन  करने  तया  इस  सम्बन्ध  में  का्यवाही  की  नोतिया  विकृ्तित  करने  के  लिए  विध्व  मोसम
 विज्ञान  संगठन  तथा  सयुकत  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  द्वारा
 स्थापित  जलवायु  परिवर्दत  के  अन्तः  सरकारिया  पेनल  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  ले

 रहा
 जलवाय  परिवर्तन  करने  वाले  कारकों  में  मारत  को  हिस्सेदारी  बहुत  कम  फिर  भो

 इसको  बहुत  सी  नीतियां  ओर  कार्यक्रम  इस  हिस्सेदारी  को  कम  करने  की  दिशा  में  कार्य  करते
 इनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :---

 ,  वर्धो  को  कटाई  पर  कड़ा
 .  बन  रोपण

 ऊर्जा  का
 ,  ऊर्जा  के  वें  कल्पिक  लछोतों  का  और
 .  प्रवूषण  नियन्त्रण  । Ub

 Wh
 ए०
 ९2

 यमुना  नदी  के  निकट  कूड़ा  करकट  डालता

 8919.  श्ा०  जी  ०  विजय  रासा  राव  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :
 -  (%)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  निजामुद्दीन  मफबरे  के  पोछे  ओर  रिंग

 रोड  ओर  यमुना नदो  के  बीच  कै  स्थान  पर  राफ़ो  छड़ा  करकट  हाला था  रहा  भोर यदि
 तस्संदंधी  ब्योरा  क्या  है
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 (@  इससे  नदी  के  ओर  प्रदूषित  होने  हथा  मृम्िगित  जल  के  मो  दूक्ति  होने  को  संमाबवा

 है  जो  कि  हैंडपम्पों  के  जल  का  उपयोग  करने  बालों  के  लिए  एक  खतरा  ओर
 क्या  कैश्द्रोय  जल  प्रदूषण  दिल्ली  इस  समस्या  से  अवगत  है  तथा  प्रदूषण  बोर्ड  द्वारा

 क्या  कार्यवाहो  को  गई  है।किये  जाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  (१)  से  सुचना  एंकन्र  को  जा  रहो  है
 तथा  सभा  एटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दिल्ली  की  झुग्गी  झ्ोंपड़ो  समूहों  क ेलिए  योजना
 आयोग  द्वारा  स्वीकृत  अस्पताल  ओर  औषधालय

 8920.  श्री  डा०  ए०के०  पटेल  :  क्या  स्वारथ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन््त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 णोजना  आयोग  द्वारा  दिल्ली  की  कुग्गों  झोंपड़ी  समूहों  के  लिए  कितने  ओषधालय
 और  बस्पत्राल  स्वीकृत  किए  गए  और  ओषधालपयों  का  ब्यौरा  कया  है  ओर  असत्पताल  में  कितने  बिस्तर

 इनकी  अनुमानित  लागत  कितनी  ओर

 स्वीकृत  किए  गए  अस्पतालों  के  निर्माण  में  अब  तक  कितलों  प्रगति  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  सरोज  (%)  से

 (०)  योजना  आधोग  ने  दिल्लो  की  पुनर्वास  एवं  भग्गी  झोप
 ड्ो  कालोनियों  में  100  फ्लगों  वाले  चार

 अम्पताल  हवीकृत  किए  इन  मस्पतालों  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृत  परिव्यय  तथा  निर्माण  को  प्रगति

 घंलग्त  विवरण  में  दो  गई

 विवरण

 अस्पताल  का  नाम  स्वीकृत  प्रगति

 लाख  रुपए

 1...  संजय  गांधी  स्मारक  भ्रस्पताल  395.70  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  चुका
 मंगोलपुरी  बहिरंग  रोगी  बिमाग

 की  सेवायें  1986  में

 छुरू  हो  गई  ।

 2.  खिबढ़ोपुर  स्थित  अध्पताल  535.04  प्रारस्मिक  विर्माण  कारें

 शुरू  कर  लिया

 3.  जहांगोर  पुरी  हियित  अस्पताल  400.00  मवन  का  निर्माण  कार्य
 चल  रहा

 4.  रघुशेर  तगर  स्थित  धस्पताल  155.00  भूमि  कः  कडजा  ले  लिया
 गया  और  भवन  का  नशा
 तेयार  किया  जा  रहा
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 पुरानी  दिल्ली  को  गन्दी  बस्तियों  में

 रहने  वाले  लोगों  का  पुनर्वास

 8921.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  कया  शाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वष  1982  में  यह  लिर्णय  लिया  गया  था  कि  पुरानों  हिहणी  को  गन्दी  बस्तियों

 में  रहरे  वाले  जो  अब  तक  माता  सुन्दरी  रोड  ओर  मिन््टो  रोड  में  रह  रहे  हैं  का  पु-र्वात  किया

 (a)  यदि  तो  ऐसे  लोगों  को  कुक  संख्या  क्या  है  ओर  कितने  लोगों  का  पुनर्बात  किया  जा

 चुका  है  और  उहें  कहां  ओर  केसे  बसाया  और

 ऐसे  कितने  लोगों  का  अमी  पुनर्वास  किया  जाना  दोष  उनके  पुनर्वास  के  लिए
 प्रस्तावित  स्थान  कहां  हैं  धोर  उन्हें  कब  तक  पुनर्रास  सम्बन्धी  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दी
 जायेंगी  ?

 क्हरो  विकास  मंत्रो  शोहसिना  :  हा  ।

 )  खतरनाक  एवं  जोणंशीर्ण  भवनों  से  हटाये  गये  507  परिवारों  में
 को  रघुबीर  रणजीत  गड़ी  सराय  संग  भ  जहांग
 लारयोल  स्थित  स्लम  पुर्नर्वास  परिसरों  में  बसाया  गया  है  ।

 254  परिवारों

 (#1)  253  परिवारों  को  अमो  बसाया  जाता  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  मलिनबस्ती
 स्कंघ  ने  उन्हें  लहर  के  अन्य  भागों  में  फ्लेटों  को  पेशकश  को  लेकिन  यह  परिवार  चंक  4  5  जहां
 से  उन्हें  हटाया  गया  में  फ्लेटों  के  निर्माण  कै  पश्चात  अपने  आप  को  बसाने  पर  जोर  दे  रहे

 चन््क  4  तथा  5  में  फ्लेटों  के  निर्मणा्थ  विन्याश  नक्शे  फो  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  तथा
 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  विन्यास  नक्शे  पास  करने  के  पदथात  हो  निर्माण  कार्य  आरस्म  किया

 भूमि  विकास  कायं  क्रम  में  सहिला
 संगठनों  का  हासिल  होना

 8922.  भीमती  किशोरों  सिह  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मन््त्री  यह  बताने  की  पा
 करेंगे  कि  :  ह

 कया  परती  भूमि  के  विकास  में  संगठनों  को  शामिल  किया  जा  रहा
 यदि  तो  तत्सम्न्धी  राज्यवार  ब्योरा  कया

 क्या  सरकार  का  विचार  पहशती  भूमि  विकास  कार्यक्रम  का  एक  माग  महिला  संगठनों
 सोंपने  का  और

 यवि  तो  तत्सभ्दनन्दो  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्वावरण  ओर  शत  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  राज्यों  में  बलाए  ज
 रहे  वनीरुरण  तथा  परतो  म॒त्रि  विकास  कार्यकलापों  में  महिला  मण्डलों  सहित  महिला  संठतों  को
 शामिल  किया  था  रहा  इसके  राष्ट्रीय  परती  मूमि  विकास  औोई  को  अनुदान
 परियोजना  के  अम्तगंत  उपयक्त  महिला  संगठनों  को  पोघशाला  उगाने  हथा  वृक्षारोपण  ज़से  कार्य  कलापों
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  को  जाती  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  अब  तक
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 तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में  1]  महिला  संगठवों  को  सहायता  प्रवाव
 को  गई  हे  ।

 हाम  हो  में  सामाजिक  वानिकी  में  महिलाओं  को  भागोदारों  पर  एक  कार्यक्षाणला  आयोजित  की
 गई  थी  जिसमें  सामाजिक  वानिकी  में  महिलाओं  को  भागीदारी  को  बढ़ाने  तथा  कार्यक्रम  के  लिए
 आवष्यक  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करने  के  उपायों  पर  केन्द्र  ओर  राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित
 विभिन्न  विभागों  महिला  विकास  सिमम  तथा  स्वेच्छिक  एथेंसियों  ने  दो  दिन  तक  विचार  विमशं
 किया

 —_____—_——  ——

 नशे  को  लत  छुड़ाने  के  लिए  केन्द्र

 8293.  श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा
 ।  रन  जो

 में  नशे  की  लत  छुड़ाने  सम्बन्धी  कितने  उपचार  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं  ओर  ऐसे
 प्रत्येक  केन्द्र  में  नश्षीलो  श्रोषप  सेवियों  का  निवर्मित  उपचार  करने  की  क्षमता

 क्या  सरकार  द्वारा  नशीली  द्षवओं  के  सेवन  के  विरुद्ध  प्रचार  अभियान  प्रारम्भ  करने
 बोर  यह  पता  लगाने  के  लिए  किसी  विदेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  गया  है  कि  बास्तव  में  ऐसे  कितने
 केन्द्रों  की  आवष्यकता  ओर

 यदि  तो  समिति  के  क्या  निष्कष  हैं  श्रोर  संपूर्ण  देश  में  नशीली  रवाओं  का  सेवव
 करमे  वाले  ओर  अधिक  लोगों  को  अतिरिक्ष्त  उपचार  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  रुदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज  :  इस
 समय  सरकार  ते  ओषध  व्यसनियों  को  नियम्तित  उपचार  प्रदान  करन  कै  लिए  अआंखल  मभाग्तोय
 विज्ञान  संस्थान  के  तत्वावधान  में  द्वीव  दयाल  उपाध्याय  बई  दिललो  में  और  स्नातकोत्तर

 चष्डोगढ़  में  नक्षोलो  दबा  की  लत  छुड़ाने  वाले  2  तोमतोस  पक्षंगों  वाले  केन्द्र  स्थापित
 किए  सफदरजंग  नई  विल्लो  में  ऐसा  उपचार  प्रद्ान  करने  के  लिए  धनराशि  मो  मंजर
 कर  दो  यई  है  ।

 ह़

 जोर  में  नशोली  दबाबों  की  लत  छुड़ाने  कै  लिए  मोजदा  सुविधाओं  को  पुनरीक्षा
 करने  ओर  उपचार  सेवाओं  में  वद्धि  करते  हेतु  उपाय  सुझाने  के  लिए  1986  में  नशीलो  दवाओं  रो  लत

 छुष्टामे  सम्बन्धी  सेवाओं  पर  एक  विशेषश्ञ  समिति  का  गठन  किया  गया  समिति  ने  सिफारिश  को
 कि  उपचार  ओर  कार्मिक  शक्ति  के  विकास  के  लिए  50  पलंगों  वाले  उपचार  कैन््द्रों  का  एक  नेटवर्क
 ओर  एक  राष्ट्रीय  केन्द्र  स्थापित  किया  एक  योजना  स्कीम  तंयार  की  गई  थी  और
 सातकी  प्रभर्धोय  योजना  अवधि  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  अखिल  भारतोय  शआायबिज्ञार  सस्यान
 के  तत्वावधान  में  30  पलगों  वाले  एक  माडल  कैन्द्र  ओर  सफदरजंग  अस्पताल  में  एक  वाह्ट  को  स्वो  कृति
 दो  गई  थी  ।  इपके  अतिरिक्त  ero  राम  मनोहर  लोहिया  गुरु  तेग  बहादुर  अशिल
 मारतीय  आयुविशज्ञान  डा०  सचेता  कृपष्लानी  तई  दिल्ली  और  जवाहरलास
 कोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा  धौर  अनुसंघान  पांडिचेरी  में  5  ओर  ऐसे  केन्द्र  कमिकू  रूप  से  खोलने
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 कै  लिए  एक  प्रस्ताव  तेयार  किया  गया  इसो  प्रकार  राज्य  सरकारों  से  भी  अमु  रोध  किया  गया  है
 कि  वे  नशीली  दवाओं  को  लत  छुड़ाने  वाले  केन्द्र  खोलें  और  श्ोषध  व्यसनियों  के  उपचार  के  लिए

 अस्पतालों  में  अल्नग  से  पलंग  भिर्घारित

 क्षेत्रਂ

 8924.  श्रो  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  को  क्षपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  प्रतिशत  भुभि  में  वन  क्षेत्र

 वर्ष  1988-39  के  दोरान  वक्षारोपण  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और

 वास्तव  में  किस्  सीमा  तक  लक्ष्य  पूति  हो  सकी  भोर

 देश  में  वन  क्षेत्र  का  विस््तार  करने  तथा  वुक्षों  की  कटाई  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये
 बा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रों  जियाउरंहमान  :  उपग्रह  प्रतिविम्थिको  का

 योग  करके  मारतीय  बन  सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  के  अनुसार  1981-83  में  देश  में  64.20
 मिलियन  हेक्टेयर  वन  क्षेत्र  जो  कुल  भोगोलिक  क्षेत्र  का  19.52  प्रतिशत  है  ।

 वर्ष  1988-89  8-89  के  दोरान  2.0  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  पर  वनरोपण  का  लक्ष्य

 शास्तविक  उपलब्धि  2.]  मिलियन  हेक्टेयर  थी  ।

 देक्ष  में  वन  क्षेत्र  में  वद्धि  करने  और  पेड़ों  को  कटाई  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपाय

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 वन  क्षेत्र  में  वद्धि  करने  के  लिए  किए  गए  उपाय

 1.  राष्ट्रीय  वन  1988  में  वनों  के  संरक्षण  पर  ह्लौर  अधिक  बल  दिया  गया  है  ।  इसमें
 चराई  भग्ति  ओर  अवंघ  कब्जों  से  वनों  को  सुरक्षा  कै  लिए  विशेष  प्रावधान

 2.  गेर-वन  प्रयोजनों  के  लिए  वन  भूमि  के  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  1980  में  बन
 अधिनियम  बताया  गया  1988  में  इपमें  संशोघत  करके  इस  अधिनियम  को  धौर
 अधिक  कठोर  बनाया  कया

 3.  वनों  छो  सुरक्षा  के  लिए  कानूनो  उपबन्धों  को  लागू  करने  के  लिए  बआाधारभूत  ढांये  के
 विकास  के  लिए  राश्यों  की  सहायता  हेतु  एक  कैन्द्रीय  प्रायोजित  स्कोम  शुरू  को
 गई

 4  घरेल  थोर  वाजिज्पिक  क्षेत्रों  में  ई  घन  को  लकड़ी  के  प्रतिस्थापन  के  लिए  ऊर्जा  के  वेकल्पिक
 स्रोतों  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 5.  रेलवे  स्नोपरों  ओर  मवन  निर्माण  में  लकड़ी  के  बदले  वेकल्पिक  सामप्रो  का  उपयोग
 किया  जा  रह  है  ।

 6.  ग़ब्  ड़स्पादों  के  लिए  बायात  नीति  को  उदार  बसा  दिया  गया  है  ।
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 7,  लकड़ी  के  विकल्प  का  प्रयोग  करने  के  लिए  उच्चोगों  को  जित्तीय  प्रोत्साहन  दिए
 जाते

 8.  झम  खेती  को  लियंत्रित  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।
 वनों  की  सरक्षा  के  लिए  राज्य  सरकारों  शासित  प्रदेशों  को  समय-समय  पर

 निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  दिदा-निर्देश  नींचे  दिए  जाते  हैं  :

 1.  प्राकृतिक  वनों  की  पूर्ण  कटाई  से  बचता  ओर  जहां  फसलों  को  बहाली  अथवा  अध्य
 बागवानी  दष्टिकोणों  इस  प्रकार  को  कटाई  अपरिहायं  वहां  पहाड़ों  पर  इसका
 क्षेत्र  10  हेक्टयर  ओर  मेदानों  में  25  हेक्टयर  से  अघक  नहीं  होना

 2.  पहाड़ों  पर  1000  मीटर  से  अधिक  ऊचाई  पर  पेड़ों  की  कटाई  पर  कम  से  कम  कुछ
 सालों  के  लिए  प्रतिबन्ध  लगाने  पर  विचार  करना  ।

 3.  पहाड़ियों  ओर  पव॑तों  पर  उब  महत्वपृ्व  क्षेत्रों  का  पता  जिनमें  वनों  को  कटाई
 से  सुरक्षा  करने  ओर  तत्काल  व्यापक  वतरोपण  के  जरूरत  है|

 .  4  प्रतिशत  मोगोशिक  क्ष  त्र  को  वन्यजीव  अभय  राष्ट्रोय  उच्चानों  जोवमंडल  रिज्वों

 आदि  जसे  सुरक्षा  क्षत्रों  के  रूप  में  मलग  रखना  ।

 5.  दावानल  से  वनों  को  सुरक्षा  के  लिए  विक्षेष  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  हैं  ।

 10,  राष्ट्रोय  १रती  भूमि  विकास  बोडं  को  स्थापना  देहा  मे  लोगों  को  मागोदारो  से  व्यापक
 बन  रोपण  कारयंक्रम  कार्यास्वित  करने  के  उदय  से  1985  में  की  गई  यह  विभिन्न
 वनरोपण  स्कोमों  के  लिए  एक  नाइल  एजेंसी  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा  सातवीं  पं
 वर्षीय  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षो  के  दोरान  कुल  7.]4  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  बम
 लगाए  गए  ।  वर्ष  1989-90  के  दोरान  2.7  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  वत  लगाने  का
 छक्ष्य  है  ।

 ब

 खाद्य  पदार्थों  में  कोटनाशकों  के  अवशिष्ट

 925.  भरी  पी  ०आर०  कुमारमंगलम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  को  प्राकृतिर  संसाधन  रक्षा  परिषद  किए
 गए  अध्ययन  के  परिणामों  जो  दिनांक  30  1989  के  वीफਂ  में  प्रक'शित  हुए  हैं  पर

 र  किया  जिसने  लाद्य  पदार्थों  में  कोटनादाकों  के  अवश्षिष्ट  होने  पे  उत्पन्न  खतरों  को  स्पष्ट  रूप  है
 साबित  किया

 क्या  गत  10-15  दर्ष  से  सरकार  कराये  गये  कई  अध्ययनों  ने  क्षाद्याम्तों  में
 कोटनाशकों  को  सरकार  द्वारा  निर्षारित  मात्रा  से  अधिक  मांत्रा  में  पाया  जाना  स्पष्ट  रूप  से  साबित
 किया  है

 क्या  यह  सीमा  सरकार  द्वारा  पंजीकृत  लगमग  121  कीटनादाकों
 की

 बजाय  ढैवल  31
 कोटनाश्षकों  के  लिए  हो  निर्धारित  की  गई  है  ओर  इप्त  प्रकार  का  विषलेषण  खाद्य  पदार्थों  मे ंकेवल  5-6
 कोटनादाकों  तक  ही  सोमित  रखा  गया  ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसन्धान  के  इन  निष्क्षषों  को  सावंजनिक  तथा  इन्हें  इप  कार्य
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 में  लगे  सौ०जी  ०एस०ग्र'ई०/बी  ०एच०ए०भाई०  जैसे  उपभोक्ता  स्वास्थ्य  दलों  ते  प्राप्त  अभ्यावेदनों  की

 एक  विशेषज्ञ दल  को  भेजने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्री  (  कुमारी  सरोज  खापडे  )  :
 सरकार  ते  नच  र-सेज  डिफप  संयक्त  राष्ट्र  अमेरिका  के  अध्ययन  की  रिपोर्ट  जो  30
 जन  1989  को  स्यजबीक  में  प्रकाशित  हुई  देखी  है

 खाद्य  पदार्थों  में सामान  रूप  से  प्रयुक्त  फोटगादाक  ओषध  विश्वमान  होने  के  बारे
 पिछले  10-15  वर्षों  के  दोरान  किए  गये  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  अधिकांश  नेमूनों  में  कीटनाशक

 ओषधेों  निर्घारित  मात्रा  में  थी  ।

 कीटनाशक  1968  के  अधोन  पंजीकृत  121  रसायनों  के  मुकादले  खाद्यानों
 में  31  सामान्य  रूप  से  प्रयुक्त  कोटनाशक  ओषधों  के  अवधिष्ट  अशों  सहाय  सोमा  निर्धारित  का  जा

 चकी  है

 छकि  अन्य  कोटनाशक  ओषधों  की  तुलना  में  बो०एन०सी०  ओर  हो०डो०टो०  का  इस्तेमाल

 कहो  ज्याद  होता  इमलिए  विषलेषण  प्रक्रिया  में  अधिरू  बल  इन  दो  कोटनाश  अवश्विष्टांद

 तथा  उनके  समावयवों  ओर  चयापचयों  का  अप्तुमान  लगाने  पर  दिया  जाता  रहा

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  बिचाराधीन  नहीं  दै  ।

 खाद्य  तेलों  की  वितरण  नीति

 8926.  डा०  बो०एल०  दोलेश  :  क्या  खाद्च  ओर  नागरिक  पूर्ति  मनन््त्री  यह  बताने  को  क॒पा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  तेल  वितरण  नीति  तंयार  कर  ली
 यदि  तो  इसको  विशेष  बातें  क्या

 आयातित  खाद्य  तेलों  के  वेश  में  इनको  चालू  तेल  वर्ष  के  दोरान  तेज
 की  मांग  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  सांग  ओर  उपलब्धता  के  बोच  कमी  को  कितने  आयाठित  तेल  से  पूरा
 करने  का  विचार  है;ओर

 क्या  सरकार  का  देश  में  पहले  से  हो  उपलब्ध  तेल  मिलों  को  पर्याप्ठ  क्षमता  का  प्रयोग
 करने  को  दष्टि  से  ठेलों  के  स्थान  पर  तिलहन  का  आयात  करने  का  विचार  है  ?

 खाध्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  ओर
 वितरण  का  मोजुदा  नोति  में  राज्यों/सघ  राज्य  क्षेत्रों  को  आयातित  खाद्य  तेलों  का  राज्यों
 संघ  शाज्य  क्षेत्रों  की  खुले  बाजार  में  देशोय  खाद्च  तेलों  को  उपश्म्पता  तथा  उनके  सरकार
 के  पास  उपलब्ध  तेल  के  पहले  आवंटित  किप  गए  तेलों  को  उठाने  कौ  गति  तथा  अन्य  संबंधित
 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  शआयातित  खाद्य  तेलों  का  उचित  मृत्पों  पर
 देशोय  खाद्य  तेबों  को  उपलम्यता  में  वृद्धि  करने/अनुपूृरति  करने  के  लिए  किया  जाता  राज्यों
 राज्य  क्षत्रों  फ्री समूची  माँग  को  पूरा  करने  के  लिए  नहीं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  पहली  1988  को  सरकार  की  भ्रोर  से  आयात
 किए  गए  खान्च  बलों  को  2.286  लाख  मो०  टन  झात्रा  उपलब्ध  तेल  वर्ष  1988.89  के  लिए  श्लाद्य
 तेलों  की  मांग  55.34  लाख  टन  आंको  गई  जिसके  मुकाबले  देशोय  उपलम्यता  46  साख  मी
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 टन  से  अधिक  होने  का  अनुमान  खाद्य  तेलों  को  मांग  व  उनको  आअधूृर्ति  के  बौध  अम्तर को  पूरा
 करने  के  सिए  लाच्य  तेलों  की  आयात  को  जाने  वाली  मात्रा  की  मिरम्तर  पुनरीक्षा  ढी  थाती  यह
 पुनरीक्षा  खुले  बाजार  में  उपलब्ध  देक्षीय  खान्च  तेलों  को  मात्रा  व  उनके  अन्तर  ष्ट्रीय  बाणार
 में  तेलों  के  मुल्य  तथा  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  को  आदि  जंसो  बातों  के  आधार  पर
 को  जाती  है  ।

 जी  नहीं  ।

 वस्त्र  उच्योग  आधुनिशौकरण  योजना

 8927.  डा०  बो  ०एल०  दोलेश  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  कौ  हूपे|  करेंगे
 क्या  केन्द्र  सरकार  वच्त्र  उद्योग  आधुनिकीकरण  योजना  के  अम्तगंशह  रखी  गई  विधि को

 450  करोड़  रु०  से  बढ़ाकर  1500  करोड़  रुपये  करने  पर  विंचार  कर  रही
 यदि  तो  योजना  को  मुख्य  बातें  क्या

 सक्षम  मिलों  द्वारा  इस  राशि  का  प्रयोग  किस  प्रकार  किया
 क्या  सक्षम  भिलों  को  भी  किसी  प्रकार  की  राहि  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  छोर  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  और

 (2)  मारतीय  ओद्योगिक  विकास  बंक  को  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  ओर  इन्हें  सफल
 बनाने  हेतु  क्या  काम  सोंपा  गया

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  रफोक  :  (6)  और  भारतोय  ओद्योगिक
 विकास  वेंक  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वहु  स्कीम  फी  समीक्षा  करे  तथा  निधि  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता
 पर  विचार

 से  (5)  भारतीय  गओोधोगिक  विकास  बंक  को  निधि  के  प्रशासन  का  कार्य  सॉपा  गया  है|
 निधि  के  लगभग  25%  भाण  के  बारे  में  श्राक्षा  थी  कि  उसका  डपयोग  स्वस्थ  यूनिटों  ऐसे  ऋण  पर

 साग  सामान्य  दातों  के  अनुसार  धाघ्  निकी  करण  सहायता  प्रदान  करने  में  उगयोग  किया  विधि
 के  दोष  माग  का  उपयोग  कमजोर  लेकिन  कार्यक्षम  एककों  के  लिए  किया  जाना  निधिके  एक
 भाग  को  100  करोड़  ऐसे  एकों  को  ब्याज  की  घटो  दरों  पर  ऐसा  ऋषण  प्रदान
 करने  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  है  ताकि  प्रवर्तकों  के  अंशदान  का  80  प्रतिशत  पास  किया  था
 सके  |

 राजेन्द्र  प्लेस  में  पुत  का  गरिरता

 8928.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  ह्वाख  हो  में  राजेन्द्र  ब्लेत  में  एक  पुल  गिए  मया

 यदि  तो  इसके  कारणों  सहित  तक्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जिम्मेदारी  निर्धारित  को  गई  और

 (*)  यदि  तो  संबंधित  व्यक्तियों  के  किसड  कया  कार्यवाहो  को  गई  है  अकया  किये  बाने

 का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  सोहसिना  :  (6)  बौर  (७)  15  1985

 एक  दुधंटवा  घटो  थी  जिसके  फलस्वरूप  सामने  वाले  भवन  के  साथ  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  विपणयत

 109



 लिखित  उत्तर  10  1989

 कार्याजय  परिसर  को  जोड़ने  बासा  दला  माय  मिरा  दिया  दया  ||
 शओओर  इस  दुघंटना  के  लिए  ए७  का्यपालक  एक  सहायक  इन्जोनियर

 और  एक  कनिष्ठ  इम्जोनियर  को  उत्तरदायी  ठहराया  गया  था  तथा  उन्हें  आरोप  पत्र  जारो  किए  जा

 रहे  एक  आपराधिक  मामला  भो  दज  किया  गया  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  अनुकंपा  के  आधार

 पर  कर्मचारियों  को  नियुक्ति

 8929.  झ्ली  राजकुमार  राय  :  कया  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिलती  विकास  प्राधिकरण  सरकार  के  आदेशों  के  अनुसार  मत  कम  चारियों  के
 श्राथ्रितों  को  अनुकंपा  के  आथार  पर  नोकरोी  देता

 (a)  यदि  तो  गत  तोन  वर्षों  के  बोरान  इस  प्रकार  कितने  व्यक्तियों  की  नियुक्तिणं  की

 क्या  मृत  क्षमंचारियों  के  आश्चित  को  हितकारी  सामूहिक  बीमा  धोर
 हिंतकारी  निधि  के  मुगतान  में  विलम्ब  किया  जाता  ओर

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  भविष्य  में  ऐसे  बिलम्ब  दुर  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 झहरो  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  हां  ।
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 नहीं  ।  आामतोर  पर  इनका  अविलम्ध  मगताल  किया  जा  रहा

 उपयुक्त  को  देखते  हुये  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 ओषधियों  का  भायात

 8930.  श्री  राजकुमार  राय
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  गत  तीन  वर्षों  कै  दोरान  व्षवार  विटामिन  बिटामिन
 विक्रसटाइन  ओर  विन्वलेस्टाइन  को  किसनी-कितनी  मात्रा  का  थायात  किया

 बोर
 कितनी  फर्मों  द्वारा  उपरोक्त  दवाइयों  को  कितनो-कितनो  मात्रा  का  आयात  किया  गया

 भोर  प्रत्येक  सेप  के  बायात  पर  प्रति  किलोग्राम  कितना  बीमा  मूल्य  चुकाना  पड़ा  तथा
 यहूं  ध्वायात  किन-कित  देशों  से  किया  भया  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्री  सरोज  खापडे )  :
 जोर  इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  संल्नग्न  विवरण  में  दो  गई  है  ।
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 कसर  रोषो  ओषणों  का  आयात

 8931.  श्रो  शाजकुसार  राय  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्री  यहू  बताने  को  कपा
 करेंगे  कि  :

 (8)  उन  कैंपर-रोधी  ओऔषधों  के  नाम  कया  हैं  जिलका  बल्क  में  और  अपरिघ्कृत  रूप  में  आयात
 किया  जा  रहा

 ग्त  तीन  क्यों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  ऐसी  ओषधि  आयात  की
 बया  इत  ओषधों  अथवा  परिष्कृत  भ्रोषधियों  में  से  किसौ  भो  एक  ओषध  का  देछ  में

 निर्माण  किया  जा  रहा  ओर
 यदि  तो  तत्संबधो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड  )  :  ओर
 इस  मन्त्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  ससलरत  विवरण  में  दो  गई  है  ।

 बोर  ओषधों  के  उत्पादन  से  सम्बन्धित  सूचना  उद्योव  रसायन  एबं
 रसायन  विभाग  द्वारा  मानोटर  को  थातो
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 20  1911  उत्तर

 डपभोक्ता  अध्ययन  संस्थान
 8932,  थी  बो०  एस०  कृष्ण  अम्पर  :  क्या  लाश  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  दताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  कया  सरकार  का  बंगलोर  में  एक  उपभोक्ता  अध्ययव  संस्थान  स्थापित  करने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 (१)  इस  उह्  क्य  हेतु  कितनी  धतराशि  मंजर  को  गई  है  ?

 ख्ाह्ष  ओर  मागरिक  पृति  मन्त्रालय  में  उप  सन््त्रो  डो०  एल०  :

 और  प्रषन  नहीं  उठते  ।

 ”,  बंगलोर  में  जांच  केसद्र  की आवश्यकता
 8933.  भी  थी०  एस०  कृष्ण  अस्यर  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कस्याण  मम्त्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ($%)  क्या  बंयलोर  में  एक  अन्य  जांद  केन्द्र  स्थापित  करने  को
 कता  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  छिया  जायेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सरोज  ख्ापडे  )  :  ओर
 रक््त  दातादोों  ओर  तंत्रिका-ममोविक्ार  के  रोगियों  के  सिए  एक  एड्स  स्क्रीनिंग  परोक्षण

 स्थापित  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  मानप्तिक  स्वास्थ्य  एवं  तंत्रिका  विज्ञान  संस्थान  कै  प्रस्ताव  पर  सरकार
 विचार  कर  रही  है  ।

 कर्नाटक  में  कौ  जांच  करने  के  लिए  अतिरिक्त  केस्त्र

 8934.  शी  वो०  एस०  कृष्ण  अम्यर  ।  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  ०ह  बतामे
 की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  कर्ताटक  सरकार  ने  रोग  छो  रोकयाप  के  लिए  छः  अतिरिक्त
 दांच  केसा  स्वापित  करमे  हेतु  75  लाक्ष  रुपये  की  टरममं  प्लानਂ  का  कोई  प्रस्ताव

 भेजा
 क्या  केम्क्ोय  छरकार  ते  हुए  योजना  को  मंज्री  दे  दी  शोर
 यदि  शत्सस्यण्पी  ध्योरा  क्या

 स्वास्थ्य  ओर  फरिवार  कश्याण  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड )  :  से
 हां  ।  कर्साटक  राज्य  में  निम्नलिखित  चिकित्सा  कालेज  श्ररपतालो/जिला  अस्पतालों  में

 अतिरिक्त  मिशरानी  केस  खोलने  का  प्रस्ताव  किया  शया  है  :--

 1.  मेंगलोर  ।
 2.  मेसूर  |

 3.  बेल्थरी  ।
 4.  हुबली  ।

 5.  बेलगांव  ।
 6.  पुलवर्ग  ।
 १.  बाऊरिंग  एंड  लेडो  करन  बंगलौर  ।

 115



 लिखित  छतत्र  7989

 राज्यों  में  कमंचारों  रफ्य-्रीजा  मिभम  के  असरक्षालों  का  अधिग्रहण
 8935.  श्री  औ०एस०  कृष्ण  अम्पर  :  तया  अमर  मन्धों  बह  बताते  की  कस  करेंगे

 क्या  छर्ताटक  में  कमंचारी  राज्य  बोमा  निगम  के  अस्पतालों  के  दोहरे  प्रवन्ध  के  कश्स्य

 कम  चारियों  को  परेश्चानी  हो  रही
 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  कर्मझारी  राज्य  थीमा  सिषम  के  नियंत्रणाबन

 समझी  अस्पतालों  ओर  ओवषधालयो  का  अधिग्रहण  करने  का  अस्तवहै  ;  शोर
 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  न्योरा  क्या  है  ओर  इस  श्रस्वस्थ  में  अ्रष्तिम  सिर्यय कब  तक  लिए

 ब्रामे  को  सम्भावना  हे  ?

 श्रम  सन्त्रालय  में  उपमंत्री  तथा  संसदोय  कार्स  संश्रालय  में  उपबंधो  (at  शक्री  रामाकिसन  |
 से  केन्द्रीय  सरकार  न  कुछ  समय  दश  में  कम  चारो  राज्य  आड़  अस्पतालों  क  फार्यकरण

 का  भृल्यांकन  करने  के  सिए  3  तदर्थ  संमितियां  गठित  की  इत्रमें  धैवै  दो  समितियों  ने अपनी  रिपोर्ट
 में  यह  उल्लख  किया  है  कि  कमबारी  र/ज्य  बीमा  चिकित्सा  योजना  के  प्रशासन  में  क्शियाम  दोहरा
 नियन्त्रण  लामानुमोंगयों  को  कारगर  सेवा  उपलब्ध  कराने  में  बाधा  उत्पन््म  कर  रहा  इन
 दो  समितियों  ने  की  हे  कि  कमंबारो  राज्य  बोमा  चिकित्सा  देखरेख  को  प्रवन्थ  व्यवस्था  को

 कुमंचारी  राज्य  बोमा  निगम  द्वारा  बपने  हाथ  में  ले लिया  जाना  इस  मामले  पर

 1988  में  हुए  श्रम  मन्त्रो  सम्मेलन  के  अधिवेशन  में  विज्वार-विमशं  किया  शया  हस
 विषय  पर  सम्मेलत  मे  मतंव्य  गहों

 भोषध  दुकानों  से  दूषित  रक्त  उत्पादों  को  हटाना
 8936.  थ्री  के०  प्रधानो

 ओर  सोडे  रमेया  /  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कस्याण  संत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 अझो  कमलनाथ

 करंगे  कि  :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  ]4  अप्र  1989  के  शाफ  इण्डियाਂ  में  ध्सझ

 स्टिल  अबेलेबधਂ  कोवंक  से  प्रकाशित  समाक्षर  को  भोर  आकर्षित  किया  गया
 यदि  तो  क्या  ध्तिवॉन्धत  रक्त  उत्पाद  अमो  तक  आधार  में  उपलब्ध
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  बोर
 समो  दूषित  रक्त  उत्पादों  को  बाजार  से  बु्ण  रूप  से  हटांगे छो  भुतिपिक्त  बताके  के  लिए

 सरकार  का  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  बन्त्ाक्ष्य  में  र्थ-मंधो  सरोज  :
 है  ।

 से  ओषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  किग्रमों  के  अन्तर्गत  क्रिडो  भी  रत  सत्फाद  प९
 प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  है  ।  किन्तु  पुरी  सावधानी  के  तोर  पर  राज्य  भ्रोषध  लियन्शणल.प्राविकारियों
 को  1989  में  निदेश  दिया  गया  है  कि  उस  |[दन  तक  मानव  रक््त/अपरा  से  बने  सन्ची  उत्पादों  को
 वापस  ले  लिया  आए  ओर  नष्ट  कर  दिया  इन  उत्पादों  को  बाजार  मै  हुठाने  के  आरे  में  प्र  स
 तथा  दूरदशन  से  व्यापक्ष  प्रचार  किया  पया

 प्राकृतिक  कृस्प
 8937.  श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्या  पर्यावरण  सौर  बन  भश्न्री  यह  अ्षताने की  कृपा

 करेंगे
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 (%)  क्या  सरकार  द्वारा  प्रति  ब  प्राकृतिक  क्रम्प  आवोजित  जाते
 पदि  तो  वर्ष  1988-89  के  दोरान  आयोजित  प्राकृतिक  क्ंठ्पों  का  ब्योरा

 क्या
 शया  वर्ष  1989  के  प्रोष्म  छाल  के  दोराब  भी  ऐसे  केम्पों  का  आयोजन  करने  का  विधार

 बोर
 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरहमान  :  ($)  सरकार  समय-समय  पर
 प्राकृतिक  कंस्पो  का  आयाजन  रूरठी  है  न  प्रांतवर्ध  ।

 १988-89  के  दोरान  कोई  प्राकृतिक  कंम्प  आयोजित  नहीं  किया  गया  |  न
 दूं  ।

 सरकार  का  हिमालय  पर्यावरण  केन्द्र  के सहयोग  से  मनाली  में  10-24  1989 के
 दोरास  एक  प्राकृतिक  कंम्प  आयोजित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 इसमें  भाग  लेने  वालों  को  विल्लो  से  भनासों  ओर  वावचश्त  दिल्ली  के  लिए  लिशुल्क
 झोर  शावद्यक  संत।धन  कारमिक  मुहैया  कराए  जाएगे  ।  कंम्य  ख्बा  जितमें  टहरता  ओर  मोजन  झ्ामिल

 माग  लेने  वाशों  द्वारा  वहन  किया  जाना

 उड़ोसा  में  कर्मचारी  राज्य  बोमा  निगम  के  अस्पताल

 8938.  श्लरीमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कमें4रो  र।ज्य  बीमा  निगम  के  अस्पताल  कहां-कट्टां  स्थित
 कया  राज्य  में  कमंचारोी  राज्य  बोसा  निगम  के  अतिरिक्त  अस्पताल  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव
 यदि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  मोर

 )  उन  स्थानों  का  क्या  है  जहाँ  कर्मंदारी  राज्य  बीमा  निगम  के  नए  अस्पताल  शोसने
 का  विद्यार

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  तथा  संसदीय  कार्य  मंग्रालय  में  उपमंत्रो  राघाकिशन  ]
 इस  समय  उड़ोधषा  में  4  कमंवारों  राज्य  बीमा  अस्पताल  हैँ  |  ये  अस्पताल  बराजराजनगर

 जयकूथबुरा  बोर  कनसामल  में  स्थित

 पे  यह  सुबित  किया  गया  है  कि  कर्मचारी  राज्य  बोमा  निगम  राठउरकैला
 तथा  भुवनेष्वर  में  दो  वए  क०रा०बी»  अस्ततालों  के  विलर्माण  के  लिए  ठिद्धान्त  रूप  से  सहमत  हो
 गया  है  ।

 स्थ-वित्त  पोषित  योजना  के  अन्तर्गत  फ्लेटों  का  निर्माण

 8939.  झी  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्या  शहरी  विफास  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 (s)  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  के  अन्तगंत  मध्य  बाय  व्य  ओर  हस्वनकत
 पोषित  योजना  की  विभिन्न  श्रेणियों  के  फ्लंटों  का  कुर्सी  क्षतफ्ल  ओह  आन्यादित-क्ष  भूल

 कितना

 )  स्व-वित्त  पोथित  योजना  को  विभिन्न  श्रेणियों  के  अम्तगेत  श्रथ्रीथार  फ्थेंटों  का

 किब्र-किन  स््थायों  पर  निर्माण  हो  रहा  है  ओर  किस  स्थानों  पर  इनका  बिर्माण  करने  का दिक्तर
 शोर

 प्र्त
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 पपाकमममअ>मभाम रा  मारा  न  सलब

 इसे  फ्लेटों  हो मजिल-वार  लागत  कितठनो  है  ?

 धाहरी  विकास  मंत्रों  मोहलसिना  किदबई )  :  (%)
 (i)  मध्यम  आय  प्रूप  न  60  से  75  वर्ग  मोटर  तक  भिन्न-भिन्न

 (४)  स्व  वित्त  पीषित  --  75  से  90  षर्ब  मोटर  तक  भिभ्य-भिन््न
 घोजना

 (8)  स्व  वित्त  पोषित  न  100  से  125  वर्ग  मीटर  तक  भिस्त-भिस्त
 धोजना  श्र  णी-गा
 उन  स्थानों  के  बारे  जहां  स्व  वित्त  पोषित  योजता  की  विभिन्न  श्रेणियों  के  तहत

 क्बेट  निर्माणाघीन  सुबना  विवरण  में  हो  गई  सत्र  जित्त  पोधित  जिसका  निकट

 सा

 में  निर्माण  किए  जाने  को  सम्मावना  वह  पूर्वी  मुखर्जों  नगर  पुर  )  कॉंडलो  घटोलो  पर
 ।

 1988  मे  जो  लागत  थी  वह  इस  श्रकार  है  :--

 हु  मध्यम  बआाय  वर्य  स्व  वित्त  पोचित  योजना

 श्रणी-ा  श्र  गी-॥
 7

 मा  1988  का  पा  से  1,57,9000  रुपये  से 2,53,000 रुपये से रुपये  से  2,8 5,700  रुपये  से  2,53,000  रुपये  से
 लक  रुपये  2,8  5,700  रुपये  तक  ara Fara  रुपये  तक
 शक  मिन््न-मिन्न  मिम्न-भिष्न  मनन

 विवरण

 स्व  वित्त  पोषित  योजना  आवास

 श्रेणी  श्रे  गी-ागा

 ध्तरिता  विहार  4  930
 2.  कालकाजी  52  42
 3...  संदाकती  4  8
 4...  मोतियां  खान  588  42

 5«  मादीपुर
 ४3४2

 356  208
 6.  शचप्नपुर  588  ता

 7...  किझ्षनगढ़  204  220
 8.  बसंत  कुज  703
 ्

 कुछ योग : 231542215= 4566  8940. श्री परसराम मारद्ाज: क्या

 कुछ  योग  :
 संस्थागत  क्षेत्रों  का  विकास

 क्र  हिभ्यो
 8940.  श्री  परसराम  क्या  हाहरो  विकास  भन््त्रौ  संस्थागत  क्षेत्रों  का  विकास  के  रे

 में  18  थार  1989  के  अतारांफित  प्रदन  संख्या  5901  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 (S)  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  उन  संस्थाओं  के  नाम  कया  जिन्हें
 सृभि  जायंटित  की  गयो  है  भर  ऐसो  प्रत्येक  संस्था  को  कितमी  भूमि  शाबंटित  को  गई  ओर  वे

 कहां  स्थित
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 जा

 कित-किल  क्षेत्रों  रा  संस्थागत  क्षेत्रों  के  रूप  में  विकास  किया  गया  है  ओर  ऐसे  प्रत्येक

 उंस्पागत  क्षंत्र  में  किहने  भूखण्ड

 कया  कहीं  किसो  आकार  के  किसी  मूखण्ड  पर  निर्माण  काय॑  नहीं  किया  पया  यदि
 तो  तश्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 चाणक्यपुरी  में  किन-क्विन  संस्थाओं  को  मूमि  आवंटित  को  गई  है  और  उन  चूखण्डों  कौ
 संख्या  क्या  ओर

 वया  सरकार  का  तिकट  मविध्य  में  क्षिसों  संस्थागत  क्षत्रक्का  विदा प्  करने  का  विचार
 यवि  तो  तश्मम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 .  हाहरी  विकास  मंत्रों  मोहसिना  :  सूचना  संलग्भ  में  ें
 गई  है  ।

 सूचना  संलग्व  में  दी  गई
 सूचना  संलग्न  में  दो  गई  है  ।

 सूचना  संलग्न  में  दो  गई

 (=)  खेबर  पास  शऔर  अलोपुर  रोड  पर  सांस्थानिक  क्षेत्रों  का  लिकट  भविष्य  में  विकास
 करने  का  प्रस्ताव  क्षेत्रों  का  इस  प्रकार  विकास  किये  जाने  के  बाद  हो  ग्यौरोंक्ा  पता लप
 सकेगा  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  के  कार्यकरण  का  भ्रतितिधिक्द  करने  वालो  तिम्यशिखित
 संस्थाओं  का  मुभमि  आवंटित  की  गई  है  ।

 संस्था  का  नाम  बावंटित  क्षत्र  स्थान
 ह

 व्  ड्वा०  थो४आर०  अम्बेडकर  920  वर्गगज  प्लांट  मं०  3

 अनुसंधान  सस्वात  आर०कै०  पुरम
 2,  दिल्ली  अमुसूबित  जाति  कल्याण  1.45  एकड़  आरामबाग  शबी

 संघ  झांसी  रोड
 3,  अखिल  मारतीय  अनुसूचित  930  बर्गंगज  करोल  गई  दिल्ली

 पिछड़ा  वर्ग  तथा
 संस्यक  कमंष!री  कल्याण  संघ

 4.  अगज्शोवन  राम  आश्रम  0.50  एकड़  संडेवालान
 625  बर्गगज

 न  तत+-नय  त तत____भीततखक त  त ताऔत्  नतनत  हनन  गा

 विकसित  किए  गए  सास्थानिक  क्षत्रों का  नाम  7 ज्कलेका कर क्लिप यचघ  ८:55  <r  ree
 1,  एस्टेट  सहित  हाडडिम  ब्रिज  के  पाप  मथुरा  रोड  26
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 3५  खबर  पास  क्षत्र  34

 4,  घोधी  एस्टेट  16

 5...  छोथो रोड  सांस्थानिक  क्षेत्र  28
 6...  बाल  मारतों  के  समोप  लोथी  रोड  1

 ह  श्रार०के०  २-12

 8.  दयार०फे०  14

 9.  आर०कै०

 10...  माकिद्  रोक्ष  सांस्थानिक  क्षेत्र  वीर  सिद्  मार्ग )  31

 13.  हिउलोमे  टिक  इन्वलेव  9

 12,  हिफ्रस  कालोनो

 13.  धघराय  डो०बाई०जेड०  एरिया  5
 —  —

 शिकषित  किए  गए  सांस्थानिक  क्षत्रों  का  नाम  प्लाटों  के  नं०

 व  डा०  हरदकक््कर  फाड  डेशन  ज्लाट  8,  से  कट  पुरम
 £  आश्तीय  समाज  कल्याण  प्लाट  9,  पुरम

 3.  मलिपुरो  फाईन  ऑट  सेन्टर  प्लाट  6  ओर  धार
 पुरम  में  प्लाट  का  पिछवाड़ा

 4५  आरतीय  कृषि  संस्थान  प्लाट  4,  लोघो  सास्थानिक
 क्षेत्र

 5.  जारतीय  इस्लामिक  सांस्कृतिक  केंद्र  प्लाड  लोधी  सॉस्थानिक
 क्षेत्र

 6.  चिसपाया  मिशन  प्लाट  जं.-यी  व  सांस्थानिक
 क्षेत्र

 संवैधानिक  हथा  संसदीय  अध्ययन  प्लाट  3,  पुरम
 सस्पान

 8.  दिल्ली  चिल्डरन  वियटर  हिफ़ स  काशोनो
 द्वारा

 रोका  दैस  दिया

 9.  काउ  सिल  आफ  साइस  म्यूजियम  खेबर  पास  सांस्थानिक  क्षंत्र

 किपपली-:-...इडके  बढावा  कुछ  ऐसे  प्लाट  है  बिका  कठ्या  दिया  गया  परन्तु बिन  पर  निर्माण

 पूरा  करने  के  लिए  दी  गई  दो  वर्ष  की  अवधि  सभाप्त  वहां  हुई  ऐसे  सामसे  उतयक्त
 सूचो  में  शामिल  नहीं  किए  गए

 126
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 प्लटनंण०  संस्था  का  न!भ्र

 1.  1  ग्रती  सगम
 2.  2  निति  अनुसंधान  केन्द्र

 3.  3  संवंधानिक  तथा  संसदीय  अध्ययन  संस्था
 4.  4  केन्द्रीप  तथा  विद्य त  बोर्ड

 5.  5  पुथ  होस्टल  एमोविएशन
 6.  6  इण्डियन  कांतिल  फार  अफ्रिका
 7.  7  सिंचाई  तथा  जल  निक्का  अम्तरराष्ट्रीय  बायोष

 8  दिल्ली  ध्यजिक  सोमाइटी
 9,  9  इण्डिया  एक्स  सर्विस  सोय

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  संस्याओं
 को  मूमि  का  आवंटित

 8941.  भी  गंगाराम  :  क्या  झहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  को  सस्थागत  भूमि  आवंटन  समिति  को  संस्थाओं  को

 भूमि  के  आवंटन  के  संबंध  में  6  दिसम्ब  1.88  88  को  एक  बेठक  हुई
 यवि  तो  क्या  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  की  संस्था्ों  के  आवेदनों  पर  भी  इस

 बेठक  में  विचार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  कह्पाण  मन्त्रालय  द्वारा  इसके  लिये  पुरमोर
 सिफारिश  किये  जाने  कै  बावजूद  सिटो  इस्टीट्यूहान  क्षेत्र  में  भूमि  के  ल्लावंटन  कै  संबंध  में  इन  संस्यालों
 के  अतुरोष  स्वीकार  न  किये  जाने  कै  कया  कारण  ओर

 उक्त  संस्थाओं  को  उनक्री  माँग  के  अनुसार  मूमि  का  थावंटन  कब  तक  किया
 थायेगा  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  (१)  ओर

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रश्ष  दो

 ड़ी  बूटियों  से  आंतों  के  रोगों  का  उपचार

 [  अनुधाद  ]

 8942.  कऑ  मेवा  सिह  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्शो  यह  बताते  ढी  करा

 करेंगे  कि  ।

 क्या  कैस्कीय  होमियोपेयी  अनुसंधान  परिथ्व  ने  आंतों  के  कुछ  रोगों  ओर  मशुमेह  के

 कारगर  इलाल  के  शिवगे  जड़ी  बूटियों  से  दवाएं  तेपार  को  हैं  ओर  इन  ओवधियों  पाचक-प्रत्यि
 में  पथ्वरो  बतने  को  भी  रोछा  जा  सा  कि  21  1988  में  में

 समाधार  ब्रकाह्चित  हुआ
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  तथ्य  क्या  हैं  ओर  उन  पर  कया  बनुवर्ती  कायंवाहो  को  गई

 जड़ी  बूटियों  से  बती  उक्त  आयुर्वेदिक  दवाओं/ओषधों  के  मातकीकरण  के  लिये  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खाषड़  )  :  ओर

 (a)  कैन्द्रोय  होम्योपेथों  अनुसंघान  परिषद  ते  ध्ान्त्र  विकारों  तथा  मधुमेह  के  उपचार  के  लिए  देशी

 जड़ी-बूटो  मूल  को  कुछ  औषधों  पर  अध्ययन  किये  क्षान्त्र  विकारों  के  लिए  जो  कौष्  क्राजमाई  जा

 रही  हैं  वे  हैं  साइनोडान  एटिस्टा  इण्डिका  और  हैलोरेना  एण्टी-हाइसेंद्रिका  तथा  मधुमेह
 के  लिए  सेफालेस्ड्र  इडिका  ओषध  आजमाई  जा  रही  है  ।  अब  तक  जो  परिणाम  मिले  हैं  वे

 जनक  हैं  ।  मधुमेह  के  उमचार  के  लिए  सेफलेन्ड्रा  इण्डिका  की  प्रभावकारिता  का  नंदानिक  दृष्टि  से

 मूख्याूकत  करने  के  लिए  अब  अध्ययन  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 साइनोहाब  ओर  सेफालेन्ड्रा  इण्डिका  को  सातरोकृत  क्रने  के  प्रयास  किए  गए
 होम्योपैथिक  मेषज-संहिता  साजियादाद  द्वारा  आंकड़े  तैयार  कर  लिए  गए  हैं  और  उनका
 सत्यापन  कर  लिया  गया

 होम्पोपेंथिक  औषधियों  का  आयात

 8943.  श्री  मेवा  सिह  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्रौ  यह  बताने  की
 करेंगे

 (%)  क्या  देश  में  तेपरार  की  जा  रही  कई  होम्योपेथिक  और  बायोकेमिक  शवाओं  का

 संयुक्त  रात्य  पश्चिम  दमंगी  ओर  सह्विटअरलेंड  जंसे  वैक्षों  परे  थ्रायात  की  घततुमति  दी

 चई
 ग्रदि  तो  इसके  कया  कारण  भोर

 उक्त  आयात  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बदंवार  कितली  विदेशों  ब्रुद्धा  भ्यय

 हुई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से
 भपेक्षित  सुचना  एकत्र  को  जा  रहो  है  और  समा  पटल  पर  रख  दो

 होम्योपेधिक  औषधियों  का  आयात

 8944.  श्री  मेवा  सिह  गिल  !  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंशी  यह  बताते  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  ।

 कया  किसो  अन्य  देक्ष
 में  निभित  गंर  स्वामित्व  वाले  होम्योपथिक  संयोजनों  का  खुला

 साकस्क  साइतेंत  के  अन्तर्गत  अधात  करने  को  अनुमति  दी  धई

 यदि  तो  इन  संगोजनों  का  आयात  करते  सै  पूर्व  भाश्त  के  औक्य  लिवंभक  को
 मति  प्राष्त  रूरना  बश्वक्यक  होता

 (१)  इन  अनुरोष्टों  को  जांच  करने  के  छिए  क्या  समय-सीमा  निर्धारित  कौ  वईई
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 इस  समय  भारत  के  जोषध  मिर्ेत्रक  को  स्वीकृति  के  लिए  कितने  अनुरोध  शेम्बिह  पड़े
 हैं  तथा  ये  अनुरोध  किस  तारीख  को  प्राप्त  हुए  भोर

 (3)  भामले  में  शीघ्रता  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  बई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  ।  (%)  ते

 )  भर्पाक्षत  सूचना  एक  की  जा  रहो  है  ओर  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  द्वारा  होम्योपेथिक
 जखिकित्सा  का  व्यवत्ताय

 8945.  कुमारी  कभला  कुसारो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संज्ो  यह  बताने  को

 कृपा  करंगे

 क्या  होस्योपंथिक  भेडिकल  प्र  क्टिक्षमस  के  रूप  में  पंजीकृत  केन्द्रीय  सरकार  के

 बारियों  को  फालतु  समय  में  धर्मांथ  आधार  सरक!रो  डयूटी  में  बिना  किसो  व्यवधान
 पेथी  का  व्यक्ताय  करने  की  अनुमति

 यदि  तो  क्ष्या  ऐसे  ध्यक्ति  को  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  जो  अपने  वर्तेमावे  कार्यालय

 स्थान  से  अन्यत्र  किश्ली  अन्य  राज्य/धंघ  राज्य  क्षेत्र  में  पंजीकृत

 यदि  हो  इस  विसंगति  के  क्या  कारण  धर

 इस  विसंगति  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  स्पा  कार्यवाही  करने

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  (*)  घौर
 फेदद्रीय  सरकार  के  ठत  करमंचारियों  को  शितके  पास  होम्योपेथिक  चिकित्ता  पद्धति  में  माम्यता

 प्राप्त  बहूंता  हो  और  जो  सब्जस्थित  राज्य  राज्य  क्षंत्र  के  लंगत  नियमों  के  अन्तगंत  या  तो  श्रंहेता
 के  भाधार  पर  या  अनुमव  के  आधार  पर  चिकित्सक  के  रूप  में  पंजोकृत  खालो  समय  के  दोराम

 होम्योपेविंक  विकित्सा  १८द्धति  में  धर्माब  प्र  क्टिस  करने  की  अनुमति  ढो  जा  सकती  किन्तु  जिन
 अधिकारियों  को  ऐसी  श्रशुमति  दी  जाती  उस्हें  एच०सी०सो०  1973  ढो  धारा  26(2)  की

 अपेक्षाओं  को  भी  पूस्  करना
 इस  प्रकार  की  कोई  विसंबति  नहीं

 (¥)  पर्व  नहीं

 नागपुर  जिले  में  केन्द्रोय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के ओषधालय

 8946.0  आओ  कलवारी  लाल  पुरोहित  :  कया  स्वास्थ्य  लोर  परियार  कल्याज  मस्त्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भागपुर  बिले  में  कार्यरत  हैन्द्रीय  हरकार  स्वास्थ्श्य-योजना  के  ओषधालयों  को  संख्या

 वहां  पर  रह  रहे  केलद्रोय  सरकारी  कर्मचारियों  को  तुलना  में  बहुत  कम

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विद्यार  निकट  मविष्य  में  नागपुर  जिले  कैम्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  योजबा  के  अधिररिक्त  ओयधालय  शोसने  का  धर

 यदि  तो  तत्संबंधों  ब्योरा  क्या  है  ?



 खिलित  उत्तरे  10  1989

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रासय  में  राज्य  मनी  सरोज

 नहों
 (8)  भोर  एक  गया  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  मोजना  एलोपथिक  औशषधालय  30

 1989  मै  खोल  दिया  गया  बषं  1989-90  के  दोरान  किप्ती  नएं  ढेन््द्रोय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना
 थोष॑घालय  को  खोलने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  था  रहा  है  ।

 विल्लो  विकास  प्राधिकरण  में  आवास

 सलाहकार  को  नियुक्ति

 8947.  श्रीमती  डो०  के०  मण्डारो  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कुंषा
 करेंदे  कि  |

 (%)  कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  स्लम  विंग  का  विद्यार  स्लम  निवासो  फ्लेट

 1985  के  अंतर्गत  पंजीकृत  ब्यक्तियों  कौ  प्रथमिकता  संश्या  को  जानने  में  उनकी  सहायता  के  लिए  ए%क

 कम्प्यूटर  लगाने  का  है  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 )  कया  विश्ली  विकास  प्राधिकरण  के  सलम  विग  का  विचार  इसके  पंजीकृत  व्यक्तियों  को

 एक  दिन  के  मोतर  घारण  पत्र  प्राष्त  करने  में  सहायता  हेतु  एकल  काठ टर  प्रणाली  आरम्स  करने  का

 भी  यदि  तो  तःशम्बंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  सहायता  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  सम  बिग

 का  विचार  भावास  सलाहकार  नयुकत  करने  का  भी  बोर  यदि  तो  तत्सम्बंधो  ब्योरा
 क्या

 दाहरी  विकास  मन्त्री  भोहसिना  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  कै  स्लम
 विन  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  कम्प्य्टर  की  से  प्राथमिकता  बम्बर  पहले  ही  आवंटित
 कर  दिये  पजीकृत  अ्यक्तिोँ  को  अपना  प्राथमिकता  नश्यर  जानने  में  सह्रायता  करने  के

 लिये  उन्हें  एक  कम्प्यटर  लगाने  को  व्यवह्यायंता  का  पता  पश्लगाने  का  परामश  दिया

 )  आवंटियों  को  मांग  पत्र  उसी  तारीख  को  दिये  जायेंगे  जिस  तारीख
 को  वे  दिल्ली  विकास  प्राशिकरण  के  कार्यालथ  में  थायंगे  अन्यथा  इन्हें  रजिस्टर्ड  ढाक  हारा  भेथ  दिया
 खायेगा  ।

 बेंक  सै  थमा  रसोद  प्रस्तुत  करने  पर  रिहायशों  एकक  का  क्षल्या  उसी  दिन  दे  दिया
 खायेगा  ।

 (१)  च्  कि  स्लम  बिग  कै  सम्बन्धित  अधिकारों  पंजोकृत  व्यक्तियों  को  उनको  सहायता
 शासानो  हे  मिल  सकते  इस  समय  पृथक  आदास  कोसंथवर  नियुक्त  करने  श्ा  कोई  प्रस्ताव
 बहटों

 विल््लो  में  अस्पतालों  में  केस्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेथा
 के  लाभार्थियों  के  लिए  सुविधाएं

 8948.  धौघतों  डो०के०  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  भंशी  कश्याण  यह  कतावे  को

 छुपा  करेंगे  कि  ।

 ध्या
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 ()  क्षया  दिल्नी  में  स्थित  अस्पतालों  में  केन्द्रोय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  लामाधियों  भौर
 उनके  बाश्रितों  के  स्वास्थ्य  की  जांच  तथा  उपचार  के  लिए  छुछ  व्यवश्याएं  उपलब्ध  यदि  हां,-तो
 इत  अस्पतालों  के  नाम  कया  वि

 क्या  सरकार  का  केन््द्रोय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के लामाथियों  तथा  उनके  बाश्रितों  के
 लिए  इन  अस्पताबों  के  प्रत्येक  विभाग  में  कुछ  बिस्तर  आरक्षित  रखने  का  विभार  यदि  हो
 तत्सष्वश्वी  ब्योरा  क्या  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  क्रारण  ओर

 कण  विभिन्न  राणज्टों  के  कुछ  अस्पतालों  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  क्षामाथयियों
 कै  डोरਂ  तथा  छोरਂ  उपचार  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  उपलब्ध  ओर  ददि  तो
 तत्सम्बल्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  मनत्रो  सरोज  /  थी
 हां  |  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाधियों  की  स्व्र/म्थ्य  पर!क्षा  तथा  उपचार  के  लिए  केंद्रोय
 धघरकार  स्वास्थ्य  योजना  ने  कैन्द्र/राज्य  सरकार  के  अस्पतालों  तथा  कुछ  घाइवेट  अस्पतालों  में  व्यवस्था
 कर  रखी  ऐसे  अस्पतालो  को  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 )  नहीं  ।  दिल्मी  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लःमार्थियों  को  चिकित्सा
 धम्बन्धी  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  मोजूदा  व्यवस्था  पर्याप्त  समक्षी  जातो  है  ।

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  ममा  फ्टल  पर  रख  दी

 विवरण
 दिल्ली  में  मान्यता  प्राप्त  अस्पतालों  को  सूची

 (९)  सरकार  -

 1.  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  भश्रणोजनों  के  लिए
 2.  सफद  रजंम  अस्पताल  —  तदंव
 3.  लेडी  द।डिंग  मेडिकल  कालेज

 सुचेता  कृपलानी  >--  तदंव
 4.  कलावती  सरस  अस्पाल  के  लिए
 5.  के०  योजना

 राजपुर  रोड  ब्रयोजनों  के  लिए
 6.  कै०स०स्वा०  योजना

 किग्जवे  कप  न  तदेब
 7.  प्रसुति  तथा  रुत्री  रोग  बस्पताल

 आर०क्रं०  पुरम  प्रसुतिकाय॑  के  लिए
 8.  थायुरववें दिक  लोदी  रोड  प्रयोजवयों  के  लिए
 9.  के  ०6०स्वा  ०यो  यो०  प्रधुृति

 श्रीनिवासपुरो  प्रसृति  कार्य  के  लिए
 10.  कै  ००  सवा०  यो०  प्रसूति  कालकाजी  —  तदं व

 उत्तरी  रेलवे  अस्पताल  प्रयोजनों  के  लिए

 12.  आर्मी  बेश्  भस्वताल  --.  तदंव

 13.  ई०एस  ०भाई०  धस्पताल  -++.  तदंब
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 का  शव  बनाकर  ्मल  जलाकर  ऋतु  अलबकमम  या

 1.  केन्द्रीय  सरकार  स्वारध्य  योजना  के  अन्तगंत  मान्यता  प्राप्त  राज्य/नगर  निगम  अम्पताल

 2.  सोक  तायक  जयप्रकाक्ष  नारायण  अस्पताल  प्रयोजनों  के  लिए
 2.  जो  ०बो०  पश्त  अस्पताख  --.  तदंब

 4.  दीनदवाल  अस्पताल  न  तदेव
 4.  गिश्था  रोलाल  अस्पतास  प्रसूति  छाय  के  लिए
 5.  आरन०्बी०टी०डी०  अस्पताल  रोग  के  मामलों  के  लिए
 6.  जिला  गुड़गांव  प्रयोजनों  के  लिए
 |,  बई  दिल्ली  नगर  पालिमा  क  अन्तर्गत  समी  केस्द्र  तन

 8,  दिल्खी  नगर  निगम  के  अतर्गत  सभी  केन्द्र  न

 9.  बादशाह  था  फरीदाबाद  प्रयोजनों  के  लिए

 भाइबेट  अस्पताल

 ढा०  बी०एल०  कपूर  मेमोरियल  अस्पताल  प्रसूति  कार्य  के  लिए
 2.  सेंट  स्टोफन  अस्पत्गल  प्रयोजनों  के  लिए
 3,  शाला  राम  स्वरूप  आयबिशज्ञान  अस्पताल  )  क्षयरोग  के  मामलों

 के  लिए
 4.  भरेन्द्र  मोहन  गाजियाबाद  प्रयोजनों  के  लिए

 रेफरल  अस्पताल

 4.  अखिल  मारतोय  आयबिशज्ञान  संस्थान  प्रयोजनों  के  लिए
 2,  डा०  राजे द्  प्रसाद  नेत्र  विज्ञान  केन्द्र

 अलिल  मारतोय  बायुविज्ञान  सस्थान  रोगों  के  लिए

 3.  बत्रा  अस्पताल  पाप्त  सजं री  के  लिए
 4.  थेव-रसायन  के  लिए  सौ ०एस०ग्राई०अार०

 केवल  दमा  के  रोगों  के  लिए
 5.  राष्ट्रीय  हृदय-रोग  संस्थान  पास  सजं  रो  के  लिए
 6.  डी  ०एन  ०आ  र०  नई  दिल्ली  ०टी ०  स्केल

 सहकारी  ग्रुप  हाउसिंग  समितियों  का  कार्यकरण

 8949.  श्लरी  कमल  लोघरी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  सहकारी  ग्रुप  हार्ठासग  समतियों  के
 कार्यक्रण  के  बारे  में  24  के  अतारांकित  प्रदन  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  को  छूपा  करेंगे  कि  :
 आनन्द  लोक  कोआपरेटिव  ग्रुप  ट्वाठसिंग  सोसाइटी  कै  मामले  में  प्रशासक  को  नियुक्ति

 किस  तारोख  को  को  गई  थी  ओर  उक्त  प्रशासक  कितनी  अवधि  तक्क  अपने  पद  पर
 बिल्ली  सहकारी  समिति  में  इसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों

 का  उल्लंघन  करके  अभियमितताएं  बरतने  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  विरूद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्योरा
 कया  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  समिति  के  पदाधिकारी  उक्त  अधिनियम  का  उल्लंघन  करके  वाइस
 ष्न  सेक्र

 तथा ट्र अरर के पदों पर लगातार दो कार्यकालों से शी अधिक समय तक कांये करते रहते और धभ्
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 (१)  पदि  तो  इथध  सप्दन्ध  में  कया  ही  का  मई  है  ?

 शहरी  विकास  मन््त्री  मोहसिना  :  सहकारी  समितियों  के  पंजोयक
 ने  कोई  प्रशासक  नियुक्त  नहीं  किया  है  ।

 सहकारी  ध्मितियों  के  पंजीयक  ने  सहकारी  समिति  के  1972  की  धारा  55
 के  बन्तगत  एक  सांविधिक  जांच  को  थी  ।  प्रबन्ध  समिति  के  नये  चुनाव  कराने  के  लिये  धारा  30  (1)
 के  अन्तगंत  समिति  को  मांग  जारी  को  गई  थी  ओर  दिल्ली  वि#!स  प्राधिकरण  से  सो  व  डो  फामं  जारी
 न  करने  तथा  सदस्पों  के  पक्ष  में  उप  पट्टा  विनेख  निष्पादित  न  करने  का  अनुरोध  किया  मया  था  |

 इस  समिति  ने  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  एक  सिविल  रिट  यात्रिका  दायर  की  भोर  उच्च
 स्वायालय  ने  विनांक  9-1-87  के  अपने  आदेशों  द्वारा  सहकारी  समितियों  के  पंजीथक  है  आदेशों
 परिचालन  पर  रोक  लगा  दी  |  उच्च  न्यायालय  ने  दिनां  11-9-87  के  अपने  आदेश  के  तहत  समिति
 द्वारा  निकालो  गई  लाटरोी  को  नियमित  कर  दिया  था  |  इसो  बोच  समिति  ने  26-9-87  को  चबाव  करा
 लिये  है  !

 हु

 हां  ।

 ब्योरे  श्रदन  के  भाग  के  उत्तर  में  दिये  गये

 सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  द्वारा  निकाला  जाना

 8950,  कमल  चोघरी  :  क्या  शहरी  विकास  भन्त्री  सहफारोी  सामूहिक  आवास  समितियों

 ढारा
 निकाले  जाने  के  बरे  में  5  1988  के  अतारांब्ति  प्रदन  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  क  रंगे

 (%)  सहका  री  समितियों  के  पजीकार  द्वारा  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  को  जारी
 31  1984  के  निदेशों  का  ब्योरा  क्या

 क्या  1985  में  मानव  लोक  सहकारी  सामूहिक  आवास  समिति  ने  उक्त  निदेक्षों
 का  उल्लंघन  किया

 क्या  उपरोक्षत्  निदेशों  के  अनुसार  इस  समिति  द्वारा  प्रत्येक  फ्लेट  का  70  प्रतिशत  निर्माण
 काय  पूरा  किए  बिना  है  अवध  ”  निकालने  के  विरुद्ध  वर्ष  1985  में  सहकारी  समितियों  के
 पंजोकार  ओर  दिल्ली  वित्रःस  प्र  धिकरण  को  छिकयतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इत्  सम्बन्ध  में  सक्षम  प्राधिछ्तारियों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 शहरी  विकास  सन््त्री  मोहसिना  :  दिनांक  31-5-84  के  निदेक्ष  को

 एक  प्रतिलिपि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 )  सहकारी  समितियों  के  पंजीयक  ने  सुचित  किया  है  कि  प्म्ति  को  दिनर॑क्  31-5-84
 के  निदेशों  का  उल्लंघन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  थी  ।

 हां  ।

 उच्च  श्यायालय  के  स्थगनादेश  के  कारण  सहकारी  ध्मिततियों  कै  पंशोपक  द्वारा  आदेशित
 जांच  का  निष्कृ्ष  नहीं  निकाला  जा  सका  ।
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 ल्लक््चज्यज  ज्ज८  लय  जप  न+  के

 नियम  77  के  तहत  समी  समूह  आवास  समितियों  को  सहकारी  सामूहिक  आवास
 समितियों  के  फ्लेट  आवंठन  के  लिए  सदस्यता  को  जांच  के  लिए  निवेश  ।

 विवरण

 1.  अनेक  समितियों  ने  सूचित  किया  है  कि  इन्होंने  फ्लेटों  का  विर्माण  लगमम  पूरा  कर  छसिये

 हैं  धतुरोध  किया  है  उन्हें  उनके  सदस्पथों  को  फ्लेट  आबंटित  करने  को  क्रनुमति  दी  जाए  |
 नियतन  को  प्रक्रिया  को  सुध्यवस्थित  करने  के  लिए  दिल्ली  सहृकारी  समिति  1973  के
 नियम  77  कै  अन्तगंत  एतदद्वारा  निदेश  जारी  किया  जाता  है  ।

 2,  भूमि  के  आवंटन  से  फ्लेटों  का  निर्माण  होने  की  अवधि  के  दोरान  कुछ  सदस्यों  ने  णा  तो
 श्यागपत्र  दे  दिया  अथवा  समिति  द्वारा  निकाल  दिये  गये  अथवा  उन्होंने  आवंटन  उपहार  अथवा  बन्तरण
 कै  माध्यम  से  सघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  सम्पति  प्राव्त  कर  लो  |  यह  आवद्यक  है  कि  सदर्स्यों
 को  फ्लेटों  का  आवंटन  करने  के  पूर्व  प्रत्येक  समिति  की  सबस्यता  का  एक  बार  सत्यापन  कर  दिया
 बाये  |  यह  निदेश  दिया  जाता  है  कि  दिल्लो  विकाप  प्राधिकरण  द्वारा  फ्लंटों  का  आवटन  लाठरो  द्वारा
 किया  जाये  तथा  कोई  मो  समिति  अपने  आप  फ्लेटों  का  आवंटन  नहों  सहकारी  विभाग  द्वारा
 सदस्यों  की  सूची  समाप्त  करने  के  पए्द्चयात  दिल्नी  विकाप्त  प्राधिकरण  समिति  के  पदाधिकारियों  के
 परामणं  से  लाटरोी  की  समय  तथा  त्थान  निर्षारित  करेमा  तथा  उसकी  सूचना  समिलि  तथा
 वंजीयक  को  देगा  |  लाटरी  समिति  के  पदाधिकारियों  तथा  सदस्यों  भ्री  उपस्थिति  में  निकाली  जायेगी
 शोर  सहकारी  समिति  के  प्रतिनिधि  को  भी  आमत्रित  किया  जाना

 3,  दिशलो  विकास  प्राधिकरण  ने  समितियों  को  50/60  सदस्य  प्रति  एकड़  को  बर  पर  भूमि
 जावंटित  को  है  ।  मामले  ऐसे  हो  सकते  है  जहां  फ्लेटों  को  संक्या  सदस्यों  की  संख्या  से  म  हों
 जिसके  लिये  दिल्ली  त्रिकास  प्राधिकरण  द्वारा  ममि  आइंटित  को  गई  थो  |  यह  ठोक  नहीं  होगा  और
 समिति  को  सुधारात्मक  कारंदाहइ  करनो  पड़ेगी  ।

 4.  इसलिये  समितियों  से  अतुरोध  है  कि  अनुलग्तक  पर  विये  गये  निर्घारित  प्रपत्र  पर
 प्रत्येक  सदस्य  के  शपथपत्र  के  साथ  धनुलग्तफ  पर  किये  गये  निर्षारित  प्रपत्र  में  तोन  प्रतियों  में
 सदस्यों  की  अनुलग्गक  में  दिये  गये  त्यागपत्र  सन  मामलों  की  सूची  प्रस्तुत  कर  प्रत्येक

 अतुलरतक  के  श्रन्त  में  निम्नलिखित  प्रमाणपत्र  ग्कार्ड  किये  जाये  तथा  अ६८क्ष  और  सचिव
 द्वारा  हस्ताक्षर  किये  जाये  ।  इसके  सभ्ति  वास्तुक  से  इस  आज्ञव  का  एक  प्रमाण  बत्र  भी

 घ्स्तुत  करेगो  जिममें  फ्लेटों  की  संख्या  ओर  प्रत्येक  फ्लैट  का  70%  निर्माण  कार्य  पूर्ण  हो  गया  है  का
 उल्लेख  हो  एवं  वित्तीय  संस्थान  से  इस  आक्षय  का  प्रमाण  पत्र  मी  कि  समिति  ने  ऋण  को  किस््तों  का
 बल्चतन  घगतान  कर  दिया  है  तथा  दोषों  नहीं  है  ।  दाषी  सदस्यों  के  मामलों  में  आवंटन  के  लिए  साटरी
 है  प्रपोजनार्थ  नामों  को  रोक  दिया

 5.  सहकारिता  विमाग  द्वारा  सदस्यता  को  जांच  निम्ब  लिखित  तरीके  से  को  श्ाएगी  :-

 (i)  31-5-81  तक  अवरोधित  सूचो  के  नामों  को  अन्तिम  माना  जायेगा  तथा  अनुमोदित  कर
 दिया  जायेगा  ।

 (४)  बस्तरण  के  मामलों  पर  विचार  किया  जायेगा  केवल  प्रथम  डिग्री  के  खून  के  रिश्तों

 में  अन्तरण  को  अनुमति
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 (iii)  $1-5-81  तक  सुचीवद्ध  सदस्य  परन्तु  उन्हें  अवरोधित  सूची  में
 घामिल  नहीं  किया

 (५)  31-5.81  के  पदचात  सुचोबद्ध  किए  गए  सदस्य  ।

 कलकत्ता  स्थित  केन्द्रीय  रक्त  बेक

 8951,  श्रीमती  गीता  मुलर्जो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  छो  कृपा
 करेंगे

 (S)  क्या  बरकार  का  घ्यान  5  1989  के  में  कस्कत्ता  स्थित  कैष्ट्रोय  रक्त
 बेक  के  संबंध  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  हो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  स्थिति  को  हल  करने  हेतु  क्या  सुधारात्मक
 उपाय  किए  गए  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 सरकार  ने  इस  समाचार  को  देखा  है  |

 सुचना  एकत्र  की  था  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रक्ष  दी  जाएगी  ।

 कलकत्ता  में  पटसम  मिलों  का  बन्द  होना

 8952.  क्री  सतत  कुमार  मंडल  ;  क्या  वस्त्र  मंशी  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  में  6  पटसन  मिलों  में  तालाबन्दी  की  घोषणा  किये  जाने  को  संगावमा
 पदि  तो  तत्सबंधी  विथरण  कया

 क्या  इन  मिलों  के  प्रबन्ध  मंडलों  ने  कच्चे  पटसन  की  खरीद  बन्द  कर  दी

 (7)  क्या  आधिक  विवश्यता  कै  मिल  मालिकों  हारा  वेतन  में  बढ़ा  हुआ
 कायमार  तथा  उत्पादन  से  सम्बद्ध  वेतन  जेसे  कारणों  की  बजहु  से  यह  स्थति  छत्पन्म  हुई  भौर

 (४)  यदि  तो  ताला  बन्दी  रोकने  तथा  श्रमिकों  को  बेरोजगारी  होने  से  बचाने  के  लिये
 सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्ठा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  (१)  और  कैस्द्रीय  सरकार  कै  पास

 इन  बन्दुओं  के  बारे  में  कोई  जानकारों  नहीं
 पटसन  मिलों  की  बन्दी  ने  हाल  हो  में  होने  वाली  वद्धि  उस  शाथिक/वित्तीय

 बाध्यताओं  के  कारण  है  जो  पटसन  बस्तुओं  के  उत्पादन  को  बढ़ती  हुई  लागत  बोर  मलाभकारी  बिक्को

 वसूली  के  बीच  असमानता  के  फारण  पंदा  होतो  हैं  ।

 (४)  पटसन  मिल  एककों  के  बन्द  होने/ताला  बन्दी  के  मामले  औद्योगिक  विवाद  के  मामले  हैं
 और  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  इसकी  तालाबन्दो  से  निपटने  के  लिये  उपयुक्त  प्राधिकरण  होती  ददै  «  फिर

 कैन्द्रीय  सरकार  ने  अपनी  ओर  से  पटप्षन  उद्योग  के  सम्पूर्ण  कायंचालन  में  सुधार  लाने  के  लिये
 अमी  हाल  द्वो  में  विभिन्न  कदम  उठाये  हैं  उनमे  धामिल  हैं  :

 (1)  के  जरिये  लागत  जमा  मुल्य  पर  झ्लाद्य  अनानों  की  पेछिंग  के  लिये
 पटसन  बारों  क्री  नियमित

 (2)  कुछ  विशिक्त  अस्त  प्रयोक्ता  उद्योगों  द्वारा  प्सन  माल  का  कानूनत  ह्रयोग  रूरने  को

 हक
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 (3)  पटसन  आधुनिकी  करण  विधि  योजना  तथा  विशेष  पटसन  विकास  तिथि  श्ारभ्म

 (4)  भांतरिक  बाजार  सहायता  योजता  तथा  बाहा  बाजार  सहायता  थोजना  का

 (5)  विद्वव  निविदाओं  को  प्राप्त  करने  के  लिये  दातप्रतिद्त  आधार  पर  मयी

 हानि  बांट  लेने  की  नीति  अपनाना  ।

 (6)  उत्तरी  अमरीका  को  के  निर्यात  के  लिये  50:50  हानि  बांट  लेने  के  आधार
 पर  सी./पटसन  उद्योग  निधि  की  व्यवस्था  तथा  विधिर्माता  ओर  ध्यापारी
 निर्यातकों  छोनों  को  स्वीकार्य  141989  सै  तीन  वर्ष  की  अवधि  तथा  3  1-3-1992  तक
 पटसन  माल  की  लगभग  सभी  तिर्यात  योग्य  मद्दों  पर  की  उदार  दर  को

 (7)  कीमतों  को  नियमित  करने  फे  लिये  दस  सप्ताह  का  कच्चा  पटसन  स्टाक  नियंत्रण  आदेश
 तथा  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  के  अन्तर्गत  पटसन  माल  के  तिर्यात  के  बदले  कच्चे  पटसन
 के  घुल्क  मुक्त  आयात  की  अनुमति  ।

 साध्  वासवानो  मिशन  को  भूसि  का  आवंटन

 8953.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  ।

 सरकारी  कमंचारो  सहकारी  भवन-निर्माण  समिति  बसंत  नई  दिल्छों
 को  क्षांति  निकितन  कामोनी  में  साध्  वासवानो  मिशन  को  एक  हायर  सैक्ंडरी  सकल  के  भवन  ओर
 डिस्पेंसरी  कै  निर्माण  के  लिए  कुल  कितनी  भूमि  विवरण  आवंटित  की  गई  ध्लोर  यह  भूमि
 किस  रियायती  दर  पर  आदंटित  की  गई

 क्या  हायर  सेकेडरो  स्कूल  के  लिए  आबंटित  किया  गया  यह  भू-शलण्ड  मूल  तके  में
 मिक  स्कूल  के  लिए  परन्तु  मिशन  ने  हसके  भूमि  तल  पर  कै०  जी०  ओर  नसंरो  कक्षाओं  का  ब्लाक
 बमाया  है  शोर  कालोनी  के  सेप्टिक  टेंक  बना  दिया  ओर

 यदि  तो  उन्हें  इसो  कालोनी  में  एक  प्राथमिक  स्कूल  की  स्थापना  के  लिए  रियायता
 दर  पर  एक  ओर  भूखंड  आवंटित  किये  थाने  के  क्या  कारण

 शहरों  विकास  मन्त्री  मोहसिना  :  (%)  से  सूचना  एकश्र  की  जा  रहो
 है  तथा  यथासमय  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  अन्तगंत  पंजोकृत  ध्यक्तियों
 को  फ्लेटों  का  आवंटन

 8954.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  स्व-वित्त  पोषित  1982
 कै  अन्तगंत  फ्लेटों  का  जावंटन  के  बारे  में  7  1988  के  अतारांकित  प्रषन  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ।

 (%)  1  1989  को  स्थिति  के  अनुसार  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  अमी  भो  प्रतीक्षा  सूची
 में

 फ्लटों  के  आबंटत  के  चयन  में  धपनो  हन्धा  व्यक्त  करने  हेतु  पंजीकृत  व्यक्तियों  के  लिए
 कया  अक्रिया  निर्धारित  को  एई  बोर

 388:
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 (१)  उपरोक्त  योजना  के  अन्तगंत  शेष  पंजीकृत  व्यक्तियों  क ेलिए  घलण्डों  के  विकास  मोर
 फ्लेटों  कै  निर्माण  के  मामले  में  क्षद  तक  छितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 प्राहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  6505
 विभिन्न  एव-पित्त  पोषित  योजनाशों  के  अस्तगेत  पंजीकृत  व्यक्ति  उम  बहाँ

 स््व-वित्त  पोषित  योजना  के  फ्लेटों  का  निर्माण  किया  गया  है/निर्माण  किये  जाने  का  प्रस्ताव  के  चयन
 में  बपनी  इच्छा  प्ररट  कर  सकते  पंजीकृत  व्यक्ति  एक  से  अधिक  कालोतियों  के  लिये  अपना  विकल्प
 दे  सकते  हैं  जता  कि  नियतम  के  सिये  जारी  की  गई  विवरणिका  में  दिया  गया  नियतन  को  स्थिति

 नियतन  फार्म  में  पंडोकृत  भ्यक्ति  द्वारा  दिये  गये  विकल्प  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 1-4-89  की  स्थिति  के  विभिसन  क्वालोनियों  में  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के
 4566  फ्लेटों  का  तिर्माण  कार्य  प्रगति  पर  हैँ  तथा  इन  फ्लेंटों  के  1991  तक  पूर्ण  हो  ज'ने  को
 सम्मावना  है  |  स्व-विश्  पोषित  के  और  मकानों  रा  निर्माण  आरम्म  करने  के  लिये  और  अधिक
 भूमि  का  पता  लगाने  के  प्रय'स  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ट्यपेस्टों  में  फ्लोराइड  तत्वों  के  कारण  दांतों  को  नुकसान

 ]
 8955.  श्री  एस०  डो०  सिंह  ।  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  श्री  कटा

 करंगे  कि
 क्या  सरकार  ने  टूयपेस्टों  में  फ्लोराइड  तत्वों  फे  कारण  दांतों  को  द्ोने  वाले  नुकसान  का

 जायजा  लेने  के  लिए  कोई  बध्ययत  दल  नियुक्त  किया
 क्या  सरकार  को  इसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  ओर
 यदि  तो  तश्ष्मंबंधों  ब्योरा  क्या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््ञालय  में  राज्य  मन््शी  सरोज  खापडई  )  :  (6)  से
 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्पाण  मन््त्राशय  ने  टुथपेस्ट  में  फ्लोराइड  के  समो  पहलुओं  को  जांच  करने

 के  लिए  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  बियुक्त  को  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी
 रिपोर्ट  के  बारे  में  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  के  विचार  प्राप्त  हो  गए  हैं  शोर  इस  रिपोर्ट  पर  भंत्राश्य
 द्वारा  सक्षिय  रूप  से  विथधार  किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्ली  में  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकरण

 ]
 8956.  श्री  रामाअ्य  प्रसाद  क्या  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनादु  ओर  आंध्र  प्रदेश  में  आल  इडिया  मेडिकल  लेबोरेटरी
 शियन्स  द्वारा  प्रदान  क्विया  गया  चिकित्सा  प्रयोगशाला  तकनोशक्षियन  हिप्धोमा  प्रमाण  पत्र  दिल्लों  में
 रोजया र  कार्यालयों  में  पंजीकरण  के  लिए  मान्य

 यदि  तो  क्या  जन  स्वास्थ्य  ओर  स्वास्थ्य  विज्ञान  चई  दिल्ली  द्वारा  चिक्षिस्सा

 प्रयोगशाला  एक्स-रे  ओर  प्रोद्योगिकी  में  दिए  गए  डिप्लोमा  को  नागाथेंड

 सरकार  ने  मान्यता  प्रदान  की  है  और  सरकारी  अस्पतालों  आदि  में  रोजगार  के  प्रयोजनाथं  ये  मान्य
 गदि  तो  कया  ऐसे  डिप्लोमाधारियों  को  दिल्ली  में  रोजयार  कार्यालयों  में  पंजीकरण

 करने  है  मनाकर  दिया  जाता  बौर
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 (w;  यदि  हो  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दिशा  भिर्देश  जारो  किए  गए  हैं  यदि  तो  तत्धंबधी

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 अम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  राधा  किशन  |

 हां  ।
 हाँ  ।

 नहीं  ।

 विशिष्ट  संहक्षान  से  डिप्लोमा  तथा  प्रपाणपत्र-धारो  उम्मीदवारों  के  पंजीकरण  के  लिए
 रोजगार  कार्यालयों  को  कई  विदिष्ट  मार्गनिर्देश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  देश  में  निवाश्ती  समी  मारतीय
 माशरिक  रोजगार  महायता  के  लिए  मान्यता  प्राप्त  योग्यताओं  तथा  शअनुमव  के  अप्तुसार  रोश्षणा।र
 क्यों  में  पंडोकरण  के  छिए  पात्र

 धामिक  स्थानों  का  अनधिकृत  निर्माण

 8857.  श्री  सेमद  झाहबुद्दीन  :  क्या  क्षट्री  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  दिल्ली  मे  सरकारी  मूमि  पर  धामिक  स्थानों  अथवा  पूजा-स्थलों  का  अनधिकृत

 निर्माण  किये  जाने  के  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  आये

 यदि  हां  तो  31  1989  को  स्थिति  के  अनुसार  ऐसे  विद्यमान  अनधिकत  निर्माणों
 के  स्थल  तथा  अम्य  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  द्वारा  गेर-कानूनी  छढओों  को  खालो  कराने  हेतु  कोई  का्वाहो  को  मई
 ओर

 यदि  तो  प्रत्येक  म/मले  में  वतंमान  स्थिति  क्या  है  ?

 हहसे  विकास  मंत्रों  मोहसिना  :  से  सुचता  एकत्र  को  जा  रहो  है
 तथा  समा  पटल  पर  दी  क्षाएगा  ।

 कच्चे  पटसन  का  आयात  ओर  निर्यात

 8958.  श्री  संपद  शाहबुद्दोन  :  क्या  वस्त्र  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  मे  वष  1989-90  9-90  के  दोरान  कच्चे  पटसन  का  आयात  करने  को  अनुमति

 देन ेका  निणय  लिया

 (७)  1  1989  को  स्थिति  के  बनुधार  देदा  में  अनुमानतः  कच्चे  पटन  का  कितना
 स््टाक्ष

 31  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  पटसन  निगम  के  पास  कितना  स्टाक

 व  1989-90  कै  दोरात  कच्चे  पटसन  का  कितना  उत्पादद  और  इसकी  कितनों  मांग
 झेने  का  बनुमान  ओर

 (४)  क्या  बर्च  1989-90  के  दौरान  कच्चे  पटसक  का  तिर्यात  करने  का  विचार
 बस्त्र  मंत्रासय  में  रक्त्य  संशी  रफोक्  :  सरकार  ने  धप्रिक  धाइसेंस  स्कोम
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 के  अन्तगत  पटसन  सामाव  के  निर्यात  कै  बदले  कच्चे  पटसन  के  आयात  को  अ  नुमति  देने  का  निर्भद
 किया  है  ।

 से  जानकारी  एकत्र  को  जा  रहो  है  और  सभा.पटल  पर  रख  दी  बाएगी  ।

 (5)  केवल  थोड़ी-सो  मात्रा  जिसका  कि  रुपया  भुगतान  वाले  देशों  को  ब्यापार  योजना  प्रावधान
 के  थधरतगंत  निर्यात  किया  जाना  अपेक्षित  है  ।

 सफदरजंग  नई  दिल्ली  बाह्य  रोगो  खंड  चरण-तोन  का  निर्माण

 8959.  श्री  हाफिज  मोहम्भव  सिद्दोक  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्यात्र  मंत्री  यह  बताने
 छो  कृपा  करंगे  कि  :

 नई  दिलमीं  स्थिति  सफदरजंग  अस्पताल  बाह्य  रोग  चरण-तोव  के  विर्माण  मैं
 किठनी  प्रगति  हुई

 बिलस्ज  के  क्या  कारण  धोर
 निर्माण  काय  में  तेशी  लाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््तरी  सरोज  :  से
 सफदरजंग  अः्पताल  कै  बहिरंग  रोगी  विमाग  के  का  निर्माण  काय॑  केन्द्रीय  शोक

 लिमाण  विमाग  द्वारा  किया  जा  रहा  केन्द्रीय  लोक  निर्माग  विमाग  ने  सूचित  किया  है  कि  इस
 कार्य  कै  लिए  आवद्यक  प्रशापनिक  अनुमोदन  की  मंजरी  11.8.1988  को  जारो  को  गई
 श्वावए्वक  ओपचा  रिकता  पूरों  करने  के  बाद  निर्माण  का  ठेका  3.4.1989  को  दिया  गया  नौंच
 ह।लने  का  काय  बल  रहा  दे  ।

 महाराष्ट्र  में कारखाना  निरीक्षक
 8960.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  अरम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  क्षरेंगे  कि  ।

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  उद्योगों  में  कामगारों  द्वारा  खतरे  को  स्थिति  में  काम  करने  को

 समस्या  सै  निपटने  के  लिए  राज्य  में  कारखाना  निरीक्षकों  की  नियुक्ति  करने  हेत  बित्तोय  सहायता
 प्रदान  करने  के  लिए  कोई  योजना  कैन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  की  ओर

 यदि  तो  इस  भध्स्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  भौर  इस  प्रयोजनाथ  विसतो  य

 सद्दायता  मंजूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  सम्त्रालय  में  उपसन्त्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राधाक्षिशन
 ओर  (3)  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  समा  पटल  पर  रख  दो  जाएगो  ।

 साला-डी  का  विज्ञापन
 8061.  श्री  बालासाहिब  विखे  पादिल  :  बया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्माण  भस््त्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करंगे  कि  :
 क्या  सरकार  गोलियों  के  विज्ञापन  पर  भारी  राहि  खर्च  कर  रही  धोर

 यदि  तो  इठसे  नकविवाहित  युगलों  में  टेबलेट  को  लोक  प्रियता  को  बढ़ाते
 में  कितनी  मदद  मिली

 क्या  इसे  लोकप्रिय  बनाते  हेतु  दिए  गए  खच  के  अनुपात  में  यह  लोकप्रिय  हो  पाई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज

 नहीं  ।
 प्रदन  नहों

 हां  ।
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 ध्रांभ्र  प्रदेश  में  बन्धमा  भमिकों  के  लिए  दी  गई
 सहायता  राशि  का  उपयोग

 ३962.  क्री  तुलसीराम  :  क्या  भ्रम  भमत्रो  य३  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  !

 सातयों  पं  ज्यर्षीय  योजना  के  वर्ष-वार  कैसट्रोय  सरकार  द्वाशा  आर्प्र  प्रदेश
 कार  को  बंघआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  हेतु  कितनी  घनराषि  आवंटित  को  पई  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा
 क्वितनों  धनराशि  का  उपयोग  किया  ओर

 क्या  सरकाश  का  वर्ष  1989-90  के  दोरान  इस  प्रयोजनाथं  मर  अधिक  घतराशि  देने
 का  विचार  यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रों  राधाकिशन

 बंघआ  श्रमिकों  के  के  लिए  केद्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योडना  के  राज्य  सरकारों  से
 प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  पहले  रिलीज  की  गई  राह  के  सम्बन्ध  में  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  किए  जाने
 हथा  पुनर्वास  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  स्त्रीकृत  करने  बाल्ली  राज्य  स्तर  की  सस््क्रोनिंग  समिति  के

 काय॑वत्तों  जेसे  कतिपय  दिश्षानिर्देशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निधियां  रिलीज  की  जातों  सातथों
 पंचवर्षीय  योजता  के  उद्ते  चार  वर्षों  के  दोरात  आनन््ध्र  प्रदेश  को  रिलोज  को  गई  राक्षि

 नुसार  है  :-.

 (६०  लाखों

 श््प्  रिलोक  की  गइ  राध्ति
 ्रः

 1985-86  हु  रा  132.41

 93.47

 8  -

 9  ——
 ने  31.3.1989  हक

 केस्द्रीप  हिस्से  को  129.60  लाख  रुपये  को  राशि  के  सिए  उपयोग  भ्रमाणपन्न  प्रस्तुत  कर  दिए  बह
 स्थिति  वर्ष  1985-86  से  बाद  को  है  तथा  वर्ष-वार  ब्योरे  उपसब्ध  नहीं

 दिशा-मिर्देशों  के  अनुसार  लिधियों  का  रिलीज  किया  जाना  राज्य  सरकार  द्वाश  प्रस्ताव
 औेबे  जाने  पर  लिमंर  करेगा  ।

 धान्भ्र  प्रदेश  सरकार  सै  उपलब्ध  सूच्रा  के  राज्य  सरकार

 आन्म्र  प्रदेश  को  प्रामोण  परिवार  कल्याण  सेवाओं  हेतु  सहायता

 8963.  श्री  वो»  तुलसीरास  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :
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 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज

 नहीं  ।

 प्रश्ग  नहीं  उठता  ।

 खबतरों  के  आंबंटन  में  अपनाये  गये  मानदण्ड

 8964,  भरी  विष्णु  मोदो  :  क्या  शहरी  विकास  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।
 धम्पदा  निदेशक  द्वारा  नई  दिल्लो  में  तथा  दिल्ली  विकास

 करण  ओर  सम्पदा  कार्यालय  द्वारा  अपने  अन्य  माकटों  में  दुकानों  के  आवंटन  में  क्या  मानदण्ड  अपनाए
 गए

 कया  बनुसू चित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  को  इन  चबूतरों/दुकानों  के  आबं+
 टन  हेतु  कोई  कोटा  आरक्षित  किया  गया  यवि  तो  कितने

 कया  अमुसूधित  श्षाति/अनुसूचित  जनजाति  के  ध्यक्तितयों  के  लिए  थारक्षित  कोटे  का  पूर्ण
 उपयोग  किया  गया  ओर

 यद्दि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  इस  निदेशालय  के  भ्रघोन  प्लेटफाम /
 दुकानें  मुक्त  निविदा  आधार  पर  आबटित  की  जातो  हैं  ।

 हां  ।  अनुसू चित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  लिए  224%  का  बारक्षण
 हां  ।  1988  के  अन्त

 उपयु  कत  माग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रधन  हो  नहीं

 झाई०  एन०  ए०  नई  दिल्ली  में  दुकानों  के

 अन्तरण  संबंधी  लंबित  पड़  मामले

 8965.  भरी  विष्णु  मोदी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 आई  नह  दिल्ली  में  प्लेटफार्मों/दुछानों  के  विनियमीकरण/अम्तरण
 सम्बन्धी  कितने  मामले  प्म्बित  पड़े  हुए

 इनका  वितियमीकरण/मूल  आबंटितयों  के  क'नूनो  उत्त  राधिकारियों  को  अन्तरण  करने के
 क्या  कारण  ओर

 क्या  इन  प्लेटफार्पों/दुकानों  के  विनियमोक  रण/बस्तरण
 में  पुत्र/ओर  पुत्री  बिबा+

 के  बोच  कुछ  मेद-भाव  दिया  था  रहਂ  है  ?

 हाहरो  बिकास  मंत्री  मोहसिता  किदवई  )  :  बारह  ।

 नियमितिकरण  की  दार्लों  का  पार्टियों  द्वारा  अनुपालन  ते  करने  के  कारण  ।

 विश्वमान  नीति  निर्देशों  के  हौचे  लिखित  नामों  के  प्रति  सियभितिकरय  पर
 विचार  किया  जा  सक्षता  है  1--



 ब्रिखित  उत्तर
 :

 '  00  1989

 (!)  विघरा/विधुर

 .  (॥)  पुत्र  लिए  पुत्र
 श्रविवाहित  पुत्रो

 (२)  आ  अत  पिता/माता

 (२)  भाश्चित  पुत्र-दघ्

 परती  भूमि  का  सर्वेक्षण

 8966.  श्री  अमरसिह  राठवा  :  पर्यावरण  और  वन  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे

 दि

 उपप्रह  के  माध्यम  से  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुप्तार  देश  में  परती  भूमि  का  कुल  क्षेत्र
 किब्नता  ेु  ि  ेु

 इनमें  से  कितने  मृमि  क्षेत्र  को  परती  भूमि  से  रूषि  भृझि  में  ददला

 क्या  सरकार  ते  ऐसो  भूमि  के  उपयोग  ओर  इसे  कृषि  योग्य  वनाने  के  लिए  कोई  योजना
 तेयथार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या  है  और  अब  तक  यदि  कोई  उपलब्धि  है  तो

 बह  कमा  है  !

 पर्यावरण  ओर  वन  संत्री  जियाउरंहमान  संटेलाइट  के  माध्यम  से
 समस्त  परती  ग्रूमि  का  देएा  ब्यापी  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  लगाए  गए  एक  बनुमान  के

 अनुसार  देश  में  परती  भुमि  का  डूल  क्षत्र  लगभग  130  मिलियन  हैक्टेयर  है  ।

 राष्ट्रीण  परतो  भूमि  विकास  बोर्ड  का  प्रभुख  उदृध्य  बनोकरण  ओर  वक्षारोपण  के
 माध्यम  से  देश  में  परती  भूमि  को  उत्पादन  योग्य  बनाना  है  न  कि  परतो  भूमि  को  उत्पादन  योग्य
 बताना  है  त  कि  परतोी  भूमि  को  कृषि  योग्य  भूमि  में  परिवर्तित  करना

 औौर  धष्न  नहीं  उठते  ।

 अली  के  कर्मचारी

 ]

 8967.  श्री  शाम  पूजन  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बर्ष
 198  1,198  5  और  1988  के  दोरास  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिरन  मस्त्रालयों/बविभागों  में  श्रेणों
 के  कुल  कितने  कमंचारी  ये  ?

 अम्त  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  संत्रालण  में  उपसंत्री  राघाकिदन
 कैम्द्र  सरकार  के  कमंच्ारियों  की  वाधिक  जनगणना  के  अनुसार  1981  जोर  1983  के
 श्रष्त  से  कैस्द्र  सरकार  के  विभिस्त  मसत्रालयों/विशज्यायों  में  श्रेणो  के  कर्मचारियों  को  कुख  संख्या

 13,83,547  और  13,94,630  थी  ।

 186°

 :



 1911  लिखिंतें
 न् कन_-+-मननननानननननमनम नम  गा  ः्ग््ण्णण्णणणण् णणा

 मध्तिष्क  ल्यर  के  लिए  टिघ्यू  कल्चर  टीके

 ]
 8968.  श्री  श्रीबललन  पाणिग्रही  :  कपां  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  को

 कृपा  करेगे  कि  ।

 क्या  सरकार  ने  मस्तिष्क  ज्वर  के  लिए  टिए्य  कल्चर  टीकों  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 कदम  ठठाये

 कया  यह  कार्यक्रन  के  रट्रीय  अमु  संधान  कतोली  में  मारत-अापान  संहंबोग  के
 बस्तगंत  धारम  किया  गया

 बदि  तो  मस्तिष्क  स्वर  के  लिए  टीकों  के  उत्पादन  में  हुई  धंगति  का  क्या
 भीर

 यह  टीका  प्रयोग  के  लिए  उपलब्ध  कब  तक  होगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडे)॥
 से  दैश  में  अमो  कोह  टिष्ु  कल्चर  एन्सेफलाइटिस  वेकक््सीन  विकर्तित  नहीं  को  गईं
 बर  कैन्द्रोय  अनुसन्धान  संस्थान  कसोली  गे  मारत-जापान  सहयोग  परियोजना  के  अन्तगंत  च्हों
 के  निष्कियकृत  भेजे  से  ६.  वेक्सोन  का  उस्पेदन  शुरू  किया  1988  के  दोरान  स्नानिकमारी
 वाले  कुछ  राज्यों  को  प्रक्षिक्षित  ध्यक्षिययों  की  देख-रेख  में  देने  के लिए  माउस  ब्रने॑  वेक्मीन  को
 7,29  500  खुराक  भेजी  गहई  थीं  ताकि  उसकी  प्रमावकारिता  का  पता  लगाबा  जा  सके  |  आस्माइसी
 परिणाम  मिल  जाने  के  बाद  दत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  की  जाएगी  ।

 सामान्य  बूटी  पुदीने  का  उपचारी  गुण

 8969.  श्री  पौ०  आर०  कुमार  क्पा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मष्त्री  यह
 बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  ।

 क्या  एक  सामान्य  बूटी  नेक  रोगों  के  उपचार  के  लिए  सामकारी  जैसा
 कि  4  1989  के  एक्सप्र शवਂ  में  प्रराशित  हुआ

 कया  ६8  स।|मान््य  बूटी  के  रोग  नाशक  ओर  उपचारी  का  गुण  फा  वंद्धानिक  तरोके  से
 छष्ययन  किया  गया  यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  पुदोने  को  विभिश्न  किस्मों  आदि  के  बारे  में  तुलनात्मक  अष्ययन  ढियां  गशा
 ओर

 यदि  तो  हत्संबंषी  ब्योरा  बया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड़)£  ()
 हा  ।

 हां  |  जानवरों  में  किए  गए  आरम्मिक  अध्ययनों  से  हस  पोध्े  में  जोक  णु
 पफ्  तथा  कौटनाशी  क्रिया  का  पद्षा  चला  है  पोदीने  का  जानवरों  पर  प्रशोग  किए  जाने

 पर  विश्रियो  कालेरा  जोबाशु  से  मनुष्य  को  हैजा  होता  के  विरुद्ध  विश्वियोनांपंक  ग्रुण  भी

 विल्ाइ  दिए
 भौर  हीं  ।  बहुत  सो  पोदोता  प्रजातियां  श्या  उनको  हंकर  प्रजातियों  ही

 मैंयौल  और  विसिस्त  अप्य  घरटेंकों  के लिए  जांच  की  गइ
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 अजाे  -“-  क्न्-३_/३]/-|-  वीक

 धर्बेनतिस  पत्तियों  के  अनेक  अकों  का  श्रप्रजननता  क्रियाशोलता  कै  लिए  मूल्यांकन  किया
 गया  मादा  चहों  को  गरंघारण  के  1-7  वें  दिन  में  100  मि०  ग्रा०  की  खुराक  पर  अल्कोहलयुक्त
 तथा  जश्लीय  अक  देने  पे  80  ओर  60  प्रतिक्षत  भ्रण॒  क्रिया  रोकों  जा  सझों  500  मि०
 ग्रा०  अल्को  हलयुक्त  अ्क  दैने  से  शतअठिशत  प्रभाव  दिखाई  पेट्रोलियम  ईथर  बश्ष  बहुत  कम

 सक्षिय  पाया  बया  ओर  इसमें  केवल  44  प्रतिशत  अप्रजनन  प्रभाव  पाएं  गए  यश्यपि  इसमें  कुछ  गरम
 समापन  क्षियाक्षो सता  देखो  यह  थी  ।

 दूसरे  अध्ययन  में  अवसिस  के  पतियों  का  अल्कोहलयुकत  अक्क  5006  भि.ग्रा,/कि०ग्रा०  की

 खुराक  1-3  दिन  के  गर्माषाम  पर  देने  से  चहों  में  80  प्रतिशत  गर्मंसमापन  देशा  गया  1-4  बोर  5
 एछिन  पर  देने  थ्ै  बिलकुल  मी  अप्रजनन  प्रभाव  भहीं  दिखाई  दिए  ।  अक  6  से  7  दिन  में  देने  पर  40
 प्रतिशत  शर्मंसमापथ  रोधी  प्रमाव  दिलाई  दिए  और  पौधे  से  युग्मतज  रोघधों  सम्भावना  का  पता
 बला  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  एक-एक  करके  बोलिए  |
 ०.
 ही  बसुदेद  आचार्य  :  पंजाब  सेपांच  हजआर  व्यक्ति  दिल्ली  आए  हैं  ओर  दे

 प्रद्शन  कर  रहे  हैं  तवा  गिरफ्तारियां  दे  रहे  हैं  ।  वे  पजाब  समस्या  के  शीघ्र  राजनेतिक  समाधान  कौ
 गे  कर  रहे  )

 हो  हन्द्रजोल  गुप्त  :  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  हस  प्रश्न  पर  उबित  वक्तथ्य  दे  ।
 राज्यपाल  का  कथन  है  कि  चुनाव  होने  तक  कोई  समाधान  नहीं  होगा  |  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  सर»
 कार  को  क्ष्या  स्थिति

 ]
 अध्यक्ष  भहोदय  :  अभो  कल  हुआ  नहीं  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  हुआ  ?

 झरी  हन्तान  भोल्लाह  गवर्नर  ने  बताया  कि  6  महोने  शहीं
 )

 [  अरभुधाद  ]

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  प्रधान  मन्त्री  जो  कोई  सबंसम्मत  निंय  लेने  के  लिए  सभी  राजनेतिक  दर्लों
 की  देठक  क्यों  नहीं  बुलाते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  उन्होंने  बंठक  को  है  ।

 ओर  इस्त  जीत  गुप्स  :  उन्होंने  नहों  को  ।  प्रधान  मन्त्री  कहते  रहते  हैं  कि
 सभी  विपक्षों  बसों  को  बेठक  बुलाएंगे  ।  परन्तु  उन्होंने  नहीं  बुलाਂ  हजार  ब्यक्ति  यहां  था
 हुए  हैं  ।  वे  बसी-अघी  पटेल  चोक  पर  गिरफ्तारों  दे  रहे  यह  बल्तेगा  ?
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 भी  बसुदेव  आचाये  :  सरकार  को  एक  उक्तव्य  देकर  धपनी  प्रतिक्रिया  करती  चाहिए  ।

 )

 श्री  चिरन्जीलाल  शर्मा  :  हरियाणा  कै  मुख्यपन््त्री  दिन-रात  खब्हब  करते  रहते  हैँ
 ओर  केन्द्रीय  सरकार  पर  धारोप  सगाते  रहते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  इनको  मना  कर  दिया  है  ।

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  !  नहीं  कोई  दालिसों  को  बात  करो  ठो  मैं  सुन  लू  गा  ।  ऐसे  बिता
 परमीक्षन  के  तहों  ।

 )

 प्रो०  मधु  वण्डवर्ते  $  आज  सत्र  का  अन्तिष  दिन  हमें  नहीं  बताया  गया
 दि  क्या  सत्र  को  लवधि  बढ़'ई  जाएगी  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूंचता  ओर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  सत्र  को
 अवधि  कम  से  रूम  15  तारीड  तक  बढ़ाई  जा  रही

 झी  एस०  जयपाल  रेड्टों  )  :  हम  विरोध  करने  सत्र  को  भ्रवध्ि  बढ़ाने
 का  यह  यलत  तरीका  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  !  जब  हम  सत्र  की  अवधि  बढ़ाये  जाने  के  बारे  में  यूछ  रहे  हैं  तब  बे  घोषणा
 कर  रहे  *'क्या  आपने  ऐसा  गलत  तरोका  रूमी  देखा  है  जिस  प्रकार  संशदोय  कार्य
 मन््त्री  घोषणा  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  |  वह  समा  को  सूचित  करने  के  अपने  कतंथ्य  को  पूरा  करने  में

 फश्न  रहे  ।  उन्हें  श्पागपत्र  देना  चाहिए  ।  हम  उनके  त्यागपत्र  को  मांग  करते

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  हम  अपने  छाय  ओर  सीटों  क्वा  |रेअर्वेश्षण  किस  प्रकार

 )

 श्री  एज०  के  एल०  सगत  :  मैंने  माननोय  सदस्यों  को  संकेत  दिया  था  कि  सत्र  की  अवधि  15
 या  16  तारीख  तक  बढ़ाये  जाने  की  सम्भावना  हस  बढ़ाई  गई  अवधि  में  होने  बाली  बेठकों  के  लिए
 हमारे  पास  कायं  है  ।  :

 प्रो०  भषु  दष्छवते  :  बे  आपको  सी  सूचित  किए  बिना  सत्र  को  जारी  रखते  !

 अझरी  एस०  जयपाल  रेड्डी  ।  हमें  कोई  संकेत  नहीं  दिया  गया  ।  अब  तक  उन्होंने  हमें  इस  विषय  में

 नहीं  बताया  ।  .

 वन  कमाए  >  डी ४++++-_
 कक्षार्यवाहों  वृत्तांत  में  सम्मिद्चित  नहीं  किया  गया  ।
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 को  इन्तरजोत  गुप्त  :  बह  इस  बात  को  लेकर  चल  रहे  हैं  कि  समा  उनको  अक्रोक्ष  बात  मान
 सेगी  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  मगत  :  जब  हमने  अध्यक्ष  महोदय  से  उनके  कक्ष  में  ग्रातवीत  को  थो  तब
 मैंने  कहा  था  कि  सत्र  को  अवधि  बढ़ाए  आने  को  सम्भावना

 झरी  तम्पन  थामस  :  कल  यह  बात  नहीं  बताई  गई  ।  कु्त  समा  को  छातूवाही
 घात  बजे  तक  चसी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  आपको  बात  सह्ो  है  ।  सरकार  द्वारा  इस  विषय  में  हमें  पहले
 घूृच्तित  किया  दाना  चाहिए

 )

 प्रो०  सघु  दच्डवते  :  सत्र  को  अवधि  बढ़ाए  जाने  के  विषय  में  यहू  मात्र  एक  टिप्पणी  ही
 हमारे  पूर्व  निर्घा  रत  कार  क्रम  के  आज  प्लज्र  का  अन्तिम  दिस  होता  इस  क्षण  तर  मी  हमें
 सहीं  मालूम  कि  समा  का  सत्र  बढ़ाया  जा  रदा  मैं  आपको  पहले  ही  लिख  चुका  हूं  ढि  हमने  ब्नेक

 मुद्दे  उठाए  थे  जिन  पर  आपका  विनिर्णय  अभी  आता  हैं  |

 हमने  मारत  के  नियंत्रक  महालेख[परीक्षक  के  उस  प्रतिवेदत  को  समापटल  पर  रखे
 जाने  के  बारे  में  एक  भृहा  उठाया  था  जिसमे  बोफोर्स  तथा  श्रन्य  मुद्दों  का  जिक्र  हुसरा  हमते
 लोक  लेखा  समिति  के  अध्यक्ष  के  विषय  में  उठाया  था  और  कश्च  सम्पू्ष  विपक्ष  ने  आापको  आश्वासव
 दिया  था  कि  आ  को  इच्छानुसार  हम  आपसे  आपके  कक्ष  में  मिलने  को  तंयार  हैं  बशर्ते  यदि  कल  हमारों
 चर्चा  से  कोई  निध्कर्ष  नहीं  निकला  तो  हमें  उस  मुह  को  सभा  में  उठाने  की  अनुमति  दी  जाएगी  |  कल
 आपने  हमें  बताया  कि  मैं  मामले  पर  विचार  कर  रहा  हुं  ओर  लोक  लेखा  समिति  के  अध्यक्ष  से  संबंधित
 मामले  का  हल  दू्  इते  का  प्रधास  कर  रहा  हू  ।”  हम  जातना  चाहते  हैं  कि  हमारे  हारा  उठाए
 गए  मुद्दों  के  बारे  में  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  ओर  क्या  निर्णय  लिया  गया

 हपने  एक  संयुक्त  पत्र  द्वारा  आपको  बतःया  था  कि  समाचार  पत्रों  में  तमिलनाड़  के
 शाउ्यगाल  कै  साथ  हुआ  पत्र  ध्यवहार  छुपा  है  जिसमें  कतिपय  जानकारी  दो  गई  है  |  इसमें  पक  ।
 जिक्र  किया  गया  यह  आवदढ9क  है  कि  उन  मुद्दों  को  स्पढ्ठ  किया  जाना

 अन्तिम  मुद्दा  यह  है  कि  यह  विधित्र  बात  है  कि  इस  समा  ओर  इसके  लदृरुथों  को  प्रतिवेदन
 हथा  बिघे”कों  को  वस्तु  जानने  के  लिए  अल्लबारों  पर  निमेर  करता  पड़ता  है  ):**

 64  वां  संवेषादिक  सश्योषत  विधेयक  हमें  परिचालित  नह्टीं  किया  मया  है  ।  )
 |

 ]

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  मुझे  बोलने  दीजिए  |  धब  आप  बेठ  जाइये  ।  बात  हो  गई  प्रोफेतर
 पहले  अपने  शिविलेज  को  बात  कही  |  प्रिविलेध  का  भाव  हो  क्पको  खकाब  भेजा 33  आय  ।

 ]
 भाप  इसका  अध्ययन  कीजिये  तब  हम  बात  करेंगे  ।

 धो०  मधु  दच्छते  :  उत्तर  बहुत  ही  आामक  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ये  बातें  उदा  सकते  हैं  ब्लोर  हम  उन  पर  विचार  कर  धकते  हैं  ।

 सी०ए०जो०  की  है  जो  कॉंस्टीच्युरनल  रिकवायरमेंट

 ]

 पा  ०  मधु  दण्डयते  :  उन्होंने  स्वीकार  कर  लिया  है  हि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  हो  गया  और  श्रौपच्ा»
 रश्कता  पूरी  हो  गई  ।

 अध्यक्ष  महोदप  :  कुछ  भो  आप  यह  मुर्ख  पुनः  भेज  सकते  हैं  ।

 दूसरी  डिमाण्ड  श्षापकी  पी०  ए०  सी०  के  बारे  में  मैंने  आपको  बात  कल  सुनी  मैंने
 भी  शाम  को  बत्त  को  थो  ओर  भी  बात  को  थी  ।

 मैं  अ्रमी  इस  विषय  में  कार्यवाही  कर  रहा  हूं  मैं  आपसे  मिल  गा  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवतते  ;  अ।प  अभी  हस  पर  विद्यार  कर  रहे
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  अभी  इध  घर  थिचार  कर  रहा

 एक  माननोय  सदस्य  :  इसमें  कितना  समय  खगेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  अमी  भमय

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  तोसरी  बात  आपने  मेरे  बारे  में  कही  तो  हमेशा  छे  दिल  और  दिमाग
 इसी  में  है  कि  किसानो  को  मलाई  हो  ।  मैं  आपका  नोकर  आपका  सेवक  हूं  |  जो  बात  मेरे  मुशाल्लिक

 वह  पर  साफ  होती  चाहिए  ।  मैं  क्षाट्रंगा  कि  इसका  पूरा  डिसकषश्न  हाऊस  में  ह्टो
 और  जो  बात  हो  वह  घामने  आ  ज।ए  |  प्रश्न  इतता  ही  है  कि  मैं  रूल्स  से  बंध  हुआ  हूं  ।  इसोलिए  मैंने
 आपको  कहा  था  कि  मेरा  जहां  तक  ताल्लुक  अगर  मैंने  कुछ  किया  है  तो  वह  शिसकछान  के  बाद
 सामने  आ  जायेगा  ।  मैं  जुबान  बन्द  करके  अम्दर  बंठा  हूं  |  उध्त  हित  मी  बताया  था  कि  मैं  रूल
 बेब  करने  के  लिए  तंथार  में  सम  कता  हूं  हाऊस  मेरे  साथ  सहमत  होया  ।  इस्ती  सेशत  इसो  व्त
 सारा  काम  आपके  सामने  आ  जाए  ओर  जो  मी  बात  हो  वह  क्लियर  हो  मैंने  किसी  के  लिए
 कोई  ब्रोफ  नहीं  सम्माल  रख  है  ।  अगर  किठ्ी  ने  गखत  काम  किया  है  तो  बवनेमेंट  रुस्पोटेंट
 रिटी  है  ।

 ] 2

 बे  इस  काम  को  अपने  हाथ  में  लें  ।

 ]
 झंगर  मैंने  कुछ  किया  है  तो  आप  लोग  मेरे  मालिक  जो  मर्जी  शाप  मुझ  कर  सहते  हैं  ।  मैं

 एक  गरोब  किसाद  आदमो  मैंने  अपने  द्वाथ  से  काम  किया  मैंने  नक्शा  बदला  है  धोर  ब्रुध्ते  फिक्र
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 ————  नमन

 है  इस  बात  का  कि  जो  सैंने  किया  है  और  जो  मैंने  कमाया  वह  ठीक  ढंग  से  घरती  माँ  से  कमाया

 मैंमे  किसानों  के  लिए  काम  करता  रहा  हूं  ओर  उन्हीं  के  लिए  करू  करू  कक गा  ओर
 जो  कहा  है  उससे  पीछे  नहीं  हट  जो  कुछ  आप  में  वही  कर ूभा  ।  एक  मिनट  भी  बात  को
 टालने  कै  लिए  तयार  कहीं  हूं  ।  जो  कुछ  वहू  सामने  आ  जाए  ।  मैं  कल  ही  इस  पर  बहस  कराता  डं
 मुझे  इस  ब्रात  की  चिता  नहीं  आग  आइए  और  सारा  मामला  साफ़  होता
 जो  फ्रेक्टर  वे  सामने  आने  आप  में  तंयार  हूं

 ****'

 ]

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  विधेयक  का  क्या  हुआ  ?

 भो  इन्द्रजोत  उस  दिन  बापने  अपने  कक्ष  में  हमसे  चर्चा  की  थो  ओर  हमें  आपसे  पता
 चला--४ी  मगठ  मी  वहां  उपस्थित  थे  कि  आपने  हमारी  उपध्थिति  में  उनसे  कहा  था  ढि  कुछ
 बार  पत्रों  में  इस  मामले  आपके  शामिल  होने  के  बारे  में  जो  मी  आरोप  छपे  है  उनके  सम्बन्ध  में  आप
 चाहते  ये  कि  सरकार  फो  ओर  से  वह  जांच  करे  ।  तत्पश्च्षात  राष्ट्रीय  समाचारपत्रों  में  यह  बात  छपी

 ही  कि  सरकार  ने  जाँच  आरम्म  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उसको  क्या
 स्थिति  है  !  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंगत  पहले  आप  इस  बात  को  साफ  कोजिए  ।

 )

 ]

 झी  एच०  के०  एल०  मगते  :
 मुशे  बड़  दुख  से  कहना  पड़ता  है  कि  अध्यक्ष  महोदय  के

 कक्ष  में  जो  कुछ  हुआ  उसके  बारे  में  एक  बहुत  हो  वरिष्ठ  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गृप्त  ने  जिक्र  किया  है  |
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रध्पक्ष  महोदय  के  साथ  उपस्थित  समो  सदस्यों  मैं  भी  उपस्थित  था  -  भेरै
 सामने  कहा  था  कि  आपका  कार्य  सही  हसमें  कुछ  भी  गलत  नहीं  सगता  ।

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 श्री  मगत  :  कृपया  सुनिए  !  जो  कुछ  आपने  कहा  है  यदि  आप  उससे  इनकार
 करते  यही  तो  आपने  कहा  था  ।

 दूसरे  अमी  इसको  जांच  को  जानो  है  ओर  यदि  किसी  कम्पनी  या  समाक्ष  ने  कोई  गलत
 कार्य  छिया  है  या  आपके  नाम  का  दुरुपयोग  किया  है  श्रोर  कुछ  अन्य  कार्य  किया  है  तो  हम  यह  कर
 रहे  हैं  कि  अध्यक्ष  महोदय  इस  मामले  में  शामिल  नहीं  थे  ।  और  आप  सभो  ने  यद्  कहा  है  कि  अष्यक्ष
 की  कारंवाई  वास्तविक  लगती  है  किन्तु  अमो  मो  मामले  की  क्षांच  की  जाती  चाहिए  !

 इस  छा  पर  कि  अध्यक्ष  महोदय  इसमें  शामिल्र  तहीं  हैं-मामले  कि  जांच्र  की  जानी
 शापने  यह  कहा  था  कि  -:

 श्री  बसुरेव  आचार्य  :  ऐसा  किसने  कहा  ?
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 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  उस  बंठरु  के  बाद  मैंने  सरकार  से  कहा  था  |  सरकार  पहुल  ह्दी
 हसको  जांच  करा  रह  है  ;  मैंन  ईमानदारी  ©  ऐसा  कहा  था|  अफसोस  इस  बात  का  है  कि  हम  वहां
 कुछ  ओर  कहते  हम  कइते  हैं  कि  अध्यक्ष  के  क्वार्य  वास्त  वक  आप  सभी  ने  ऐसा  कहा  था

 “
 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  हमने  ऐसा  नहीं  कहा

 ही  एच०  के०  मगत  :  अब  आप  कहते  नहीं  कम  से  कम  परिवतंन  के
 लिए  तो  व्यवधान  न  उत्पन्न  हम  आपके  कार्यों  मे  बाधा  उत्पन्त  नह॑ं  करते

 जहां  तक  पंचायत  राज  विधेयक  का  सम्बन्ध  है  हम  इस  विषय  पर  पहले  ही  नोटिस  दे  चुके
 नोटिस  आपके  कार्यालय  के  पास  हैं  |  क्या  मानीनीय  सदस्य  मुझे  यह  बताने  जा  रहे  हैं  कि

 उन्हें  इस  बात  को  जानकारी  **'
 (  व्यवधान )

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  )
 झो  एच०  के०  एल०  मगत  :  कपया  शान्त  रहिए  ।  यह  तो  प्रो०  मघु  दण्शवते  पर  है  कि  वह

 स्वयं  विघेषक  के  प्रावधानों  फो  समाचार  पत्र  में  पढ़रुर  श्भिन्दगी  महसुस  करते  हैं  या  खुश  होते
 मैं  इसका  निर्णय  उन  पर  छोड़ता  हूंਂ

 अध्यक्ष  महोदम  :  कृपया  बंठ  अपना  स्थान  ग्रहण  |

 हरी  तम्पन  थाभस  :  केबिनेट  को  गोपनीय  बात  पता  चल  गई  हैं  और  उम्हें  इस्तीफा  दे  देगा
 चाहिए  |  )

 शरो  इन्त्रजोत  गुप्त  :  आप  अपनी  गोपनीय  बातों  पर  त्ियंत्रण  नहीं  रख  सकते  हैं  ओर  दोष  हम
 पर  लगाते  है  )

 प्रोਂ  मधथ  दण्डवत  :  में  हम  बात  से  लज्जित  हूँ  कि  मैंने  विधेयक  का  मूल-पाठ  शोक  समा  सचि.«
 वालय  या  संसदीय  क'य  मम्त्रो  से  नहीं  लिया  बल्कि  समाचार  पन्नों  से  लिया  )

 श्री  सोमनाथ  लटर्जो  :  यह  किसकी  जिम्मेवारो  है  ?  यह  किसको  असफल्लता  द्दै  ?

 प्रो०  मधु  वष्डवर्ते  :  उन्होंने  इस  पर  खेद  व्यक्त  भी  नहीं  छिया  वे  विधेवक  को  समप  पर
 पएरियालित  नही  कर  किन्तु  यह  समाचार  पत्रों  में  छपर  यह  उनको  असफलता  है***

 )
 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यह  सरकार  को  असफलता  है  ।'  )
 हरी  इख्जोत  गुप्त  :  इन  गोपरीय  बातों  की  गोपनीयता  न  बनाए  रखने  के  लिए  उन्हें  आपसे

 ओर  सदन  से  क्षमा  मांगनोी  इसके  बजाय  वह  हम  पर  अ'रोप  लगा  रहे  है  ।

 झ्री  एच०  के०  मैं  यह  स्पष्ट  कर  दू  कि  मैंने  आप  पर  कोई  बआारोप  तहीं  लगाया

 बिल्कुल  नहीं  ।  मैं  ऐसा  कंसे  कर  सकता  मुर्भे  तो  यह  भी  नहीं  पता  है  कि  समाचार  पत्रों  में  क्या
 छपा  है|  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  मैंने  इस  लीकेज़  के  लिए  आप  पर  कमी  स्री  आरोप  नहीं  लगाया

 )
 प्रो०  सथु  दष्छवते  :  कम  से  कम  बजट  तो  वित्त  मंत्री  पेश  करते  हैं  धोर  सदन  में  बजठ  फेस

 किए  जाने  से  पूर्व  हम  इसे  समाचार  पत्रों  में  नहों  पढ़  सकते  है
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 श्री  एज०  के०  एल०  मैंने  केवल  यहो  कहा  है  कि  इसका  निशंय  आप

 अध्यक्ष  महोदय  :  रूपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  स्थिति  यह  है  |  आपने  इस  विधेयक  के  बारे  में

 मुप्ते  लिक्षा  |  अपन  सांचव  लय  से  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  कि  इमें  विषेयक  प्राप्त  हुआ
 है  या  उन्हें  बसी  नोटिस  मिला  उन्हें  विधेयक  अभी  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  धब  तक  विधघयक

 घह्ीं  आता  है  तब  तक  मैं
 यह  नही  कह  सकता  हूं  कि  यह  लीक  हुआ  है  या  मुझे  इंसकौ  जांच

 करती  होगी  ॥

 )
 मध्यक्ष  महोदय  :;  मैं  नहीं  जानता  ।

 )
 झो  वो०  किशोर  चंद्र  एस०  देव  :  उन्हें  इस  बाह्ष  का  खंडत  करने  दें  कि

 यक का  यह  स्वरूप  नहीं  है  ।

 श्रो  दिनेश  गोस्वामी  :  जी  उन्हें  इसका  खण्डन  करना  चाहिए  ।

 श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  बह  इसका  खष्डन  करें

 श्रो  तम्पन  थामस  :  माज  इस  सत्र  का  अब्तिम  दिन

 करी  एच०  के०  एल०  मगत  :  सत्र  15  तारीख  तक  बढ़ाया  जाएगा  ।

 प्रो०  सु  वण्डवते  :  कुरणा  उनसे  यह  पूछे  कि  समाछार  पत्रों  में  छपे  64  में  संशोक्तन  विधेयक
 का  मूल  पाठ  वास्बिक  है  या  इभमें  कोई  ज्बर  बदल  किया  गया  है  ।

 भरी  हम्नान  भोल्लाह  :  ध्ाप  सदन  से  हर  महीं  जा  सकते  हैं  या  तो  श्राप
 इसका  खंडन  कर  वा  इसे  प्रमाणित  करें  ।

 थ्लौ  सोमनाथ  छट्जों  :  आप  विपक्ष  पर  धारोब  नहीं  लगा  सकते  हैं  ।  )
 करी  एश०  जमपाल  रेड्डो  )  :  मन्त्री  महोदय  मे  इसका  छथ्डन  किया  है  |
 झी  तस्वत  थासस  :  सदन  को  मर्यादा  का  प्रदज  मंत्री  सहोदय  को  स्पष्ट  करना  चाहिए  ।
 श्रो  बी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  इप़  लीकेज  की  जिम्मेदारी  कोन  लेबा  ?

 प्रो०  भधु  वह  समाचार  पत्रों  में  छपे  विधेयक  के  मूल  पाठ  कौ  पुष्टि  करे  या  इसका
 खण्डन  करे  ।  वहु  इसकी  पुष्िट  करें  या  इसका  खण्डन  प्रसवाले  हम्से  विधेयंक  के  मूल-पाठ  पर
 हमारी  प्रतिक्रियां  ओर  हमारा  जवाब  मांग  रहे  हमने  बहा  कि  हमें  यह  नहीं  पता  है  कि  यह
 वास्तविक  हैं  या  नहीं

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्या  यह  कैवल  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  छपा  है  ?

 प्लो०  भधु  दण्डवते  :  यह  तोन  समाचार-पत्रों  में  छपा  (
 झरी  एच०  के०  एल०  समझ  :  इस  विधेयक  सहित  पंचायत  राज  विधेयक  पर  बिंचर  किस्म  जा
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 रहा  है  मोर  इसे  अन्तिम  छप  दिए  जाने  को  प्रक्रिया  जारी  है  ।  मैं  यह  कहीं  कह  सकता  कि

 यह  वाह्तण्कि  है  या  वहीं  ।

 श्री  वी०  किशतेर  चन्द्र  एस०  देव  :  क्या  यह  गविधेयक्ष  बविचराधीन  है  ?

 डा०  बता  सामंत  दक्षिण  :  बह  सदत  को  छोझ्षा  दे  स्हे
 अच्पक्षा  सहोकय  :  हम  केवल  तभी  आन  सकते  हैं  अब  हमारे  पास  विधेयक  आएगा  ।

 श्री  एत०  जयपाल  रेड्डी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदन  आपने  यह  कहा  था  कि  सरकार  ने
 संविधान  संशोधन  विधेयक  पेश  करने  क्ो  सूचना  दी  परब्तु  संशोधन  विधेयक  का  वाठ  थापको  नहीं
 दिया  गया  है  ।  धाषने  जरण्सपीह  से  यह  बात  कहो  मत्त्रो  महोदय  ने  हमारे  बष्ण  के  रत्तर में  यह
 स्वीकार  किया  था  कि  विधेयक  का  पाठ  सही  है|

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।  उन्होंने  केवल  यहु  रहा  था  कि  अमी  इमे  शब्तिम  रूपए
 दिया  जाना  है  ।

 कूसारी  मस्त  बनऊों  :  मन्त्रों  महोदय  ने  कहा  था  कि  अभी  इप्ते  अग्तिम  रूप
 दिया  गया  है  ।

 थी  एचਂ  के०  एल०  कह  गलत  यात  उद्ध,त  कर  रहे  मैंने  स्वयं  यह  कहा
 था  कि  हमें  यह  महीं  पता  है  कि  विभेषक  का  बग्तिम  रूप  क्या  मैं  यह  कंते  कह  सकता  हूं  कि
 बह  सही  है  या  नहीों  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  अब  बह  यह  कह  कर  कि  वह  हाँ  या  नहीं  कह  सकते  अपनी
 बात  से  भुरुरना  चाहते  इस  लोक्षज  कै  लिए  किसे  जिम्मेवार  ठहराया  जाता
 क्या  यह  सरकार  को  बदनामी  नहीं  है  ?  क्या  यहू  हमारी  ससद  को  बदनामों  नह्ढीं  है  ?

 अध्यक्ष  सह्टोदय  ।  जयपाल  हम  रिकार्ड  में  देश  सकते  है  ।

 )
 भरी  दिनेश  गोस्वामी  :  ऐसी  किसी  सामग्री  को  प्रकाशित  जिसे  संसद  में  रखा

 जाना  विशेयाफ्किर  का  हमन  है  ।  यदि  सरकार  फा  मह  कहना  है  कि  इण्किक्ण  एक्सप्रेस  में  जो

 कुक  छात्रा  है  वह  प्रामाणिक  विधेयक  नहों  है  तो  में  भी  मगत  से  इश्डियन  एक्सप्रेस  के  बिकद्ध
 घिक्ार  हनन  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  स!हस  दिखाने  के  लिए  कहूंगा  ।  कया  आपमें  ऐसा  करते  का

 साहस  है  ?  आप  ऐसे  ही  बच  वहीं  सकते  ।  जो  भी  हो  सभा  को  बताया  गया  है  ।  यदि  वहू  ऐसा
 मद्ों  करते  -““”

 कुमारी  ममता  बनजों  :  मन््त्री  औ  ने  कहां  है  कि  इसे  अमो  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया
 इसका  प्रइन  ही  गहीं  उठता  ।

 भी  दिनेश  गोत्यादी  !  शो  भगत  के  यदि  इसे  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  यया  ठो

 उम्होंने  इसे  होसे  प्रराक्षित  दिया  है  ?  यह  स्पध्ट  कप  से  विशेषाधिकार  का  हनन  है
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 जा  आााााााइइइइइ

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर  कोट  चर्चा  नहीं  होगो  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्ष्या  ठत्कर  आयोग  को  रिपोर्ट  को  हरह  इस
 विधेयक  का  भाग  मी  छिपाया  गया  कया  इसमें  विधेयक  करा  पूरा  पाठ  है  ?

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  बाबरो  मस्जिद  शोर  राम  जश्मभुमि  मामले  के
 बारे  में  सथ्ा  को  गुमराह  करने  कै  लिए  मैंने  गृह  मन््त्री  श्री  बूटा  सिह  के  विरूद्ध  विशेधाधिकार  हनन
 का  नोटिस  दिया  है  |  इसे  दूरदर्शन  पर  मो  दिखाया  गया  था  |  उन्होंने  |जातबूप्कर  सथया  को  गुमराह
 किया  है|

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  उमहें  पहले  ही  लिक्ष  चुका  हूं  ।

 झी  सी०  माधव  रेड्ी  :  मेरे  विद्ार  में  सत्र  को  अवधि  बढ़ाने  के  बारे  में

 प्रस्ताव  पर  मतदान  नहीं  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  इसे  धरम  किया  जा  रहा  है  ।

 )
 डा०  दत्ता  सामंत  :  महोदय  विधेयक  का  पाठ  जो  समाचार  पत्र  में  छुपा  हतना  गंभोर

 मामशा  है  कि  इयसे  कैन्द्रोय  सरकःर  के  समी  अधिकार  समाप्त  हो  जाते  मैंने  विशेषाधिकार  हलन
 का  नोटिस  दिया  सरकार  इस  पर  चुप  क्यों  पंचायतों  के  समोी  अधिकार  केन्द्र  ने  अपने  हाथ  में
 ले  लिए  हैं  ओर  भाज  देश  में  इसको  चर्चा  सरकार  इसके  बारे  में  चुप  क्यों  है  !  उन्हें  इसके  बारे
 मना  करना  यदि  तो  आप  मेरा  विद्दोषा  धिकार  का  प्रस्ताव  स्वीकार  &  मैंने
 कार  और  समाचार  पत्र  के  विरूद  विशेषाधिकार  का  नोटिश  दिया

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  ।  देख  लेंगे  ।  आप  बेठ  जाइए  ।

 भरी  राज  कुमार  राय  :  बध्यक्ष  मऊ  में  स्वदेशी  कॉटन  मिल  मैनेजमेंट कौ  गलती
 से  उसमें  लाक-अउट  हो  रहा  है  ।  हजारों  मजदूरों  को  जिन्दगी  का  सवाल  है

 अ्ष्टक्ष  महोदय  :  लिक्ष  कर  वेख  लेंगे  ।

 श्री  राजकुमार  राय  :  मैंने  कार्ट  नोटिस  दिया  था  |  आठ  मेम्बस  ने  दिया  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  देख  लेंगे  |

 ]

 सेफुद्दीन  चोषरी  :  मैंने  वाणिज्य  राज्य  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुश्नी  के
 विरुद्ध  समा  को  जानबु  मकर  गुमराह  करने  के  लिए  विशेषाधिकार  हनन  का  थोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  उस  पर  कार्यवाही  बारम्भ  कर  दो  है  ।
 ओो  क्षफुद्दीन  चोघरी  :  उनका  कहना  है  कि  पदिचम  बंगाल  राज्य  सरकार  ने  1972  से  1977

 तफ  कांग्रेस  शासन  के  अपराधों  ओर  भ्रष्टाचार  की  जांच  करने  के  लिए  तौंत  बांच  आयोग  स्थापित
 किए  थे  ।  उन्ही ंके  अनुसार  राज्य  के  विधानमण्डल  में  एक  मो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की
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 अध्यक्ष  सहोदय
 :  आप  चर्चा  लहीं  कर  सकते  !

 ओर  संफुदरोन  चोघरी  ।  1972  सै  1984  तक  13  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  पहले  ही  उस  पर  कार्यवाही  अरमस्थ  फर  दो  थाप  अब  हस  पर
 क्यों  जोर  दे  रहे  ईं  ?

 )

 झो  नारायण  चोबे  :  कई  लाख  केन्द्रीय  सरकारी  रूमंचारियों  को  |  जमे
 1989  में  बढ़ा  हुआ  महंगाई  मत्ता  मिलता  है  लेकश्नि  उन्हें  बह  अघी  तक  नहों  मिला  मैं

 सरकार  सै  उस  पर  बक्तध्य  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  हो

 ]

 कुमारों  ममता  बनर्जो  :  पश्चिम  बंगाल  अर्थात्  मेरे  राज्य  के  लोग  पेय  जल  को  गंमौरं
 समस्या  का  सामना  कर  रहे  लोगों  छो  पीने  का  पानी  नहीं  मिल  रहा  है  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध
 है  कि  वह  स्थिति  का  मूल्यांकन  कश्ने  के लिए  एक  दल  वहां  मेजे  |  बहुत  से  लोग  मर  गए  हैं  क्यों कि
 उन्हें  पानी  नहीं  मिला  ।  हम  पेय  जल  धाहृते  राज्य  सरकार  उनके  हितों  एर  ध्यान  नहीं  दे  रही
 कृपया  मन््त्री  वहां  मेंजिए

 श्री  तम्पन  यासम  :  बोल  कल्ब  के  सामने  केरल  के  लोग  रेश  सुविधाओं  को  मांग
 कर  रहे  हैं|  गर्मी  की  छट्टियों  क ेकारण  लोग  छके  पड़े  हैं  ।  महोदय  दक्षिण  के  लिए  झर  अधिक
 पाड़ियां  होतो  चाहिए

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कहना  चाहते  हूँ  ?

 ]

 शी  धांता  राम  नागक  :  यह  अधिवेशन  15  तारीख  को  समाप्त  हो  वहा  मैंने

 क्दाल  आयोग  के  बारे  में  मोटिस  दिया  है  जिसे  आपने  सहर्ष  स्वीकार  कर  लिया  कुंदाल  ब्ायोग

 पर  चर्चा  करने  से  हमें  यह  पता  लग  जाएगा  कि  उन्होंने  विदेशों  एजेंसियों  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  और

 कितना  बिदेक्षी  धन  लिया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  आरोप  नहीं  लगा  सकते  ।  मैं  इसकी  अनुमति  वह्दीं  देता  ।
 )*

 झो  शांताराम  नायक  :  आपने  नोटिस  स्वीकार  किया  है  |

 ह  कार्यवाही  वृत्तानक  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 कै  करे  में  प्रस्ताव

 12.39  स०प०

 लोक  सभा  की  बंठके  बढ़ाए  जाने  के  बारे  में  प्रस्तश्व

 संसदीय  कार्य  मंत्रो  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ;

 सभा  को  बेठके  15  तारीख  तक  बढ़ाई  कमरे  4

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 सभा  की  बें८क  15  तारीख  तक  बदाई  छाये  ।'

 )

 अध्यक्ष  शहोदय  :  आप  मृझे  लिखित  में  दोजिए  ।

 शो  शांताराम  नामक  :  आपने  इसे  स्वोढार  कर  लिया  है  और  मुझे  बताया  है  कि

 इसे  स्वोकार  कर  लिया  गया  है  और  उसके  बाद  डसे  कार्य  मन्त्रणा  समिति  को  दिया  बया  मैं
 जामना  चाहता  हूं  कि  उसका  क्ष्या  हुआ  ।  (

 प्रो०  सघु  दण्डवर्त  :  उस  आयोग  को  समाप्स  कर  दिया  गया  है  ।

 श्री  तम्पन  थामास  :  मैं  एक  वोटिस  देना  चाहुल  हूं  ।  केश्ल  सै  हजारों  लोग  रेल

 ब्रुविधाओं  को  मांस  कर  रहे

 अध्यक्ष  शाहोदग  :  मैं  म्श्न  को  फिर  से  रखता  हूं  ।  यह्  सदन  को  शेठ्क  बढ़ाने  के  छारे  में  हैਂ *

 )

 श्री  एस०  जयगपाल  रेड्डो  :  यह  समा  को  बैठक  बढ़ारे  का  मह  छश्यरी  तरीका
 उन्होंने  हमें  कुछ  मो  नहीं  समझा  ।  हम  मत  विभावन  चाहते  है  ।

 श्रो०  मधु  दच्डवते  :  हम  संसद  सदस्य  देनिक  मजहूर  वहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  शहोदय  :  प्रश्न  यह

 सभा  को  बेधक  15  तारोख  तक  बढ़ाई  जाये  ।”

 लोक  सभा  में  संत  विभाजन  हुआ  !

 मत  विभाजन  संख्या  :  6

 12.41  भव्फ०

 पक्ष  में

 भी  जिया  टरंहमात  भी  जय  प्रकाश
 भी  मन्दुल  हस्वान  थल्रं  भो  एच०
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 अब्दुल  श्री

 श्री  एम०
 अलनखाराम

 श्रीमती  श्राविदा

 बानन्द  थी

 श्री  पी०  ए०

 श्री  चनेया

 कमला  कुमारी
 श्री  अरबिन्ट  तुलसीराम

 किन्दर  श्री

 श्री  पृथ्वी  चम्द

 श्री  मोरिस

 श्री  के  ०

 श्री  पी०  गार०

 कुलनदर्ई  वेलू  ,  श्री  पी०
 केयर  श्री

 श्री  जगस्ताय

 कृष्ण  श्री  एस»

 कृष्ण  श्री

 श्री  असलम  क्षेर
 भ्री  खुश्श्लीद  ब्रलम

 श्री  मोहम्मद  अयूब
 श्री  रास  श्रेष्ठ

 गंगा  शी

 गामित  श्री  सो»  ढी०

 थी  जनकराज

 Ce  फूलरेशु
 भी  क्रिश्यर

 श्री  जी०  थी०

 के  बारे  में  प्रस्ताऋ

 श्री  ए०  एस»

 झ्मी  एस०  जी

 श्री  तरुण  कान्ति

 श्री  कर०

 शुप्तार  भ्रो
 श्री  बिम्तामणि

 श्री  निहाल  विह
 श्रो  वृद्धि  चन्द्र

 जेमुल  श्री

 श्री  एम०  एल्च०

 श्रीमती  ऊषा

 भरी  सोमजो  भाई
 श्रो  राधाकांत

 श्री  एन
 ढा०  थी०  एस»

 थो  एस०
 श्री  पुम ७०
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 सोफे  समा  को  बेठकें  बंढ़ाए  जाने  "jo  1989

 है  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  साइमन  श्री  झिगराब  बौ०

 दिलकधारों
 श्र

 श्रो  चन्द्र  किशोर

 प्रो०  कै०  के  श्रो  कैशबराब

 श्री  कै०  बो>०  पुष्पा  कुमारो

 श्री  हुदव
 डा०  पी०  बलल््खस

 श्री  अजित  तिह  श्री  श्लांताराम

 दास  श्रो  प्रिय  रंजन
 पाक

 श्रो

 श्री  सुदर्शक  हि  हु
 श्री  कै०

 श्री  शरद
 श्रां  बार०

 कुमारो  ममता दिनेश्ष  थो
 कसर  थे  हो

 श्रीमती  शीसा  श्री  टो०

 शाप  जा
 डढा०  राजेन्द्र  कुमारो

 श्री  जी०  एस  ०
 श्री  द्वांति  बो  श्री

 भटवर  श्री  के  ०  बोरेन्द  राब
 लवस  श्रोमती  सुन्दरवती  बोरेग्द  श्रो

 शो  पी०  बुदानिय  ,  न

 श्री  ता  राम  श्रो  सुजान  वि

 बी
 कमा

 थो  डूमर  साल

 पा  हज  हे
 श्री  बालकवि

 ॒  ग्डी०
 श्री  एच०  के०  एल०७०

 श्री  राम  प्यारे  भी  बो०  आार०
 प्रो०  वारायण  चन्द  भरत  श्र
 श्री  र/जेश  श्री  लाल

 श्री  उत्तमराब  श्री  परधराम

 श्री  बालासाहिब  विद्ले  थरो  इरेण

 श्री  वोरेन्द्र  हा०  इपासिस्धु



 20  1911  लोस  समा  को  बेठकें  बढ़ाएं  दाने
 के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  प्रतापराब  बो०  श्री  के०  एस०

 श्रो  नर्रावह  श्री  जे ०  बेंगल

 श्रो  पूर्ण  चन्द्र  श्री  पी०  बी०  नरत्ह
 श्री  लक्षषण  श्री  नवीन

 श्री  बाई०  एस»  श्रो  हरोश
 श्री

 एम०  सच्छी  चोषरों

 माधुरी  श्रोमती  श्री  आशुनोष
 श्री  बापूलाल  श्री  बांगका

 श्रोमती  पटेल  रम!बेत  रामजोमाई  श्री  दोप  नारायण

 श्री  राम
 नगीना  श्री  पूनम  चन्द  भोठा  भाई

 श्री  श्रोपति
 े  श्रीमती  ऊषा

 श्रो  एम०  वो०  चन्द्रशेसर  श्रो  बो०  एस
 श्री  हरूमाई  बीर  श्री

 भोतीलाल  श्री  हांकर  साल  श्री
 श्रो  विष्णु

 शत  धो»  निमला  कुमारी
 श्रो  कंलाश  शर्मा  श्री  बिरंशो .  लाल
 श्रो  डो*  पी०

 श्री  नन््द  किशोर
 श्री  रामतिह

 भरी
 श्रों  द्यामलाल

 शास्त्र  क्रो  हरि
 जात

 रंगा०  प्रो ०  एन०  जोी०  हैं  कण श्री  ललितेदवर
 रणवौर  श्री

 शिबेन्द्र  बह  दूर  श्रों
 झी  सोमगाव

 गो  निवास  श्री  वी
 श्री  मोला

 न  nw

 राज  करन  श्री
 श्रीमती  कृष्णा

 डा०  गोरी  शंकर  श्री  एन०  टोग्बी

 राजेहव  डा० वी  ०  श्री  कमला  प्रसाद

 श्रो  उत्तम  श्री  कृष्ण  प्रताप

 राम  थी  श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण

 शाम  श्री  श्रीमती  मणोरमा

 भो  कै०  श्रो  लाल  विजय  प्रठाप
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 श्रो  कदाका
 लाँती  शअव्रो  जट  दवबर 3  0  303  4  हब  आओ  es

 श्री  गोपाल  कुष्ण

 दण्ड  प्रो०  मधु

 श्री  वो  ०  किशोर  चन्द्र  एस

 पटेल ०  हा०  ए०  के०

 श्री  एच०  एम०
 श्रो  डो०  बी०

 *ालती  से  विपक्ष  में  मतदान  किया  ।

 "188
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 सिह  श्री  कै०  पी ०
 श्री  अनत  प्रसाद

 श्वो  एस०  बी०  श्री  भोलानाथ

 श्रो  हाफिज  मोहम्मद
 श्री  पी  ०

 सुल्वर  चोषरो  श्री  मानकूराम॑

 श्री  श्री  हरिहर

 श्री  एन०  स्वामी  प्रत्ताद  श्री

 श्री  राम  प्यारे  श्री  जो  ०  जी०

 सुरेन्द  पाल  श्री  श्री  पी०

 श्री  के०
 ढी

 ०  हरपास  श्री

 विपक्ष  में

 श्रो  बसुदेव  पाठक ०  श्रो  धानन्द

 श्रो  सांमाजोराव  श्री  कै०  एस०

 Eto  ए०  श्री  जी०  एम०
 कल्पना  डा०  टौ०  श्री  पलास

 खुर्शीद  चौघरी  श्री  जी०
 श्री  मेषा  सिह  श्रो  पूर्ण  चन्द्र

 श्रो  इन्द्रजौत  मसूदल  हुसे  श्री  सेयद

 शोद  श्री मतो  दिशा  श्री  चित्त

 श्री  सोमभाव  श्री  विजय  कुमार
 श्री  खेफुद्रोम  श्रीमती  गोता

 श्री  क े०  एच०*
 श्री  एन०  बेंकट

 श्री  बो०  बी

 राज्  श्रो  विजय  कुमार
 राम  बहाहुर  श्री

 रामाश्चय  प्रसाद  श्री

 श्रों  श्रोहरि

 ना क्टकनारगशक-+/%*कक-77ए7े



 20  1911
 सभा  फ्टले  पर  रखे  गए  फत्र

 श्री  आजबस  शममिन्दर  श्रो

 श्रो  ॥  हा  अय्पपू  श्री  सी०

 श्री  कै०  रामचन्द्र  ढा०  दत्ता

 श्री बो०  एच
 श्री  अजित  कुमार

 श्रो  एम०  रघ॒मा
 श्रो  गदाघर

 श्री  सो»  माषद
 श्री  एन०  बी०  एन०

 श्री  एप०
 श्री  डी०  तारायण

 श्रो  बरनजीत  सिह  हन्नान  श्रो

 डा०  यो०  हेत  श्रो

 महोदय  :  शुद्धि  के  मत-धिमाजन  का  परिआास  इस  प्रकार  रहा  :--

 :  199
 विपक्ष  |  053

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  समा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएंगे  ।

 विपक्ष  में  :  सदंश्ो  अमल  विजय  कुघ।र  यादव  और  सनत  कुमार

 12.48  म०प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 हिमालयन  पर्वतारोहण  दाजिलिंग  ओर  नेहरू  पर्वतारोहण
 उत्तरकाशो  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक  लेखे  तथा

 कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणौं

 :  श्री  कृष्ण  उन्द्र  पन्त  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रक्षता  हूं  :  --

 कनिम्नसिलित  सदस्यों  ने  मी  अपना  मतदान  किया  ॥

 +दक्ष  में  :  सब  श्री  चिन्तामणी  पा७ि  जे०  जगनाथ  हौ०  के ०  दायक

 दजमोहन  लेलव  राम  प्रमु  लाल  के०  एम०  ढ०  द्ली०  पी०

 सर्वश्ों  गोपेए्य  ढाल  बस्तर  फँक  एन्पमो  धौर  हैं०  पूल ०  प्रधान  |
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 सभा  पठल  पर  रखे गए  पत्र  “0  1989
 बननननगनगनगनगरनभ2रत2;3ल-क्

 (1)  हिमालयन  पबंतारोहण  दार्जोलित  के  बद  1987-88  के  दावषिक  लेसकों
 को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  बेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 हिमालयन  परवंतारोहण  दार्लीलिग  के  बष  1987-18  के  लेखाओं  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रलने  में  हुये  विसम्ब  के  कारण
 दावनि  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेशो  |

 में  रखे  गये  ।  वेखिए  संख्या  एल०टी०  7919/89  ]

 (3)  नेहरू  पवंतारोहण  उत्तरफाशों  के  बंद  1987-88  के  दाबिक  लेखाबों

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 नेहरू  पत्रतारोहण  उत्तरकालीं  के  व  1987-88  के  लेखाबों  को
 कार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंप्र  जो  |

 (4)  उपयकत  (3)  में  उल्लवित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुपे  दिसम्य  के  कारण

 दक्षति  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल  ०टी०  7920/89]  ]

 हिन्दुस्तान  वनस्पति  तेल  निगम  नई  दिल्लो  का  वर्ष
 1987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  को

 समीक्षा  आदि

 खाद्य  ओर  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  मैं  लिम्ग  लिखित  पत्र
 सधा  पटल  पर  रखता  हूं  :_...  -..

 कम्पनों  1956  ी  धारा  को  उपधारा  (1)  के  अग्तर्गत
 लिखित  पत्रों  को  एक  एक  प्रति  तथा  श्र  ग्रंजो  1-..-

 हिन्दुस्तान  बनस्पति  तेल  नियम  घई  दिल्ली  के  बदं  1987-88  के
 कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समोक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  बनसति  तेल  निगम  नई  दिल्थी  का  ब्  1987-88  का
 वाबिश  लेखापरीक्षित  लेसे  तथा  उन  पर  नियंत्रकू  मर  होलेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उप्युक्त  में  उल्चिलित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्द  के  कारण 7
 ह॒र्शानि  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रथो  संस्करण  )।

 | प्रत्यालय  में  एके  गए  ।  देखिए  संख्या  एल*हौ०  7921/89]



 40  1911  सपना  पष्टस  पर  रखे  गए  पंच

 भारत  के  नियंत्रण--महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1987  88  के  प्रतिवेदन
 संघ  सरकार  स्वायत्त

 प्राप्तियां-अप्रत्यक्ष

 वायु  सेना  तथा  आदि  ह

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  एड्आर्डो  :  मैं
 लिखित  पत्र  समा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  को  एक-एक  श्रति
 तथा  अर  प्र थो  1---

 मारत  के  नियंत्रक-महालेखापरोक्षक  का  बर्ष  1987-88  का  प्रतिवेदन--संब
 क्वरकार  स्वायत्त  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  ]

 मारत  के  निधंत्रण-महोलखापरीक्षक  का  वर्ष  1987-88  का  प्रतिबेदन--संघ
 घरकार  ।

 [  प्रन्चालय  में  रक्ता  गया  :  देखिए  संख्या  एल  दोौ०  7923/89]
 गारत  कै  मियंत्रक-महालेक्षापरीक्षक  को  वर्ष  1987-88  का  प्रतिवेदन--संभ

 धरकार  प्राप्तिया-बप्रत्यक्ष

 [  प्रग्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या  एल०्टी०  7924/89  ]
 मारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1987-88  का  प्रतिवेदब--संघ
 सरकार  सेवायें-वायु  सेना  तथा  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०्टी०  7925/89]
 मारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  वष  1987-88  का  प्रतिबेदन--संघ
 सरकार  |

 [  प्रन्धालय  में  रखा  गया  ।  देलिए  संख्या  7926/89  |

 (2)  बर्ष  सरकार  के  लिए  विनियोग  लेखे  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा

 श्रप्नं जी  ।

 प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०्टो०  7927/89  |

 (3)  *र्ष  1987-88  के  लिए  माष-2-विस्तृत  सेखाथों  को  एक

 प्रति  तथा  अद्टजी  |

 [  प्रस्यालय  सें  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  7928/89  ]

 (4)  घर  1987-88  के  लिए  ध्लॉक  लेखे  लेश्षाओं  के  पंजो  विवरणों
 पत्र  बोर  लायथ  तथा  हाति  रेल  को  एक  प्रति  था  अ  प्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संस्या  एल०टी०  7929/89]
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 ना a  हाइा्रआ इराक कर्क  ना

 मेवायल  सेंहर  फार  सॉफ्टवेयर  अम्यई  के  वर्ष  1985-86
 1986-87  झोर  1987-88  के  बाधिक  प्रतिवेदन  ता

 कार्यकरण  को  समोक्षा  आदि

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडे  )  :  थी  के०आर०

 शबारसएश  बोर  थे  में  |वम्पाब।लध्न  पत्र  छमा  पटल  १२  रखते  हु  :--

 (1)  नशव्ल  संटर  फार  साफूट्वयर  बम्४ई  के  वर्ष  1985.86  के  काधिक
 प्र०वेदत  छो  एक  प्रा  तथा  अग्रंजी  तथा  लक्षापरीक्षित
 लेखे  |

 नेक्षवद्ल  सटर  फार  सोफूटवेयर  बम्बई  के  वर्ष  1985-86  के
 करण  को  सरकार  द्वारा  समोक्षा  के  बारे  से  एक  विवरण  तथा  श्र  ग्रे जी

 ॥

 (६2)  उपयुक्त  में  उल्लिसित  पषश्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्य  के  कारण

 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  क्षथा  अ  ग्र ंजी  |

 [  प्रन्धाल॑य  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०्टी०  7930/89  ]

 (3)  नेशनल  हेंटर  फार  साफ्टवेयर  धम्बई  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक
 बहिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अभ्नं जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे
 नेकझ्चतस  सेंटर  फरार  छोझूटबेयर  बम्नई  के  बर्ष  1986-87  के
 करण  की  क्षरकार  द्वारा  समोक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अर्जी

 ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिल्वित  पदों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्द  के  कारण
 दर्श्षने  वाला  एक  विवरण  तथा  बन  ब्रंजी  ।

 [  प्रन्धालय  भें  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  7931/89]

 (5)  नेशनल  सेंटर  फार  सोद्टवेयर  बम्वई  के  व्व॑  1987-88  के  ब!धिक
 प्रतिवेदन  को  प्रति  तथा  शग्रज्ी  तथा  लेखापरोीक्षित
 खेले  ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 इशाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ प्रेजी  |

 [  प्रस्थालस  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  7932/89]

 लवाहर  लाल  नेहरू  नई  दिल्लो  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक
 प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  को  समोक्षा  और  इन  पत्रों  को  समा  पटल

 पर  रहने  भें  हुए  चिलष्ण  के  कारण  दर्शाने  बाला  उक्त
 विष्वविद्यालय  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  लेखे  भावि

 झनश्र  स्रंसाधव  जिकाल  भंजालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  घिमाषों  भें  राज्य  मंत्री  एस०
 पौ०  &  मैं  निम्नलिक्षित  पत्र  सब्ा  पटल  पर  रक्ता  हूं  ।-..
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 अवाह्रलास  नेहरू  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  वापिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्नेओो  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 को  सरकार  द्वारा  समोक्षा  को  एक  श्रति  तथा

 उपयुक्त  (1)  में  उश्थिद्षित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 इदधने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ्भ्न  जो  ।

 [  प्रन्यालय  भें  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०टी०  7933/89]  ]

 वबबाहुरलाल  महरू  नई  के  बषं  1987-88  के  वाधिक  शेलाओं  को

 एक  प्रति  तथा  अंग्रुजी  सस्करण  )  १था  उन  पर  झखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 उपयुक्त  (3)  में  उल्लिल्चित  पत्रो  को  सभा  पटल  पर  रहने  में  हुए  विल्लस्व  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रंजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  7934/89  ]

 शक्ट्रीब  विश्ञाध्  स्श्नहालय  परिषद्  के  व  1987.88  के  वाधिक
 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंथों  ।

 राष्ट्रीय  विज्ञान  संप्रहलय  कलकत्ता  फे  वर्ष  1987-88  के  बाधिक
 लेताबो  क  +ति  थ  ग्रं जी  ठथा  उन  पर  लेदापरोक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  सम्रहालय  कलकत्ता  के  व  1987-88  के  रायंकरण
 को  सरकार  द्वारा  समोक्षा  को  एक  प्रति  तथा  धर  ग्रजो  ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को ससा  पटल  प्र  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 बर्शाने  वाला  एक  बिवरण  तथा  अ  ग्रंजी

 [  ब्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०टी०  7935/89  ]
 द्ान्तिनिकेतत  के  वष  1987-88  के  वाबिक  लेखाओं  को  एढ़  प्रति

 तथा  अ ग्रंजी  तथा  उन  पर  लेक्षापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 उपयु कत  (१)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  थग्रंत्री  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  7936/89  ]

 इलाहाबाद  सप्रह्यलय  सोसाइटी  के  वर्ष  1987-88  के  वाणथिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  सथा  अ ग्रंजी  तथा  लेखाबरीक्षित  लेखे  ।
 इलाहाबाद  संग्रहालय  सोस।इटो  के  ब  1987  88  के  कार्यकरण  की  सरकार
 हारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  श्र  ग्रंजो  |

 (10)  उपयुक्त  (9)  में  उल्लिदित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  हे
 दहानि  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजों  ।

 [  प्रन्या लय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  7937/89]
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 (11)  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  बाधिक  लेखाओं  को  एस
 प्रति  तथा  अग्रंजो  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिबेदन  ।

 (12)  उपयुक्त  (1])  में  उब्लिखित  पत्रों  को  समा  पटक्ष  पर  रखने  में  हुए  विलभ्य  के  कारण
 दर्शन  बाला  एक  विवरण  तथा  अग्रृथी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  7938/89]

 शाजस्थान  ओर  गुजरात  में  रूग्ण  उद्योगों  के  बारे  में  अतारांकित  प्रश्न
 6850  के  25  अप्रंल  1989  को  विए  गए  उत्तर  में  शुद्धि

 करने  वाला  विवरण

 उद्योग  मंत्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एस०  !  मैं
 राजस्थाव  जोर  गुजरात  में  रुग्ण  उच्यागों  के  बारे  में  श्री  वांद्ध  चप्द्र  जन  द्वारा  पूछे  गए  अतारकित  प्रदव
 संस्या  6850  के  25  थप्र  1989  को  दिए  गए  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  एक  विवरण  तथा
 बंप्रंथी  समा  १टल  पर  रखतਂ  हूं  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  7939/89  ]

 निर्यात  नियंत्रण  ओर  अधिनियम  1963  के
 अन्तगंत  अधिसूचनाएं

 वाणिज्य  मत्राखय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रजन  दास  मु  :  मैं  निर्यात
 त्रण  ओर  1963  की  धारा  17  की  उपघारा  (..)  के  अन्तत  निम्नलिखित

 सुरताओं  क्रो  एक-एक  प्रति  हिग्दी  तथा  बंप्रं जी  सस्क्षरण  समा  पटथ  पर  रखता  हूं  :--

 काजू  गिरी  का  निर्यात  नियंत्रण  शोर  सशोषन
 1989,  जो  18  1989  #  सारत  क॑  राजपत्र  में  अघसूचना  सक्ष्या
 529  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रन्चालय  में  रखा  गगा  ।  बेखिये  संख्या  एल०ढो०  7940/89  ]
 विर्यात  निरीक्षण  परिषद्  थक्षदायी  भविष्य  निधि  )  1989
 जो  बप्न  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  का०  धा०
 592  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  7941/89  ]

 (2)  निर्मात  निरीक्षण  पॉरबद्  तथा  निर्यात  निरीक्षण  अभिक रण  के  वर्ष  1987-88  के  बाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ प्र दी  ध्वस्क

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०्टीो०  7942/59  ]

 मारतोय  पटसन  निगम  कलकत्ता  तथा  मारतोय  केन्द्रीय  कुटोर
 उद्योग  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  ,987-8/  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  को  समोक्षा  आवि

 बस्ठ्रा  सरत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रफोक  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पहल  पर
 रखता  हूं  :--  .

 18,

 ;
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 (1)  कम्पनी  1956  को  घारा  को  ठपधारा  (1)  के  जत्तगंत
 वि  लिखित  पत्रों  को  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  :--

 (%)  मारतीय  पटसन  निगम  कलकता  के  दव॑  1987-88  के
 करण  को  सरकाश  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  पट्सन  निगम  रूसकता  का  ब्द॑  1987-88  का
 बाषिक  लेखापरीक्षित  लखे  तथा  उन  नियंत्ररू-महा।लेखाप  रोक्षक
 को  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टी०  7943/89 |
 मारतीय  कैन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  नियम  नई  दिल्ली  के  बष
 1987-88  के  कार्य  रूरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतोय  केन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  निगम  नई  दिहली  का  ब॑  1987-88 8
 का  वाधिक  लेम्तापरीक्षित  लेखे  तथा  ठन  पर  निपंत्रक-महालेखाप रोक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 ब्रन्थालय  में  रखे  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  7944/89  ]

 (2)  उपयु क्त  (1)  में  उल्लिल्वित  पत्रों  कौ  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्द  कै  कारण
 ब्शाने  बाले  दो  विवरण  तथा  अं  प्र छो  |

 ग्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल  टी०  7943/89  तथा  7944/89)

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  के  अन्तर्गत

 राष्ट्रीय  होम्योपेथी  कलकत्ता  तथा  कसर  अस्पताल  ओर

 अनुसंधान  ग्वालियर  के  वर्ष  ।987-88  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  और  कार्यकरण  की  समोक्षा  आदि

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज  :  मैं  निम्म«

 खिखित  पत्र  समा-पटल  पर  हूं  :--

 (1)  षाद्च  अपमिश्रण  निवारण  1954  की  धारा  23  की  उपधाशा  (2)  है
 गत  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  संशोधन  )  987,  जो  6  1987
 के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संह्या  सा०  क०  नि०  840  में  प्रकाक्चित  हुए

 की  एक  प्रति  तथा  अग्र॑जी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एलग्डीਂ  7945/89|

 [2)  राष्ट्रीय  होम्योव॑थी  कलकत्ता  कै  व  1987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदद
 ह

 को  एक  प्रति  तथा  अ  प्रंजी  तथा  खखापरीक्षित  लेख  ।

 राष्ट्रीय  होम्योपैथी  कलकत्तः  के  व्य  1987-88  के  कार्षकरण  की
 कार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  भति  तथा  अ  प्रज्ी  |  :

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  मन्मा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विसभ्य  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  ज  ग्रंजी  |

 में  रखे  गधे  ।  देखिये  संश्या  एल०टी०  7946/89]

 हि
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 —

 (4)  केंरर  अह्पताण  और  अनुपंधान  ग्वालियर  के  वर्ष  1987-88  के

 (6) ड़

 बाविक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  ध  प्रेजी  तथा
 रोक्षित  खेखे  ।
 केसर  अस्बताल  और  बअमुसंघात  ग्वालियर  के  बब  1987-88  8  के
 करण  को  सरकार  द्वारा  समोक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अध्र जी

 )
 उपषयु  कल  (4)  में  उलहलखिष  पत्रों  को  समा  पटल  पर  *लखने  में  हुये  विलस्थ  के  कारण
 दर्शानि  व'ला  एक  विवरण  तथा  अग्रजी  संस्करण  )  ।

 [  ब्रस्थालय  में  रखे  देखिये  संध्या  एल०ही०  7947/89  ]
 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर  के  वर्ष  1987-88  के  वािक  प्रतिवेदन  को
 प्रति  तथा  अरग्नंजी  ।

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यक्रण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  |

 उपयू क्त  (6)  में  उल्लिखिल  पत्रों  को  समा  प्टन  पर  रसलने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाते  बाला  एक  विवरण  तथा  श्र  प्रेजो  |

 ग्रस्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल"टी०  7948/89]

 राष्ट्रीय  आपर्वेद  जयपुर  के  वर्ष  1987  88  के  लेखापरी'/क्षत  लेखाओं  को  लेखा

 वर्ष  को  ममाप्यि  कै  पहच'त  9  महीनों  की  मिष(रित  अवधि  के  भीतर  स॒शा  पटल  पर

 न  खने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाणा  एक  डजिवरण  तथा  भ  ग्नंजी  ।

 ग्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  टो०  7949/89  |
 केन्द्रीय  युन'नो  ओऔषध  अनुसघान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के
 व!णगिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अग्रंजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 यतानी  बओोषध  अआतुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के
 कार्यकरण  की  सरहार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अ प्रेजी

 ।

 (10)  उपर  कता  (9)  में  उल्लिपशित  पत्रों
 को

 समा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विन्म्द  के  कारण
 yi दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रंजी  सस्करण

 ब्रन्थालण  में  रखे  देखिये  सल्या  एल०टो०  7950/89]

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  :955  और  भारतीय  मानक  ब्यूरों
 ।986  के  अन्तग्गंत  अधिसूचनाएं

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डो०  एल०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 छभ्मा-पटल  पर  रखता  हूं

 (1)
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 का०  आ०  211  जो  20  1989  के  भारत  के  राजपतर  में
 क्षित  हथा  था  तथः  जिमके  द्वारा  ब्र  क  फ्लइडਂ  को  आवश्यक  वस्तु
 अधिनियम  1955  के  अन्तर्गत  एक  आवषध्यक  वस्तु  घोदित  किया  गया

 में  रखे  गये  ।  देखिये  सख्या  एल०टी०
 तिलहहन  ओर  खाद्य  तेल  दूमरा  संक्षोधत

 1989  जो  28  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिस  चना  घंरूपा
 का०  आ०  230  »े  प्रक'शित  हुआा

 ह

 ग्रन््थालय  में  रखा  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०्टी०  7952/89]
 (2)  मभारतोय  मानक  ब्यूरो  अंघनियम  1986  को  घारा  3  के  अन्तगंत  अधिमचना  संक्ष्या

 का०  भा०  251  जो  3]  मार्च  1989  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  बी

 तथः  जो  भारतीय  मानक  ब्यू  |  के  सदस्यों  की  ]  1989  से  नियुक्ति  कै  बारे  में
 की  एक  प्रति  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  7953/89]

 राष्ट्रीय  पत्तन  प्रबन्ध  मद्रास  तथा  दिल्ली  परिवहन
 नई  दिल्लो  के  वर्ष  1५87-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  और

 कार्यकरण  को  समीक्षा  आदि

 लल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  ससदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 दौ०  नामग्याल )  :  मैं  निम्नालश्षित  पत्र  समा-पटल  पर  रखता  हूं  :---

 (1)  राष्ट्रीय  पत्तन  प्र०न्ध  मद्राक्ष  के  वर्ष  1987-88  के  वा्थिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अग्रंजी  Fa  था  ल्ेखापरीक्षित  लखे  |
 राष्ट्रीय  पत्तन  प्रबन्ध  मद्रास  से  वर्ष  1987-88  के  कायंकरण  की  सरब
 कार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  भ्रग्रंजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्मिख़ित  पन्नों  को  समा  पटक  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  कै  कारक
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  मं  प्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संहया  एल-टी०  7954/59]
 (3)  सडक  परिवहन  निगम  1950  को  धारा  35  को  उपधारा  (2)  क्

 अन्त  गत  दिल्ली  परिवहन  तई  टिल्लो  के  वर्ष  1987  88  के  बाधिक  प्रतिवेदन  को
 एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  ।

 दिल्वी  परिवहन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  कै  छायंकरण  को
 कार  द्वारा  समीक्षा

 को  एक  प्रति  तथा  अग्र॑जा  ।

 (4)  उपयु क्त  (3)  मैं  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  प्टल  पर  रखने  में  हुए  वि
 लम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  7955/89

 (5)  एंजाब  राज्य  के  सम्बरर  में  राष्ट्रवरि  द्वारा  ||  1987  को  जारी  की  गई
 घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पित  सड़क  परिवहन  निगम



 र/ज्य  सन्ञा  से  सम्देश  10  1989.

 1950  को  घारा  33  को  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक
 प्रति  तथा  ब  ब्रंजी  :---

 (®)  पेप्पू  सड़क  परिवहन  पटियाला  के  बर्ब  1985-86  के  वाविक
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरोक्षा  प्रतिवेदन  |

 पेप्सू  सहक  परिवहन  पटियाला  के  वर्ष  1985-86  कै  कार्यकरण
 हि  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०्टी०  7956/89  ]
 पेप्सू  सड़क  परिवहन  पटियाला  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक
 सेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 पेप्प  सड़क  परिवहन  पटियाला  फे  वर्ष  1986-87  के  कायकरण
 की  सरकार  द्वारा  ह्मीशा  ।

 (6)  उपयक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्द  के  कारण
 दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अग्रंजी  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संज्या  एल०टी*  7957/89]  ]
 विदेशों  में  नोकरी  के  इच्छुक  लोगों  को  पूर्वंद्स  टिकिट  सूचना  के  बारे  में

 अतारांक्षित  प्रइन  संख्या  108  के  22  फरवरी  1989  को  दिये
 गये  उत्तर  में  श्रुद्धि  करने  वाला  विवरण  आदि

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मन्त्रो  राघा  किशन
 :  मैं  में  के  इच्छुक  लोगों  को  पूर्वदत्त  टिकिट  सूचना  पेड०  टिकट

 के  बारे  में  श्री  क्रे०२१०  उन्नोहृष्णन  और  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  द्वारा  पूछे  गए  अतारांकित
 प्रदन  सहया  108  के  22  फरवरी  1989  को  दिए  गए  उलर  में  शुद्धि  करने  तथा  उत्तर  में  शुद्धि
 करने  में  हुए  विशम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ#ंग्रंजी  सं  ।  समा  पटल
 पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  1958/89]  ]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्भ  संदेश  को  सूचना  सभा  को  देसी

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचघालतन  नियमों  के  वियथ  186  के  उप-नियम  (6)
 कै  उपबस्धों  के  अनुसरण  में  मुझे  वित्त  1989  जिसे  लोक  समा  द्वारा  अपनी  2
 मई  1989  की  बंठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  सभा  को  को  उसकी  सिफारिश्षों  के
 लिये  भेजा  गया  वापस  लोटाने  और  यह  बताने  का  निदेद  हुआ है  कि  हस  सभा  को  इस
 विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  हैं  ।'
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 12.49¢
 अध्यक्ष  के  निदेशों  में  संसोधन

 सहासचिव  :  मैं  लोक  प्रभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-पचालन  नियमों  के  अन्तर्गत  अध्यक्ष  द्वारा
 दिये  गये  विदेशों  में  संशोधन  की  एक  प्रति  तथा  अग्नरेजी  संस्कः  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ने  अत
 12.49  3/4

 सरकारी  आइ्वासनों  संबंधी  स-ति
 17  वां  मौर  18  वां  प्रतिवेदन

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  परावर  :  मैं  सरकारी  आदवासनों  संबंधी  समिति  का  सत्रहवां
 बोर  अठा  रहवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्र  जो  प्रस्तुत  करता

 12.50
 भारतीय  लघ्  उद्योग  विकास  बेंक  विधेयक*

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विसाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  मुझे  श्री
 एस०बी०  चह्वाण  को  ओर  से  लघु  संक्टर  में  उद्याग  क॑  थिन््तप.षण  ओर  विकास  के  लिए
 तथा  लघु  सेक्टर  में  उद्योग  के  वित्तरोषण  या  विकाप  में  लगी  सस्थाक्नों  के  इत्यों  का  समन्वय
 करने  के  लिए  प्रधान  वित्तीत  सस्या  क्ष  रूप  में  मारतीय  लघु  उद्योग  विफास  बेंक  की  स्थापना  करने  के
 लिए  ओर  उनसे  संसक्त  या  उनके  आनुषगिक  विषयों  के  लिए  विधेयक  स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रएनं  यह  है  :

 लघु  सेक्टर  में  उद्याग  के  वित्तोषण  ओर  विकात्  के  लिए  तथा  लघु
 सैबटर  में  उद्योग  के  वित्तरोषमण  या  विक्रास  में  लगी  प्स्पाओं  के  कृश्यों  का  समन्वय
 करने  के  लिए  प्रधान  वित्तीय  संस्था  के  रूप  में  भारतीय  लघु  ढच्योग  विकास  बें७  की  स्थापना
 करने  के  लिये  ओर  उनसे  संसक्त  या  उनके  आतुधगिक  |वषथों  के  लिये  विधे  पक  पुरःस्थापित
 करने  को  बन्तुमति  दो

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  एडुआर्डो  फेलीरो  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित,करत:  हूं**

 12.51}  ः  दे
 निगम  377  के  अधीन  मामले

 उन  समो  किसानों  जो  1975  से  इन्दिरा  नहर  से  सिचाई  के  लिये
 पानी  ले  रहे  पानी  की  नियमित  आपूर्ति  किए  जाने  हेतु  राजस्थान

 सरकार  को  निर्देश  दिए  जाने  को  आवश्यकता
 |  आझेप्

 *दिनाँक  10.5.89  के  भारत  के  खड़  2  में  प्रकाशित  ।

 *०राष्ट्रपति  को  सिद्धारिक्ष  से  पुरःस््थापित  !
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 ]
 अ्री  थोरबल  :  अध्यक्ष  म  हो  देय  इन्दिरा  कंगाल  एरिया  में  सन्  1975  के  बाद  प

 जिस  किसो  कएतकार  ने  अपनी  जमोन  में  पानी  लगा  लिया  उसको  सिंचाई  विभाग  के  कमचारी
 पानी  को  बारी  काट  रहे  हैं  जबकि  1975  से  लेकर  थाज  तक  काइतकार  शपनोी  जमीन  में  बराबर  पानी
 लगाता  था  रहा  है  ।  अब  इतको  वारोी  काट  लेना  गे  रथाजिव  है  ।

 12.52  स०प०

 महोदय  पीठासीन

 मैं  भारत  सरकार  के  जल  संसाधन  मत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  भजस्थान  सरकार  को

 श्रदेश  दें  कि  [975  के  बाद  से आज  तक  जिस  जमोन  में  पानों  लगा  हो  उसको  स्थ'ई  रूप  से  वारो
 बाघी  जाय  और  इसके  प्ताथ-स्ताथ  यह  भो  आदेदा  दें  कि  गंगःनगर  जिले  की  जो  जमीन  इन्दिरा  कंनाल

 एरिया  में  आ  गई  उसका  दुबारा  सर्व  कराकर  ज्यादा  से  ज्यादा  कथाष्ड  की  जाय  ताकि  वहां  के

 काएतकारों  की  मुखमरो  व  गरीबी  दर  हो  सके  तथा  राष्ट्र  की  पंदावार  बढ़  सके  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  समय  पर  महंगाई  भत्ते  की
 वेतन  पुनरोक्षा  बोड़ं  का गठन  ओर  बोनस  की  अदागणगी  संबंधी  मांगों  को

 पूरा  किए  जाने  की  आवश्यकता

 करो  ह्रोश  रावत  माननीय  उपाध्यक्ष  केन्द्रोय  सरकार  के  ढमंचारो  लम्बे
 समय  से  सरकार  से  तीन  समस्यात्रो  के  सम!घान  की  मांग  करते  आ  *हे  पहली  समस्या  वर्ष  मे  दो
 बार  देय  महृगाई  मत्ते  रो  छिष्तों  को  सम०  पर  अदायगी  को  है  इस  बष  जनवरो  में  देय  हुई  महंगाई
 जल्ते  की  किश्त  का  भुगतान  बढ़ी  हुई  दर  पर  अ्रमी  तक  न  होने  से  कैन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारिपों  में
 रोष  ध्याप्त  चतुृय  वे”्न  आयप!ग  व  उच्चतम  न्यायास्षय  द्वारा  महंगाई  मत्ते  के  सामयिक  मुगतान  के

 लिए  निर्देशक  सिद्धांत  भी  तय  किये  हैं  ।  कै  नद्रीथ  सरकार  ठत्कान्त  महगाई  मत्ते  की  किएत  के

 जुगतान  को  व्यवस्था

 टूसरो  मांब  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतनमान  व  मत्तों  के  पुननिधारण  हेतु  एक

 श्याईं  वेज  श्ध्यि  बोढड़ें  की  स्गापता  तथा  तोपरी  मांग  केन्द्रोप  धरकार  कै  उन  कमृबारियथों  को  जिन्हें
 एडह्रॉक  बोम त  का  मगनाव  किया  जाता  वन्हें  दद॑  1988-89  से  30  दिन  के  वेतन  के  बरा4र  बोनस
 राष्ति  कै  घगतान  का  है  ।

 प्लेरा  केसद्रोय  वित्त  मंत्रों  जो  से  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कमं  बारियों  की  इन  तीथों
 भादों  को  हस्काल  पृथे  करने  को  ध्यवस्था

 भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  का  नोदक  बारूद  कारखाना  और  इंजन  कार्यशाला
 सागर  में  स्थापित  किए  जाने  हेतु  शीघ्र  निर्णय  लिए  जाने  की  आवश्यकता

 भरी  नन््दलाल  चोधरोी  :  माननीय  उप  ध्यक्ष  मध्य  प्रदेश्त  का  सागर  जिला
 भारत  के  रन््द्र  पं  स्थित  हात  दब  मोगोलिक  स॒रक्षाअन्य  परिस्थितियों  के  कारण  यहाँ  भारत  का
 श्रेष्ठ  महार  रेजीमंब्ट  सेभ्टर  १ई  वर्कों  पूर्व  स्थापित  किया  गया  था  ।  ।  इस  जिने  की  अनुकूल  जलबाथु
 एवं  प्राकृतिक  सोस्द्य  छव-धाकपण  का  केन्द्र  बना  हुआ  यह  जिला  ओोद्योगक  दृष्टि से  बहुत  ही
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 पिछड़ा  जिला  है  |  यहाँ  कोई  बड़ा  कारखाप्ता  न  होने  के  कारण  लाभों  को  मजबूरन  दपषोंट  एवं  स्वास्थ्य
 को  हानि  पहुंचाने  वाला  बोड़ी  बनाने  का  कार्य  करना  पडता  हैं  |  कई  वर्षों  से  इस  जिले  में  रक्षा
 लय  द्वारा  ब्रोपेलेण्ट  फेब्टरो  एवं  रक्षा  विभाग  की  ही  मारत  अर्थंमृवर्स  लिमिटेड
 कम्पनी  द्वारा  इजित  कारखाना  स्थापित  किये  जाने  हेतु  सब॑  हो  रहा  है  जो  सम्मबतः  पूर्ण  मो  हो  चुका
 है  किम्तु  धमी  तक  ये  कारखाने  स्थापित  करने  सम्बन्धी  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  इन
 खानों  को  स्थापित  किये  जाने  में  अनावप्यक  रूप  से  बिलम्ध  किये  जाने  से  जन  साधारण  में  धसंतोष
 व्याप्त  हो  रहा

 अतएव  निवेदन  है  कि  ये  कारखाने  सागर  जिले  में  ही  स्थापित  किये  जाने  सभ्बन्धी  श्वस्तिम
 निर्णय  शीघ्र  लिया  जाय  |

 वतंमान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  12  का  मांडला  ओर  मु  गेलो  होते  हुए  रांचौ
 तक  विस्तार  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  एम  ०  एल०  झिकराम  :  उपाष्णक्ष  राष्ट्रीय  मांग  क्रमांक  12,  जो

 पुर  से  जबलपुर  तक  आता  है  उसे  आगे  बढ़ा  कर  मुगेनो  होते  हुए  बिहार  प्रान्त  के  रावी  शहर
 ठक  जोड़ा  जाए  ।  से  इस  पहाड़ी  एवं  लोहा  एवं  शानज  पदार्थों  वाले  क्षेत्र  का  विकास

 होगा  ।  अभी  वहां  आवागमन  के  कोई  सक्षम  साधन  नहीं  है  ।  रेल  मार्ग  भी  नहीं  है  जो  सड़क  हैं  वे  जोण
 शीर्ण  एवं  दयनीय  हाश्षत  में  इम  क्षेत्र  क ेविकास  एवं  आवागमन  की  दृष्टि  से  उपरोक्त  मार्ग  को
 प्रथमिकता  के  आधार  पर  लेकर  काय॑  तत्काल  प्रारम्म  किया  जावे  ।  केन्द्र  शासन  इस  पर  गम्मीरता  से
 विचार  करे  ओर  काय॑  प्रार्म्म  कराये  ।

 आदिवासी  क्षेत्रों  के लिए  विशेष  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  महाराष्ट्र  सरकाश
 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।

 ]
 श्री  शान्ताराम  पोतदुखे  :  महाराष्ट्र  सरकार  ने  जनजातीय  जिले  चन्द्र

 पुर  और  नानदेड  जिलो  के  कुछ  भागों  मे  बेहतर  बिजली  सप्लाई  और  कल्याण  कार्यों  के  लिए
 195  करोड़  रुपये  की  एक  विदषेष  योजना  बनाई  है  जिएसे  इस  क्षेत्र  में  गरीबी  को  घमस्या  का  समाघान
 किया  जा  सके  ।

 भारत  सरकार  के  योजना  मंत्रालय  इस  गक  कार्यक्रम  में  सहायता  करमी  चाहिए  जिसे
 राज्य  सरकार  ने  आतशू्वादी  श्ौर  विघटनकारी  ताकतों  जो  नहीं  चाहते  कि  कानून  और  व्यवत्था
 बनी  तथा  गरीबी  को  समघ्या  से  निपटने  के  लिए  हाथ  में  लिया  है  ।

 बंकिम  चन्द्र  चट॒टोपाध्याम  का  150  वां  जन्मदिवस  राष्ट्रीय  स्तर  पर  मनाए
 जाने  को  आवश्यकता

 कमारी  ममता  बनर्जी  :  साहित्य  सप्रश्ट  बंकिम  चन्द्र  चट्टोपःध्याय  मारत  के  एक
 महान  मसपूत  थे  ।  वह  मातरम  के  रवजियता  थे  जिससे  स्वाधीनਂ  सग्राम  में  क्ग्नजों  के  बिरुद
 संधर्ष  करने  में  स्वाघोनता  सेजानियों  को  प्रेरणा  प्राप्त  हुई  थी  ।  इस  पविश्र  और  रहस्यमयी
 रमਂ  शब्द  को  बोलकर  हजारों  विद्यार्थी  और  महिलाएं  स्वाधीनता  संग्राम  में  कूद  पढ़ें  और
 उन्होंने  हूं  +है-हसते  मृत्यु  को  अपना  आज  मी  बम्दे  म'तरमਂ  हमारे  राष्ट्रीय  जोन  का  मूल  मंत्र

 है  ।  बंकिम  चल  का  जरम  1839  में  हुआ  था  ।  उनको  जअभ्म  शताठदी  वर्ष  1939  में  हुई  थो  बबकि
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 हमारा  देश  विदेशी  शासन  के  अधोक्ष  था  |  लेकिन  इस  वर्ष  जन  में  उनके  जन्म  के  150  वर्ष  पूरे  हो
 जायेंगे  ।  अब  हमारा  देश  स्वाधोत  है  ।  इस  स्वतंत्र  देश  के  नागरिक  होने  के  मैं  मारत
 कार  से  यह  आग्रह  करना  चाहतो  हूं  कि  बह  बकिम  चम्द्र  घट्टोपाष्याय  की  150  थीं  पुण्पतिथि  को  सारे
 देश  में  सम्मान  ओर  प्रतिष्ठा  के  साथ  मनाई  जाएं  ।

 हस  बात  के  लिए  सरकार  विशेष  डाक-टिकट  तथा  क्रुछ  स्मृति  चिह  मर  संकलन  केन्द्रों  को
 स्थापना  करके  तथा  लोगों  के  लिये  अपने  ह्वाघीनता  संग्राम  के  दस्तावजों  को  प्रदर्शनी  इत्पादि  लगाकर
 कर  सकतो  उनको  स्मृति  को  बिर  स्थायी  बनाने  के  लिये  राष्ट्रीय  स्मारक  भी  बसाया  बाता

 राहिए  |  गंमोरतापूर्वक  विचार  किया  जाना

 सिगरेनी  कोयला  खानों  के  प्रबंधकों  को  अ्रमिफों  की  मांगों  का  समाधान  किए
 जाने  का  निर्देश  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  जो०  भूपति  :  आंध्र  प्रदेश  राज्य  के  सिगरेनी  कोइलमरी  कम्पनी  लिमिटेड

 हारा  मारताय  खाना  के  उत्यान  के  लिये  दिया  गया  योगदान  निदवय  ही  एक  गयव॑  को  वात  है  ।  इस
 कम्पनी  द्वारा  हासिल  परिणामों  के  फलस्वरूप  मारत  के  कोयला  उत्पादन  क्षेत्र  को  एक  नया  जीवन
 भिखा  है  ।

 फिर  सिगरेनी  कोयलाखारीं  में  काम  कर  रहे  श्रमिकों  की  स्थिति  बहुत  ही  असंतोष  जनक
 उत्पादकता  से  जुड़े  हुए  स्कूल  ओर  श्रमिकों  को  घिक्िश्स्वा  सुविधाओं

 थेसी  समस्याओं  के  समाघान  है  लिए  प्रबंधकों  ने  कोई  रचनात्मक  कार्यवाही  नहीं  की  इम  समस्याओं

 का  समाधान  न  होने  की  कजह  से  श्रमिकों  को  बार-बार  हश्ताल  करनी  पढ़ती  है  ।  श्रमिकों  की  काफी

 लम्बे  समय  से  बनिर्णोत  पड़ी  मांगों  का  प्रबन्धकों  को  तरकाल  समाधान  करना  चाहिए  जिमसे  श्रमिक

 एक  शांत  तथा  सतोषप्रद  वातावरण  में  कराये  कर  श्रन्यथा  इन  श्रप्तिक  वर्गों  की  बढ़तों  हुई  असंਂ

 हुष्टि  और  असंताष  के  कारण  राष्ट्र  को  मारो  नुकसान  उठाना  पड़  सकता  है  ।

 1.00

 वर्ष  1950  के  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  आदेश  में  संशोधन  किए
 जाने  हेतु  एक  व्यापक  विधयक  प्रस्ततु  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  भद्रेश्वर  तांती  :  असम  में  चाय  बागानों  में  काम  करने  वाली  और  अन्यन
 जनजातियों  की  जनसंख्या  कुल  जनसंश्या  का  25  प्रतिशत  ब्रिटिश  चाय  बागान  मालिकों  द्वारा  ये

 लोग  उडीसा  मध्य  प्रदेश  आप्र  एदेश  ओर  पद्चिचम  बगास  से  शताब्दी  में  असम  में  जाये

 नये  ये  जिससे  कि  उनते  थाय  बागातों  में  श्रमिक  के  रूप  में  काम  लिया  सके  ।  ये  लोगों  मुख्यतः
 आतौए  लोग  हैं  ।  मल  राज्यों  में  इनमें  से  अधिकांद  लोगों  को  ०नुसूचित  जाति  |  जनजाति  के

 रूप  में  मान्यता  1950  के  अनुसूचित  जासि/अनुसूचबित  जनजाति  आरेश्न  के  द्वारा  मिली  है  थोर  इस
 प्रक्रिया  के  तहत  उन्हें  हर  प्रकार  की  सुविधाएं  अपने-अपने  राज्यों  में  प्राप्त  हो  रही  हैं  लेंकिक  असम  में

 ऐसी  सुडिधाएं  उपलब्ध  नहीं  असम  राज्य  में  उन्हें  पिछही  जातियों  के  रूप  में  मान्यता  प्रदान

 की  गई  है  ओर  इसके  ध्न्तगंत  दी  गई  सुविधाएं  श्रश्यन्त  सीमित  है  |  यहां  यह  उल्लेख  किया  जा  सकता

 है  कि  आजादों  के  40  वर्ष  के  बाद  मी  वहां  .01  प्रतिवात  लोग  दधिक्षित  वे  लोग  बष  1958  से  अनेक

 साक्राजिक  संबठनों  जेसे  असम  आदिवासी  तोट्राइबस  यूथ  धृर्वांचलीय  चाय  मबदुर



 20  1911  आतंकवादी  ओर  विध्ंसक  क्रियाकक्षाप
 संशोधन  घिधेयक  ओर  चण्डोगढ़  विक्षग्ध  क्षेत्र

 विधेयक
 वध  नी  ही  रे  झा  -  _  की

 चाय  और  अन्य  जनजातीय  युवा  छात्र  चाय  ओर  बन्य  जनजातिय  विद्यार्थी
 सध  भोर  धनेक  संगठन  राज्य  सरकार  ओर  के/द्र  सरकार  से  इन  जातियों  को  अनुसूचित  जाति/अतु
 सूचित  जनजाति  आदेश  में  छामिल  किए  जाने  के  लिए  मांग  करते  रहे  मारत  सरकार  ने  इस
 सम्बन्ध  में  लोकर  आयोग  भोर  ए०  के०  धन्द्रा  आयोग  करा  गठन  हन  आयोगों  ने  यह  विचार
 व्यक्त  किया  है  कि  इन  जातियों  को  अनुस चित  जातियों  के  आदेश  में  ह्ञामिल  किया  जाये  |

 सभी  तथ्थों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  धसम  सरकार  ने  वर्ष  1978  में  कसम  के  चाय  और  चाय
 बागानों  का  अन्य  जनजातियों  में  से  कैवन  9  जनजातियों  को  केन्द्र  सरकार  के  अत्॒मोदन  के  लिये  मेजा
 जिनका  मामला  अभी  अधर  में  लटका  है|  मैं  केन्द्रीय  सग्कार  से  नम्नता  पूर्वक  आग्रह  करता  हूं
 कि  संविधान  के  अन्तगत  वर्ष  1950  के  अतुसक्तित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  अादेश  का  सशोधन  करने
 के  लिए  ष्यापक  विधेयक  लाया  जाए  ओर  सभी  वास्तविक  और  सुपाग  जातियों  तथा  समुदायों  को
 हमसचित  जाति  क्षादेश  में  शामिल  करना  चाहिए  |

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्रो  कार्यालय  में  राज्य  मंत्रो
 शीला  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्त  व  क'तो  हूं  कि  हम  आतंकवादी  ओर

 ta  ॥)  संशोघन  जिध्चू  क  और  चण्रीगढ  वक्षब्ध  क्षेत्र  विधेयक  पर  मम्त्रो
 द्य  के  उत्तर  के  पह्चच्  समा  मच्य  ह्व  मोजनावक  शा  कै  न  ए  स्थ  गित  करें  7

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  हम  उत्तर  भोजनतात्रकाश  के  पश्चात  विद्यार
 करते  हैं

 श्रीमती  शीला  दीक्षित  :  मन्त्रो  महोदय  को  दूसरे  सब्न  में  आना

 श्री  सो०  साधव  रेड्डी  :  यदि  उत्तर  छोटा  है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  । +'

 आतंकवादी  और  विध्वंसक  क्रिया-कलाप
 सशोधन  विधेयक

 आऔर

 चण्डीगढ़  विक्षब्ध  क्षेत्र  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  अब  सदन  में  मद  संखता  19
 ओर

 2.  पर  विचार  किया  जाएगा  |  श्रो

 पौ०  चिदम्वरम  ।

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंजासय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  उप

 ध्यक्ष  मैं  उन  म/ननोय  सदस्पों  का  आमारो  हूं  जिन्होंने  श्ातंक«
 वादों  और  विध्वसक  क्रियाकसाप  सशोधन  अधिनियम  के  संशोशल  पर  इस  संक्षिप्त  बहस  में
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 आतंकवादी  मोर  विध्यंसक  क्रियारुलाप  10  1989

 पंज्षोधघन  विधेयक  ओर  चण्डोगढ़  विक्लुव्प  क्षेत्र
 विधेयक

 हिस्सा  जो  हस  अधिनियम  के  कार्यकाल  को  ओर  दो  वष  की  अथषि  के  लिए  बढ़ाए  जाने  कै  बारे
 में  में  विशेष  रूप  से  श्री  अय्पथु  रेह्ो  श्री  तम्पन  थामस  ओर  श्री  अमछ  दत्ता  का  आमारी  हूं  जिम्होंते
 मूल्यवान  सुझाव  दिए  है  ।

 दो  वर्ष  पूर्व  1987  में  जब  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  तो  हमने  स्पष्ट  रूप  से
 स्वीकार  किया  था  कि  हम  पंजाब  की  कठिन  ०रिस्थितियों  तथा  क्षायद  कुछ  अन्य  राज्यों  में  उठने  वाली

 कठिन  परिस्थितियों  रो  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  उपबन्ध  पुरस्थापित  करने  जा  रहे  हालांकि  इस
 विधेयक  कै  कुछ  उपबन्धों  को  कड़ी  आलोचना  की  गई  थो  किन्तु  मैंने  यह  स्पष्ट  करने  का  मरसक  प्रयत्न
 किया  कि  ये  उपबन्ध  कोई  नए  या  अस  धघ'रण  नहीं  है  ओर  इस  प्रकार  के  उपबन्ध  कुछ  अन्य  देशों  में

 कानूनों  में  मी  पाए  जाते  इसी  एकार  के  उपबन्ध  भारतीय  कानूनो  में  मो  है  ओर  हुम  तो  केवल  इन
 उपबन्धों  को  सख्त  बना  रहे  हैं  तःकि  अतकवादियों  पर  क'बू  पाने  के  लिए  इनका  इस्तेमाल  किया  जा
 सक  |  महोदय  मैंने  स॒न  को  यह  आश्वासन  भी  दिया  था  कि  हम  केरल  अधिनियम  या  नियम  बना
 कर  हो  संतुष्ट  नहीं  होंगे  बल्कि  शाज्यों  को  विम्तत  अनुदेश  भो  जारी  करेंगे  कि  अधिनियम  का  इस्तेमाल
 क्षिस  प्रकार  किया  जाना  ह०्ने  यह  अन॒देश  9  1987  को  जारी  किए  इन  उपबन्धों  का
 संक्षिप्त  विबरण  बनाने  तथा  इनके  महत्व  श्लौर  उद्देष्य  को  स्पष्ट  करने  के  बाद  में  इन  बनुदेक्षों  मै  केवल
 दो  पेराबों  का  उद्घत  करना  चाहूंगा  ।

 अधिनियम  के  अ्तंकव'दी  क्रोर  विध्वंसक  क्रियाकलाप
 ]985  तथा  आतंकवादी  और  विध्वसक  क्रियाकलाप  अध्यादेश  ]987

 को  हो  मान्ति  आतंकवादियों  के  उत्पात  से  निपटने  के  लिए  कानून  प्रवृत्त  करने  वे
 कारियों  को  ब्या  पक  शक्तियां  प्रदान  करते  जबकि  आंतकबाद  पर  काब्  पाने  के  लिए  नए
 उपबन्धों  का  प्रयोग  आवद्यक  है  किन्तु  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  इस
 उपबन्धों  का  दुस्पयोग  न  होन  पाए  जिसके  १रिणाम  स्वरूप  निर्दोष  लोगों  को  पेरशानों  हो  ।”

 इन  उपबन््धों  का  इस्तेमाल  श्यायोचित  राजनेलिकि  और  मजदर  संघों  को  गतिविधियों
 से  निपटने  के  लिए  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |  यह  बात  एक  बार  फिन्  दोहराई  जाती  है  कि
 एक  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जिसके  अन्तगंत  किसी  ऐसे  जिसके  विरुद्ध  इस
 नियम  के  अन्तगंत  कार्यवाही  को  जानी  के  विरुद्ध  उपलब्ध  जानक्कारी  मो  छामो  ऊंचे  स्तर
 पर  सावधान  पूर्वक  जांच  को  जानी  चाहिए  और  उसका  वस्तु रक  मूल्यांकन  किया  जाना  चाहिए
 इस  बात  पर  बल  देने  को  आवश्यकता  नहीं  है  कि  इस  अधि|नयम  के  ह्न्तगंत  दर्ज  मामलों  को
 जांच  को  प्रगति  पर  लगातार  तिगरानी  रखी  जाबी  चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयुक्त
 इ्यवस्था  की  जाबो  चाहिए  ।'
 श्री  अय्यपू  रेड्टो  तथा  कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  विभिरन  रार्ज्यों  में  कर्ज  मामलों  को  संख्या  के  बारे

 जिन  मामलों  में  दोष  सिद्ध  हुआ  है  के  बारे  में  जानना  चाहा  ।  मैं  नहीं  आनता  कि  जिस  प्रकार  से
 श्रान्ध्र  प्रदेश  में  यह  अधिनियम  साग  किया  जा  रहा  है  उसे  देखते  हुए  भय्पपू  रेहो  का

 अनुरोष  सही
 मुझे  हैरानों  है

 कि
 ओ  राज्य  यह  अधिनियम  चाहते  प्रयोग  कर  प्रतोत  होते  रूहीं

 राज्यों  के  प्रतिनिध  इस  अधितिवन  की  अवधि  बढ़ाएं  जाने  का  विरोध  कर  रहे

 ३6६8



 20  1911  जातंकवादी  ओर  विध्वंसक  क्रियाकसाप
 संगोघषन  विधेयक  बोर  घण्डोबढ़  विक्षुग्ध  क्षोत्र

 बिघेयक 008  /  Lb

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  पुलिस  तो  वही  वह  मारतीय  पुजिस  के  घोग  हैं  ।
 छनकी  मानसिकता  और  ४५  ब'त्त  वही  है|  इस  बात  से  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  कि  सत्ता  णारी  दल
 कोनसा  है  '  इप  मोर  या  उस  भोर  हमारा  यही  अनुभव  रहा  है

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :
 मैं  तो  यह  कह  रहਂ  हूं  कि  आ*ध्र  सरकार  ते  इस  अधिनियम  का

 स्व'गत  किया  है  |
 मैं

 दे  सकता  हूं  ।  हरियाणा  सश्कार  ने  इस  अधिनियम  का  स्वागत  किया
 पद्िचिम  बंगाल  सरक'र  ने  इसका  इस्तेमाल  किया  है  ओर  इसका  इस्हेप्ताल  कर  रही

 श्री  ई०  अय्यपृ  रेड्डी  प्रत्येक  राज्य  एजेन्सो  अपने  आपको  अधिक  शा  पं  लंस  करना

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  यह  विश्यास  करना  अत्यन्त  कठिन  है  आन्ध्र  प्रदेश  में  सत्ताघारी  दल  इस
 अधिनियम  को  नही  बाहता  तो  भी  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  इस  अधिनियम  को  चाहतो  है  ।

 श्री  ई०  अय्यप्  रेड्डी  ण्ह  मेरे  सत्ता  घारी  दल  का  प्रतिनिधित्व  करने  का  प्रण्न  नहीं  है  में  ग्हां
 एक  नागरिक  के  #  बारे  में  बाल  रहा  हूं  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  केबल  सत्ताधारो  दल  के
 विचारों  और  नीतियों  के  बारे  में  ही  बोलते  हैं  ।

 क्री  चिदम्बरम  '  मैं  इसकी  प्रशंशा  करता  हूं  |  किन्तु  में  एड  करना  चाहता  हूं  कि  हम  में
 जे  प्रध्येकक  कमी  न  किसी  राजनेतिक  दल  से  सब  घत  है  राज्नेतिक  दन्न  को  हो  नीति  सम्नन्धो  निर्णय
 लेना  होता  है  ।  हम  सदन  में  राजनैतिक  दल  की  नोतिणों  का  हूंਂ  सम्धन  करते  संपद  एक

 तक  निकाय  है  |  यदि  आन्ध्र  प्रदेश  में  पत्ताघारी  दल  कਂ  इस  अधिनियम  से  कोई  भगड़ा  नहीं  तो

 महझे  हैरानी  है  कि  सत्ताधारी  दल  से  सम्बद्ध  माननीय  सदस्य  इस  अघध  नियम  का  कार्यकाल  बढ़ाए  जाने
 का  विरोध  क्यो  कर  रहे  हैं  ।  मैं  कैबल  यही  बाद  रह  हूं  '  यद्वि  मेरी  पार्टी  इस  आधनियम  में

 विद्वाए  नहीं  रखनो  तो  इस  पार्टी  की  सरकार  यह  अधिनियम  नहीं  ला  सकती  ।  यह्दि  राज्य  म्रें  मेरी

 पार्टी  इस  अधिनियम  में  विशशस  नहीं  करती  तो  उप  पार्टी  की  सरकार  इसे  लागू  नहीं  कर  सकतो

 उदाहरण  के  लिए  नामित  अदालतों  के  दी  श्रान्ध्र  प्रदेश  में  सर्वा!घिक  अर्थात्  46  नामित  श्रदालतें

 प्लस  द्वारा  840  मामल  दर्ज  किए  268  मामलों  मे  चाल्लान  किए  191  का  मुक्हम६
 चल  रहा  है  अदालतो  द्वाशा  19  व्यक्तियो  को  सजा  हुई  है  ओर  216  व्यक्ति  बरी  किए  गए  है  ।

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्री  मंत्री  महोदय  को  इससे  यह  पता  लगाना  चाहिए  कि  कया  आम्ध्र  प्रदेश

 में  कोई  आतंक  दी  और  च्वसक  क्रिया  कलाय  है  ।  आउक्ी  जानकारी  हे  अनुसार  क्या  आप  बास्तव  र्मे

 ऐसा  सोचते  हैं  कि  आस्ध्र  प्रदेश  में  कोई  आतंकवःदी  ओर  विव्वंसक  गतिवि!ध  हो  रह  है  ?

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  इप  अधितियम  के  अ्न्तगंत  19  लोगों  को  सजा  हुई  मैं  यह  कंसे  कह

 सकता  हूं  कि  वहां  पर  कोई  आतंकवादी  ओर  विधष्वसक  कियाकलाप  नहीं  हो  रहा

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  यह  सब  घारा  5  के  कारण  है  ओर  इस्रका  शआ्रातंकवादों
 और

 विष्वसक

 क्रियाकलापों  से  कुछ  लेना  देवा  नहीं  है

 झरी  पीं०  चिदस्थरम्  :  आस्प्र  प्रदेश  में  सत्ताघारी  दल  में  मतभेद  है  ।

 169



 क्ातंकबादोी  ओर  विष्चृंसक  क्रियारलाप  10  1989
 संशोघन  विधेयक  ओर  बण्डोगढ़  विक्षव्ध  क्षेत्र

 विधेयक

 बह  आंकड़े  चाहते  हैं  |  में  केवण  प्रभुख  राह्षपों  के आंकड़े  हो  पढ़कर  सुनाऊ मा  ।  जिसके
 बारे  में  आलोचना  हुई  हैं  वहां  18  नामित  अदालत  पुलिस  ने  693  मामले  दर्ज  किए  412
 मामलों  में  चालान  किया  गया  297  मामलों  में  मुरूदमा  चल  रहा  है  और  15  व्यक्तितयों  को  दोषी
 पाया  गया  हरियाणा  में  चार  नामित  न्यायालय  पुलिस  ने  127  मामले  दर्ज  किए  96
 मामलों  में  चालान  छिया  गया  76  मामलों  में  मुकदमा  चल  रहा  और  14  व्यक्तियों  को  दोषों

 गया  है  |  पंजाब  में  चार  नामित  न्यायालय  हैं--प्रश्येक  क्षेत्र  के  लिए  एक-पुलिस  ने  6,659
 मामखे  दर्ज  किये  2443  का  चालान  हुआ  1,930  पर  मुकदमा  चल  रहा  है  और  इक्त/।लस
 ध्यक्तियों  को  दोषो  पाण  गया  यह  अ।लोचना  की  नई  थी  कि  गुजरात  इस  अधिनियम  का  दुरुप्योग
 कर  रहा  है  |  1987  में  मुझे  इस  म।मले  की  समोक्षा  करने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  मैंने  मी

 यह  महसूस  किया  है  कि  गुजरात  ने  इस  अधिनियम  को  लागू  करने  में  कुछ  थधिक  उत्साह  दर्शाया
 में  अहमदाबाद  गया  ||  हमारो  गुजरात  के  मुख्यपमंत्रो  ओर  उनके  अधिकारियों  के  साथ  लम्बी

 बात  बीत  हुई  थी  ।  इस  चर्चा  के  बाद  गुजरात  ने  84  मामलों  की  समोक्षा  को  ओर  59  मामलों  को

 छोड़ने  पर  सहमती  जताई  जिनमें  593  ब्यक्षित  शामिल  थे  ।  मेरे  विचार  -  मैं  गलत  भो  हो  सकता

 हू--वर्ष  1987  में  इस  समोक्षा  कै  बाद  इस  बात  की  कोई  आलोचना  नहों  हुई  है  कि  गुजरात  सरकार
 इस  अधिनियभ  के  प्रावधानों  का  दुरपयोग  कर  रहो  है  ।

 यह  ठोक  है  कि  अपोल  केवल  उच्चतम  न्यायालय  में  हो  की  जा  सकती  घारा  |9  में
 ऐसा  ब्रावधान  रत्ा  गया  है  ।  यह  मी  ठोक  है  दि  पुलिस  अधिकारियों  के  सामते  कुछ  परि  स्थितियों
 में  अपराध  हवोकार  करना  ग्राह्म  धारा  15  में  ऐसा  प्रावधान  यह  मी  ठोक  है  कि

 कुछ  परित्यितिपों  में  सइ-प्रमयुक्ष  द्वारा  आराध  स्त्रीकार  करने  से  बचाव  के  लिए  प्रमाण

 प्रस्तुत  करने  का  दायित्व  अमिपुक्त  का  घारा  2],  छो  उपधारा  (1),  खण्ड
 में  ऐसा  प्रवधान  किन्तु  इन  प्रश्वषानों  को  में  दो  वर्ष  पर्व  ही  स्पध्ड  कर  च॒का  इस
 विषव  पर  हमने  काफों  बहस  को  मैंने  कानून  को  अन्य  व्यवस्थाओं  का  भी  हवाला  दिया
 मैंने  साक्ष्य  अधिनियम  के  अन्य  प्रावधान  मी  दिलाये  थे  ओर  मुझे  यह  स्पष्ट  करते  हुए  बहुत  दुख  हुमा
 था  कि  कढोर  लगने  वाले  ये  प्रावधान  नए  या  अश्ताघारण  नहीं  हैं  बल्कि  ये  श्ञातंकवाद  के  विरुद्ध  हपारो
 लडाई  के  लिए  अति  आवध्यक्ष  मैं  जो  कुछ  कह  चुका  हूं  वह  काफो  ये  प्रावधान  हैं  ।
 ये  प्रावधान  आवश्यक  यदि  किप्ती  प्रावधान  के  दुरुपयोग  का  कोई  विदोष  मामला  है  तो  हुम
 इसकी  जांच  करेंगे  |  हमने  व्यापक  अनुदेश  दिए  हैं  ओर  हमारे  अमदेशों  का  उहं्य  यह  सनिद्चित
 करना  है  कि  अधिनियम  का  दुरुपयोग  न  किया  जाए  *****

 )
 हु

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेडडो  जब  पिछली  बार  मंत्री  जी  ने  विधेयक  पेहा
 किया  था  तब  उत्होंने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  विधेयक  के  प्रावधान  केवल  दो  बर्द  के  लिए  लाग
 होंगे  ।  बब  फिर  से  उन्होंने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  इस्ले  अगले  दो  बर्षों  तक  लागू  क्विया  जाना  चाहिए  ।
 अब  उन्होंने  वायदा  किया  था  तो  यह  अपने  उस  ब।यदे  से  क्यों  मुकर  रहे  हैं  ?

 ओ  पी०  चिदम्वरभ  :  में  चाहता  हूं  कि माननीय  सद्दस्य  ने  मेरा  भाषण  पढ़ा  होता  |]

 यह  ठीक  है  कि  हमने  यहु  कहा  था  कि  हमें  उम्मीद  है  कि  इस  विधेयक  को  क्षवधि  दो  बर्ष  से  अधिक
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 20  1911  आतंकवादी  बोर  विध्वंसक  क्रियाकलाप
 संघधोघषन  विशे  यके  ओर  चण्डोमढ़  विज्लुडष  क्षत्र

 विधेयक

 बढ़ाने  को  आबद्यकता  नहीं  होगी  और  हम  दो  वर्ष  में  आतंक्वा३  पर  नियंत्रण  रखने  में  समय  होंगे  ।
 यह  एक  उम्मीद  थी  ओर  मैं  अब  मो  यही  उम्मीद  करता  हूं  #  इस  वि्ध  +क  को  दोघंकाल  तक  थधारी
 रखने  की  आवष्यक्षता  नहीं  पड़ेगो  ।  उदाहरण  के  विशेषकर  पजाब  के  लिए  बताई  गयी  राष्ट्रीय
 सुरक्षा  अधिनियम  को  घारा  को  हो  8  जून  को  इसको  अवधि  समाप्त  होने  से  पृ
 ह्द  हपने  सदन  में  कह  दिया  था  कि  घारा  148  को  जारो  रखने  का  हमारा  बिच्वार  महीं
 हरण  के  सशस्त्र  बल  अधिनियम  को  देखे  ।  यह  पूरे  पंजाब  पर  खाग  होता  है  ।
 किन्तु  हमने  स्वेच्छा  से  यह  कहा  कि  अब  यह  केवल  पंजाब  के  तीन  जिलो  पर  ही  लागू  यह  नो
 जिलों  पर  भाग  नहीं  होगा  |  उदाहरण  के  विदेशी  अधिनियम  को  ले  जिस्क  श्रम्तगंत  विदेश्षियों
 पर  प्रतिबंध  लगावा  गया  था  ।  हमने  प्रतिबंध  लगाया  था  |  किन्तु  आज  भुर्भ  विश्वास  है  कि  हम  सश्षक  के

 समक्ष  यह  कह  सकते  हैं  कि  विदेशियों  पर  लगाये  गए  सभी  प्रतिबन्ध  हटा  लिए  गए  हैं  |  हमे  लगातार  स्थिति
 की  समोक्षा  करनी  पड़तो  यदि  हम  यह  महसूस  करे  कि  येकानून  आवदयक  नहों  हैं  तो  निद्च्ित  रूप
 से  हम  इन  कानूनों  को  वापिस  ले  लेंगे  ।  हम  कई  प्रतिबन्ध  पिग्न  ले  चुके  है  जो  केवल  पंथाव  पर
 लाग  होठे  ये  ।  आतंककवादी  झोर  विध्वंसक  क्रियाकलाप  अधिनियम  ऐसा  अधिनियम  नहों  है  क्रो  केवल
 पंजाब  पर  सागू  होता  है  बल्कि  यह  अधिनिपम  सारे  देश  पर  लागू  होता  राज्यों  ने  हमें  बताया  है
 कि  उपग्रवादों  हिसा  को  रोकते  के  लिए  उन्हें  यह  प्रभावों  उप७रण  लगा  किसी  राज्य  ने  हमे  यह  शहद
 कहा  है  कि  आतकवादी  थोर  विधष्वंध्क  क्रियाकलाप  अधिनियम  श्रावक्ष्यक  नहीं  है  किसी  राम्य  ने  हमें
 यह  नहीं  कहा  है  कि  आतंकृवादों  ओर  विष्वसक  क्रियाकल।प  अधिनियम  सम्राप्त  किया  जाना  चाहिए  ।
 इसके  जो  ऑकड़े  मैंने  पढ़ें  यह  दर्शाते  हैं  कि  यदि  आतंकृबादो  ओर  विध्वंसक्  क्रियाकश्लाप
 बबिनियम  का  उचित  प्रयाग  किया  जाए  तो  यह  राज्थों  के  लिए  बहुत  ही  उपयोगो  उपकरण  घिद्ध
 होगा  ।  इसलिए  जब  राज्य  अआ्रातंकवादी  ओर  विध्वंसक  क्रियाकलाप  अधिनियम  का  स्वागत
 करते  हैं  तो  सत्द  में  हम।रे  बिए  यह  कहना  ठोक  नहीं  होगा  कि  चाहे  र।ज्य  आतंकवादी  और  विध्यसक
 क्रियाऋलाप  अधिनियम  का  स्वागत  करते  रहें  किन्तु  हम  इपे  वापिस  ले  रहे  हैंਂ  जब  हम  उस
 स्थिति  में  पहुंच  जाए  बहां  अधिक  से  अधिक  राज्यों  को  यह  विश्वास  हो  जाए  कि  वे  आतकवादों  छोर
 विष्व॑ंउक  क्रियाककोलाप  अधिनियम  के  बिना  उम्रवादी  हिंता  या  आतंकवाद  पर  नियंत्र०  रख  सकते  है  तो
 हुम  निश्चित  रूप  से  आतंकवादी  ओर  विध्वंसक  क्रियाकलाप  अधिनियम  को  वाविस  ले  लेंगे  जब  इमें
 यह  विश्वास  हो  जाए  कि  पंजाब  में  हम  सामान्य  कानूनों  से  आतंच्वाद  या  आतंकवाद  को  दोष  बचों
 छाया  को  नियत्रित  कर  सकते  है  ता  हम  निर्िचत  रूप  से  उत  विशेष  प्रावधानों  को  वापिस  ले  लेंगे  जो
 क्रैवल  अशास्त  घोषिक्ष  किए  गर  क्षत्र  पर  लागू  हो  सकते  है  )

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  !  पंजाब  में  इस  अधिनियम  की  सफलता  को  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ।
 शापने  दो वष॒  तक  इसका  प्रयोग  किया  क्या  आप  भतंक्षवाद  को  नियत्रित  करने  में  श्रम

 हुए  हैं  1

 श्री  पो०  चिदम्बरम  :  मैंने  अमी  आपको  बताया  है  कि  पंजाब  में  4]  ब्यक्ति  दोषी  पाए  मए
 हैं  ।  यदि  आप  यह्  जानते  हों  कि  पंजाब  में  आपराधिक  स्याय  व्यवस्था  किस  प्रकार  काम  करतो  है  तो
 भरे  विचार  में  41  व्यक्तियों  को  दोषी  ठहराया  जाना  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  मैं  आपसे  केवल  वहाँ
 को  स्थिति  को  देखने  के  लिए  हो  कह  सकता  हूं  ।  मैंने  स्वयं  भ्यक्तिगत  रूप  हे  सप्ताह  में  लबमग  25  या
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 झोद्ंक्वादी  ओर  बविध्यसंक  क्रियाकलाप  10  1989

 संझोघन  विधेयक  ओर  चण्होगढ़  विक्षुब्ध  क्षत्र

 )  विधेपक

 30  अत्पधिक  गमीर  बातकवादियों  के  मामलों  को  जांच  करता  हूं
 *

 यह
 हृदय-विदार्क  अनुमव  है  ।

 किसो  न  ढकिसो  छारण  से  मुकदमे  मे  देरी  को  जाती  मैं  इसके  कारणों  का  उल्लख  करना  नदरों
 जाहतਂ  हूं  क्योंकि  इससे  इन  कार्यों  में  लगे  लोगों  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  आज  पंजाब
 में  मृकदहपा  च-लाओर  अपराध  सिद्ध  करना  अत्याधिक  कठिन  समस्या  हाल  ही  मे  ण्हाँ
 लेण्ड  का  एक  प्रतिनिधि  मण्डन  आया  मैं  अ  यरलेण्ड  के  सांसदों  से  बात  कर  रहा  था  ।  हम
 अआतकव'द  को  रोकने  के  बारे  में  अयने  अनुभवों  को  बात  कर  रहे  थे  ।  उनके  यहां  भी  आतक्वाद  की
 समस्या  है|  उन्होंने  कहा  कि  आयरलंण्ड  में  हर  मामले  पर  मुकहमा  चलाया  गया  और  दोष  सिद्धि
 पायो  गयी  ।  झ्लायरलं"्ड  में  ऐसा  कानूत  है  ।  आवरलेण्ड  के  माँसदों  ने  ये  तब्य  यदि  पलिस
 श्षिक्षक  न्यायालय  जाता  है  ओर  यह  ग  हही  देता  है  कि  उसे  यह  सुचना  मिली  है  कि  फला-फला  ध्यक्नि
 हातकवादी  फल्लां-फलां  ध्यक्ति  का  आतंकव!दों  गिरोह  से  सबंध  है  तो  उस्त  अधिनियम  के  अधोन
 मासले  पर  मुकहूमा  चलाया  जाएगा  ओर  इसके  लिए  वहाँ  कड़ें  प्रा  बध  हैं  तथा  आयरलंण्ड  में  वे  इन
 झपराधों  के  लिए  पुलिस  अधीक्षक  के  मौखिक  बगान  वर  मुकहमा  चलते  हैं  '  हुमारे  यहाँ  ऐछै
 धान  नहीं  है  ।  न््या'यक  प्रक्रिया  के  तहत  आतंरूवाद  पर  नियंत्रण  रखना  बहुत  कठिन
 काय  किन्तु  हम  इस  सिद्धांस  पर  प्रतिबद्ध  हैं  कि  पकड़े  गए  प्रत्येक  आतंक्रवादी  पर  मुकहथा  चलाया
 जाएगा  ॥  41  व्यक्तियं  को  रुजा  हुई  है|  बाहतव  में  आपको  पंजाब  मे  प्रशासन  अधिक  पे  आधक
 लोगों  को  न्यायिक  प्रक्रिया  के  मीतर  लाने  ओर  स्थाधिक  प्रक्रिया  द्वारा  दाषसिद्ध  के  लिए  बघाई  देनी
 चाहिए  ।  मैं  आपको  बता  दर  कि  यदि  आतंकवादियों  को  सजा  दिलाने  के  लिए  न्यायिक  प्रक्रियाएं
 उपलब्ध  बहों  है  तो  पजाब  या  देश  मे  अन्य  कह्टी  मो  केवल  न््याय-भिन््न  तरीकों  का  ही  प्रयाग  हागा  ।
 यह  किसी  भी  राज्य  में  हो  सकता  एक  समय  ऐसा  बंगाल  में  हुआ  ।  कुछ  सामा  तक  यह  कु  ४  अन्य
 राज्यों  में  मी  हां  रहा  दै  ।  हमें  न्यायिक  प्रक्रिया  मे  विध्वःस  हाना  चाहिए  ओर  अाधक  घे
 अधिक  असराधो  का  निपटान  न्यायिक  प्रक्रिया  द्वारा  करान  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  इस  अधिनियम
 को  पास  किए  जाने  के  पष्चचात  41  व्यक्तियों  का  दोष-सिद्ध  हुआ  है  ओर  मेरे  विचार  से  जिन  कठिन
 परिस्थितियों  मे  भ्यायालय  पजाब  मे  काम  कर  यह  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  है  ।  मैं  प्रधान
 मत्री  द्वारा  इने  उपायो  को  घोषणा  कृपते  समय  किए  गए  एक  वायदे  को  ओर  रूदने  का  ध्यान  आकर्षित
 करके  अपनो  बात  समाप्त  करू गा  |  उन्होंने  कहा  था  कि  हम  विस्तृत  अनुदेश  जारी  करंगे  दि  टो०  ए०
 डोी०  ए०  का  बहुत  कम  इस्तेमाल  हो  '  इस  प्रकार  कै  विस्तुत  दिल्ला  निर्देश  दिए  जा  रहे  है  ।  वे  ध्र
 हो  जारी  कर  दिए  में  इन  मार्ग  के  केवल  एक  या  दो  पहलुओं  के  बररे  में  बताना  चाहता
 हूँ  | अब  हम  पजाब  म  पुलिस  को  यह  हिद'7त  दे  रहे  हैं  कि आरम्म  में  कोई  मो  माधला  टो०ए०डी  ०ए०
 के  अन्तगंत  दर्ज  नहों  किया  जाएगा  |  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  भारताय  दण्ड  सहिता  अन्य
 साधारण  कानूनों  क॑  अन्ठगर  दर्ज  की  जाएगी  ।  यदि  मामले  के  तश्यो  से  टी०  0०  डी०  ए०  को  जरूरत
 पड़ती  तो  जांच  अधिकारी  सबधित  पुलिस  अधिकारी  द्वारा  उच्च  अधिकारियों  के  लिए  एक
 प्रस्ताव  तेपार  किया  जाएमा  कोर  एस०एप०पी०  की  लिखित  अनुमति  के  पश्चात  ही  टी०ए०डी०ए०
 उपबन्ध  ९५:  ई०  आर०  में  जोड़  जा  भकते  हम  यह  व्यवस्था  मी  कर  रह  हैं  कि  रेंज

 उप-महਂ  निदेशक  का  ०ह  विशेष  दायिध्व  होगा  कि  वह  टो०ए०डो  ०९०  के  अन्तगंत  मामलों  की  तोग
 प्राह  में  एक  बार  समोक्षा  करेगा  झोर  यदि  वह  दस  बात  से  सतुष्ट  है  कि  मामले  की  जांच
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 संसोधन  विघंयकू  थौर  घण्डोगढ़  विज्लुब्ध  क्षेत्र

 विधेयक
 रत  विवशशनिननिन  नि  शिनिनिशिलिककिकिकन

 के  अन्तगंत  नहीं  होनी  चाहिए  या  इस  मामले  को  के  अन्तगंत  जारी  रखने  का  कोई  आधार
 नहीं  है  तो  बह  यह  देश  देगा  छि  के  उपबन्ध  हटा  दिए  जाएं  और  मामले  की  जांब्र
 रण  कानूनों  के  अन्तगंत  की  जाए  हम  इस  बात  की  व्यवस्था  मी  कर  रहे  हैं  कि  याद  जिला  मजिए  रट
 को  शिकायत  प्रिलती  है  तो  वह  मी  यह  मामला  ग॒ह  संखचिव  को  मेज  सकता  है  |  हम  राज्य  स्तर  पर  भी
 टी००ए०डी  ०००  के  श्रम्तगंत  दज्ञ  मामलों  की  प्रगति  की  समीक्षा  के  लिए  ब्यग्स्था  कर  रहे

 मुझे  है  कि  मामलों  को  दर्ज  करने  की  प्रक्रिया  में  इस  परिवतंन  से  पंजाब  में  के

 दरुपयोग  मंबधी  जो  थोडी  सी  शिकापण्तें  हैं  वह  मी  दूर  हो  जाएंगी  और  पंजाब  में

 जिसने  अमोी  तक  इसे  जकड  रखा  को  काब  में  लाने  का  एक  प्रभावी  हाथयार  बन  जाएगा  !

 जब  पंराब  में  क्रतंकव  द  जब  तक  देश  के  कुछ  मागों  में  उग्रवादी  हिसा  मुझे  खेद  तब
 ठक  हमें  कुछ  समय  तक  और  इस  अधिनियम  को  बनाए  रखना  होगा  ।  इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय
 सदस्यों  से  यह  विधेदक  प्राप्त  करते  का  अनु रोष  करता  हूं  ।

 जहाँ  तक  चण्डी  गढ़  विक्ष॒ब्ध  क्षेत्र  संशोधन  विधेयक  का  संबंध  यह  एक  अत्यन्त
 रण  संशोषन  है  जिसमें  यह  ठउः्बन्धित  है  कि  आई  नस  निक  बलों  के  विशृद्ध  कानूनी  कार्यवाही  को  मंजरो
 लेकर  की  ज'नों  अधिनियम  में  प्रशासक  की  मज्रो  की  व्यवस्था  है|  हमारे  विचार  से  मंजूरी
 को  शक्ति  के*द्रीय  सरकार  को  होनी  चाहिए  !  इससे  चण्डीगढ़  विक्षब्ध  क्षेत्र  अधिनियम  तथा  सशस्त्र

 ल॑  ओर  विशेष  दाक्तियां  अधिनियम  समकक्ष  हू  जाएंगे  जहां  मंजूरी भी  शक्ति
 द्रोय  सरकार  को  दी  गई  है  |  हमारे  विचार  से  यह  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  हनी  चाहिए  न

 कि  प्रशासक  को  यह  कानून  कमोबेश  रूप  से  एक  दूसरे  के  समान  चाहिए  ।  में  माननोय
 सदस्मों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इप्त  छोट  स  सशोधव  को  भा  पारित  करे  जो  हम  चण्डोगढ़

 विक्षुब्ध  क्षेत्र  माध्यम  से  ला  २हे  इसलिए  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  दोनों
 यको की  तिफारिश  करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह

 आतंकवादी  और  विध्वंसक  क्रियाकलाप  1987  में

 घन  करने  वाले  विधेयक  पर  विद्यार  किया  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  समा  विधेयक  पर  खण्ड-बार  विचार  करेगी  ।
 के  अधिनिधम  28  की  धारा  ]  का  प्ंशोघन

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 1.  पृष्ठ  1,  पक्िति  7--

 के  स्थान  पर
 वर्ष  जोर  6  महोनेਂ  प्रति  स्थापित  किये  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  से  यद  शाहबुद्दीन-उपस्थित  नहीं
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 आतंकवादी  और  विध्दंसतक  फ्ियालाप  10  1989
 धं्षोषन  विधेयक  शोर  चण्डोग८  विक्षन्ध  क्षेत्र

 विधेयक

 श्री  ई०  अस्यप्  रेड्डी  :  माननीय  मंत्रों  जो  ने अभो  वास्तविक  आंकड़े  दिए  यह
 दो  वर्ष  पूर्व  पारित  किया  भ्या  इसकी  अवधि  24  1989  को  स्रमाप्त  होनी

 थो  ।  |  कस  मैंने  जब  इस  विधेयक  पर  बहस  आरम्म  फी  तब  मेरे  पास  आवष्यक  जानकारी  नहीं
 वास्तव  में  उद्देश्यों  भ्लोर  कारणों  के  कथन  में  भी  यहू  जानकारी  नहों  थी  ।  किन्तु  मोटे  तोर  पर  थाम

 घारणा  यहो  थी  कि  इस  अधिनियम  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  बल्कि  साधारण  मामलों  है  निपटने
 के  लिए  भी  हसका  अनुचित  प्रयोग  किया  रहा  कल  मंत्री  महोदय  यहां  उपस्थित  नहीं  थे  ।  यह
 बात  गुजरात  से  आने  वाले  मामले  के  सम्ब्नन्ध  में  सर्वोच्च  ध्यापालय  के  निणंय  से  उजागर  होती  है
 जिसमें  विद्वान  न्णायाधी6ष्  ने  कहा  है  fs  कैवल  इसलिए  कि  यह  मामला  टो०ए०डी०ए०  के  अन्बगंत
 दर्ज  है  ओर  नामित  न्यायालय  के  समक्ष  इसलिए  टो०ए०डोी०ए०  के  कड़  उपबन्ध  लाग  नहीं  करने

 चाहिए  ओर  जमानत  से  इन्कार  नहीं  करना  किन्तु  उन्हें  यह  देखना  चाहिए  कि  टी०ए०डी०ए७
 अधिनियम  के  उपब्न्धों  की  जरूश्त  है  मीया  नहीं  तत्पक्यात  प्रामला  वापस  मिजवा  दिया  जाये  |

 सर्वोच्च  न््याणालय  के  इस  नि्ंय  के  पश्चात  बहुत  से  साधारण  जिन  प*  आयुध

 अधिनियम  के  साधारण  उपबण्धों  के  अन्तगंत  मुकहमा  धबलाया  जाना  को  जमानत  मिश्न  मई  !

 क्षष्पया  दूसरे  राज्यों  में  अधिकांश  लोग  जैलों  में  सड़ते  रहते  ।

 दिए  गए  आकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  सरवधिक  अथति  49  नामित

 थदालतें  हैं  जबकि  पंजाब  में  चार  ऐसे  न्यायालय  माषत्रीय  मंत्री  जी  की  यह  दलोल  है  कि  मैरी

 राज्य  सरकार  ने  एस  अधिनियम  का  स्वागत  किया  प्रत्येक  राज्य  सरकार  इस  अधिनियम  का

 स्वागत  कर  रही  है  तो  मैं  हम  मधघितियम  की  अवधि  बढ़ाए  जाने  पर  आपत्ति  क्यों  करू  ।  संविधान  के

 अलावा  प्रत्येक  राज्य  सरकार  ओर  चलाने  वाली  प्रत्येक  एजेन्सी  अधिकाधिक  दाक्तियो  से  ले

 होने  का  स्वागत  ही  करेगी  ।

 हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  मांग  in  में  कुछ  मोलिक  अधिकार  बनाएं  हमें  इस

 बात  को  पूरी  जानकारी  है  कि  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  पभ्रवत्ति  नागरिकों  के  इन  मोलिक  अधिकारों

 को  कुचलन  की  जब  कमी  भी  आप  किसी  राज्य  सरछकार  का  इत्र  शक्तियों  से  श्रंस  करते  है  तो  वह
 निषिचित  रूप  से  इसका  प्रथ्ग  करेंगो  ।  और  यही  कारण  है  जिसकी  वजह  से  वे  राज्य  सरकार

 जिनके  यहां  कोई  बातकवादी  या  विध्वसक  क्रियाकलाप  नहीं  इस  अधिनियम  का  उपयोग  कर  रही
 मानबीय  मम्त्री  महोदय  कृपया  इस  विधेयक  की  धारा  3,4  ओर  6  में  उपबन्धों  को  देखें  |  घारा

 3,4  और  6  ब्वातंकवादी  ओर  विध्वंसक  क्रिया  रूलापों  स  सीघ  संबंधित  हैं  किन्तु  दुभग्यवश्  घारा  5
 झ्लातंकवाद  ओर  विध्यंसक  क्रिया  कलापों  से  सबधित  नहीं  है  ।  अधिसूचित  क्षेत्र  में  निसिद्ध  हथियार
 रखता  ध्ातकवादी  तथा  बिध्धंसकारी  क्रियाकलाप  अधितियम  के  अ्रधोन  अपराध

 होगा  |  आन्ध्र  गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  ने  भी  का  सहारा  लिया  घारा  5  लागू
 होने  गम्मीर  हत्या  का  गेर-कानूनी  होर  पर  एकत्र  होना  ओर  आग्तेय

 शस्त्रों  का  इस्तेमाल  जप  साधारण  अपराध  भी  आतंकवादी  तथा  विध्वसकारी  क्रियाकलाप  7  रक
 )

 अधिनियम  के  बअभ्तगंत  बा  जाते  पुलिस  अधिकारी  धारा  5  को  लाग  करके  ऐसे  मामलों  को  उक्त

 अधितियम  के  भ्रघीव  दर्ज  करते  हैं  जिनमें  गड़बड़ी  फलाना  या  आतंकवादी  घटनाएं  होगा  अभियार्य  नहीं
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 20  1911  आतंकवादी  और  विध्वंसक  क्रियाकलाए
 संशोधन  विधेयक  ओर  चण्डोगढ़  विश्षग्ध  द्षोज्

 विधेयक
 न  ——  नम  -  _  नः  >>»

 ये  केबल  यही  कह  देते  हैं  कि  इस  मामले  में  घारा  5  के  साथ  पठित  अन्य  घाराएं  लाग  होती  हैं  ।
 इसमें  केवल  यही  कहा  गया  है  कि  अधिसू जित  क्षेत्र  में  हुधियार  रखना  धारा  5  के  अधोन  अपराध  बन
 जाना  है  |  परिणामत  इन  विशेष  म्यायाज्रयों  में  ऐसे  क्नेक  म'मले  दर्ज  कर  थ्मभियोग  चलाया  जा  रहा
 है  ।  इसमें  स्पष्ट  होता  है  कि  इस  अधिनियम  का  कंसे  दुरुग्योग  हुआ  पुलिस  अध्किरों  स्वय  कहते
 हैं  कि  धारा  5  उपलब्ध  है  हालांकि  इसका  विध्वंसकारो  क्रिवाकल्लारों  ते  कोई  सरोकार  नहीं
 कमा  में  कहा  गया  है  कि  आतंकवादी  तथा  विध्वंस्तकारी  क्िय्राकलापों  के  खतरे  का  सामना  करने  के
 लिए  यह  एक  विशेष  उपबन्ध  है  |  घारा  5  में  इसका  जिक़  नहीं  हैं  ।  धारा  5  को  घारा  3,4
 ओर  6  के  साथ  पढ़ा  जाना  चाहिए  और  इमको  समग्र  दृष्टिट  से  तद्रूप  नियंचबन  किया  जाना
 व!स्तव  में  न््यायाधीण  कहेंगे  कि  इस  मापले  का  शर'तंकवादी  अथवा  विध्वंभकारी  क्रियाकलापों  से  कोई
 सरोकार  नहीं  इसलिए  घारा  5  लाग्  नहीं  होती  ।  इस  अधार  पर  कुछ  न्याय।बीश  अभियुक्तों  को
 जमानत  पर  छोड़  देते  हैं  यह  स्थिति

 यदि  आप  ये  शक्तियां  पुलिस  अधिकारियों  को  चाटटे  वे  किस्ती  भी  राज्य  मेंहों  वे  उन
 शक्ग्यों  का  इस्तेमाल  करने  का  प्रयास  करेंगे  क्योकि  इन  अभियुबलों  को  गिरफ्तार  करने  भोर
 दण्ड  प्रक्रिया  सहिता  में  उपबंधित  तीन  माह  की  अर्वाघध  के  भीतर  आरोप  पत्र  दायर  न  करने  के  भारी

 अधिकार  मिल  जाएगे  जिससे  वह  ब्यक्ति  अग्नोी  जमानत  नहीं  करा  पाएंगे  ।  रादि  एक  बार  ये  बिशेष
 स्यायालय  किती  अभिधुकत  की  जमानत  न/मंजुर  कर  देते  है  तो  अमागे  अभियुक्त  के  लिए  केवल  सर्वोच्च
 न्यायालय  का  दरवा  जा  ही  खटब्टाना  पड़ेगा  ।  वह  न्यायालय  से  भी  जमानत  नहीं  करा  सकता  |

 यह  बस्तु  स्थिति  है  |  मेरे  तकोंस  यह  होता  है  कि  इस  अधिनियम  का  दुरुपयोग  हो  श्रधिद

 होगा  ।

 जहां  तक  पंजाब  का  सम्बन्ध  यह  प्रमावकारी  नहीं  रहा  हो  सकता  है  कि  कुछ
 नाइयाँ  जंसा  कि  मत्री  जो  ने  परन्तु  यह  अधिनियम  आतंकवादी

 शतिविधिथों  को  रोकन  में  सक्ष्म  नहीं  आतकव  दी  ऐसे  अधिनियम  की  परवाह  नहीं  करते  ।

 आतलकवादियों  को  विशेष  न्यायालय  में  अभियोग  चलाये  ज।ने  पर  मो  मय  नहों  हे  जहाँ  तक  पजाब  का
 सम्बन्ध  इसका  लाम  मामलों  ही  रहा  जंसा  कि  माननोय  मन्रो  जो  ने  कहा  है  कि

 प्रधान  मंत्रा  जी  ने  निदेश  दिया  है  कि  हुप  अधिनियम  को  बहुत  कम  स्थितियों  में  ही  खागू  किया  जाए
 ओर  यदि  यही  मंशा  भर  मावता  है  मेरे  सशोघन  को  स्वीद्ार  किया  जाए  क््पोकि  इसको  अवधि

 केवल  6  महीने  ही  बढ़ाई  जानो  चाहिए  +

 श्री  पो०  चिदम्बरम  :  मैं  श्री  ब्य्यपू  रेड्डी  के  संशोधन  १२  उनके  निबेदन  में  निहित
 भावना  का  स्वीकार  करता  हूं  तथा  मैं  दो  काम  करने  के  लए  तेथार  हूं  |  मुझे  विष्वास  है  कि  वे  उनसे

 संतष्ट  हो  जाएगे  |  मैं  राज्य  सरकारों  से  उन्न  क्षत्रों  के  बारे  मे  जानकारी  मंगाने  के  लिए

 तैयार  हूँ  जो  घ'रा  5  के  प्रयोजनाथ  अध्सुचित  किए  गए  हैं  ।  यदि  हम  देखंगे  कि  उन्होंने  राज्य  में  ऐसे

 अआनेकानेक  क्षेत्रों  को  अधिधुथित  कर  दिया  है  जहां  आतभ्वादी  या  विध्वसकारी  नहीं

 तो  मैं  राज्य  सरकार  फो  सलाह  दूंगा  कि  वे  उन  अधितूचनाओं  को  वापस  ले  लें  ।  मे  पजाब  के  विषय

 में  मो  ऐसा  फरूगा
 ।  परन्तु  मैं  यह  बताता  हूं  कि  घारा  2  (1)  के  साथ  पढित  धारा  5

 के  अधोन  अधिसु चित  क्षेत्र  की  परिभाषा  निम्नवत्
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 श्ातंकव'दी  ओर  विष्वंसक  क्रियाकलाप  )  10  1989

 पंभोधन  विधेयक  ओर  चणडोगढ़  विक्षब्ध  क्षोत्र

 विधेयक

 क्षेत्र  से  अमिप्रत  वे  क्षत्र  हैं  जो  राज्य  सरकार  द्वारा  सरकारी  राजपत्र  में

 अधिसुचना  द्वारा  विनिदिष्ट  किए  जाएं  1!

 शक्तियां  राज्य  सरकार  के  पार  हैं  «  परन्तु  मैं  जानकारी  म्गंगना  के  लिए तंथार  हूं  ।  मैं  राज्यवार
 पूरे  राज्य  को  हो  अधिसूचित

 क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  है  तो  मैं  निश्चि*र  तोर  पर  इस  ग'मते  को  राज्य  सरकार  के  साथ  रठ'ऊगा
 क्योंकि  हमे  केवल  उसो  क्षेत्र  तक  सीधित  रखा  जाना  चाहिए  जो  वास्तव  में  आतंछुवाद  से

 अप ब्यौरा  की  जांच  के  लिए  तंथार  हें  |  यदि  मैं  देख  गा  कि  क्सी  र'ज्य  ने

 बित  है  । का  ्

 ू  परा  काम  मैं  यह  करने  को  तैयार  हूं  कि  पंजाब  के  लिए  जो  भी  नए  बनुदेश  जारी  किए  जाने
 हैं  उनमे  यह  स्पष्ट  किया  जाएगा  दि  छुरू  में  कोरे  मी  मामला  आतंकवादी  तथा  विध्वसकारोी

 क्रियाकमाप  अधिनियम  के  अधोन  दज  नहीं  किया  जाना  चाहिए  तथा  ऐसे  मामले  वरिष्ठ

 पुलिस  अधीक्षक  की  पूत्र  अनुमति  से  ही  दर  होने  चाहिए  तथा  उप  महानिदेशक  हारा  उनकी  पुनरीक्षा
 की  जानी  चाहिए  !  मैं  ये  सभी  राज्य  सरक्षारों  को  भेजने  के  लिए  तेयार  हूं  और  उनसे  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वे  न  को  अपने  राऊ--ों  भे  लाग  करे  ।

 मेरे  विचार  में  श्री  अय्यपू  रेह्ो  के  मन  में  घारा  5  के  बारे  में  जो  मय  है  वद  इम  दो  बातों  से

 दूर  हो  मैं  आह्या  करता  हूं  कि  अब  वह  अपने  सशाघनों  के  लिए  आग्रह  नहीं
 मैं  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  अय्यपु  रेड्डी  :  दिए  गए  आइवालन  के  देखते  मैं  अपने  संशोषन  के  लिए  आग्रह  नहीं
 करता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  श्री  ई०  अय्पपृ  रेड्डी  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  को  वापस  लेने  की

 अनुमति  देती  है  ?

 माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  स  ख्या  ),  सभा  को  अनुमित  वापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :--

 खण्ड  2,  विघेयक  का  भंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह

 खण्ड  1,  झधिनियम  सुत्र  तथा  विधेषक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंक  बने  //!

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्ड अधिनियमन सूत्र तथा विधेशक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए झो चिदस्थरम : में प्रस्ताव करता



 20  1911  )  श्आातंकदादी  ओर  विध्वसंक  क्रिवाकलाप
 संशोधन  विधेयक  बोर  चण्डोण्ढ़  विक्षुब्ध  दोतर
 संशोषन  विधेयक

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्म  यह  है  :

 कि  विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रधन  यह  है  :

 चंडीगढ़  विक्षब्ध  क्षेत्र  1983  में  संशोयन  करने  बाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 सुपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विश्वण्क  पर  खण्ड-वार  विचार  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 *कि  स्तण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2,  विषयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रन्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक्ष  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुंआ  ।

 खण्ड  !,  अधिनियमन  सृत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  पी०  चिदस्बरम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ;

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एएन  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 1.32

 तत्पक्यात्  लोक  समा  मध्याह्न  मोजन  के  सिए  2.35  तक

 के  लिए  स्थागित  हुई  ।

 2.38

 सध्याक्ल  मोजन  के  पदचात्  लोक  समा  2.38  पर  पुनः  समदेत  हुई  ।

 महोदय  पोठ्सीन  हुए  ]
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 बतिरिक्क्त  अनुद्ानों  को  मांगें  1986-87  10  1989

 अतिरिवत  अनुदानों  की  मांगें  सामान्य  1986-87

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  वर्ष  1986-87  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदानों  कौ  मांँयों
 मैं  सम्बन्धित  मद  संख्या  2!  पर  चर्चा  ओर  मतदान

 प्रस्ताव  ब्रस्तुत  हुबा  $

 कार्य-सूचो  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  संबंध  में  31
 1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दोरान  संबंधित  अनुदानों  से  अतिरिक्त  राशि  की  कमो  को  पूरा
 करने  के  लिए  काय  सूथो  के  स्तम्म  3  में  विलाई  गई  राशियाँ  से  अगधिक्ष  संबंधित  अतिरिक्त
 राषहियां  मारत  कौ  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  :---

 मांग  संख्या  ।,  18,  19,  20,  21,  22,  54,  56,  74,  83,  93  और  97”

 लोक  समा  को  स्वोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1986-87  के  लिए  अतिरिक्त

 अनुदातों  को  मांगें  ।
 33,  य  से ओततत>म--कननन3+++++-नननननननन3++-नन-««मनम-मनमकनन-नननन-++नननमनमनमनननन-+ न»  ः 5 नीास सा  नमन  मन 5

 सदन  को  स्वीक्ृृति  के  लिए  प्रस्तुत
 मांग  की  राशि

 सांग  मांग  का  नाम
 संख्या

 1  2  3

 J.  राजस्व  खाते  से  पूरा  किया  गया  व्यय

 18  रक्षा  पेंशनें  1,35,94,989 9
 रक्षा  सेवाएं-घल  सेना  100,35,85,223  5,223

 20  रक्षा  सेवाए-नो  सेना  37,74,07,521
 21  रक्षा  सैबाएं-वायु  सेवा  44,69,04,8 94
 54  अंदमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमूह  10,33,13,925
 56  लक्षद्वीप  6,26,116
 93  लोक  निर्माण  कार्य  10,92,69,099
 97  जल  संसाधन  मत्राखय  45,60,517

 प्  पूजी  खाते  से  पूरा  किया  गया  व्यय

 11  विदेश  व्यापार  और  निर्यात  उत्पादन  19,43,16,551
 22  रक्षा  सेवाओं  पर  पूजी  परिध्यय  14,66,51,282 2

 चंडोगढ़  2,80,186
 74  प्रयंटन  विभाग  2,15,984
 83  वेज्ञाविक  और  ओद्य।गिक  अतु्ंघाव  विमाय  2,10,00,000

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  भरी  रामचन्द्र  रेड्डों  अपना  भाषण  शुरू  करेंगे  ।

 :



 20  1911  बतिरिक्त  अन॒दातों  की  मांगें  1986-87
 र्ग््स्म्म्म्म्ज्ज्म्म्फ्फ््तञश्कफ्यकताक6कतन  .

 भो  के  रामचन्दर  रेहो  (  :  माननीय  उपाध्यक्ष  सरकार  ने  1986-87  के
 लिए  260  करोड़  रुपए  का  अनुदान  दिया  है  जिसमें

 पे  करीब  195  करोड़  शपए  रक्षा  के  लिए  यह्
 कहा  गया  है  कि  सरकार  रक्षा  ध्यय  को  कम  करने  का  प्रयाश्ष  कर  रही  दै  ।  वर्ष  1986-87  के  लिए
 वे  राजस्व  लेखे  पर  195  करोड़  रुपए  खर्च  करता  चाहते  राजरूष  लेखे  पर  हम  जरूरत  से  ज्यादा
 धन  खर्च  कर  रहे  इसको  कड़ी  हुई  है  कि  रक्षा  ध्यय  को  जानकारों  ससक  को  नहीं  दी  जा
 रही  है  '  संसद  को  वास्तबिश  ध्यय  की  जानकारों  नहों  व  1986-87  के  रक्षा  कै  सिए
 195  करोड़  रुपए  खब  किए  भा  रहे  हैं  ।  हमें  इसको  जरूरत  को  पूरी  जानकारों  नह्ढीं  है  ।

 न्

 एक  मह्द  है  रक्षा  पेंशन  |  में  नहीं  समझता  कि  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसरी  भपेक्षा  वहीं
 को  था  सक्षती  |  मैं  नहीं  जानता  कि  ऐहा  मामला  क्यों  सामने  रखा  आना  चाहिए  ।

 मद  संक््या  20,  रक्षा  रक्षा  ओर  रक्षा

 बायु  सेना  से  संबद्ध  हैं  ।  हमें  इसको  जानकारी  नहीं  है  कि  हृतनी  अधिक  घनराक्षि  क्यों  मांगी  जार  ही
 सभा  को  इस  बारै  में  अन्धकार  में  रखा  है  '

 जहां  तक  हमारी  रक्षा  तेयारियों  का  संबंध  देश  में  चारों  तररु  तनाव  है  हम  पाकिस्तान
 झोर  चोन  के  साथ  लगने  वाले  अपने  होमावर्ती  क्षेत्रों  म तनाव  को  कम  नहीं  कर  पाए  हैं  हम  गंमोरता
 है  इसके  लिए  प्रयास  मो  नहीं  कर  रहे  दर्मे  बताया  गया  है  कि  पाकिस्तान  से  आ्लातकवादी  भोर

 तस्कर  नियमित  रूप  से  हमारे  देश  में  घुस  रहे  तथा  पाकिस्तान  के  तिवारी  बिना  पासपोर्ट  हमारे
 देश  में  घस  रहे  हैं  |  यहाँ  बहुत  अधि  घु१पठ  हो  रही  है  ।  इत  तस्््करों  तथा  इन
 घिक्ृत  लोगों  को  इस  दैश  में  घुसने  से  रोकने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  जाने  के  सुझ्चाव  दिये  गये  थे  ।

 लैकित  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  तनहों  को  गईं  समा  इस  बात  पर  उत्तेजना  व्यक्त  करती  रही  है
 कि  पाकिस्तान  के  साथ  सगने  वालो  हमारी  सीमा  को  सोश  कर  दिया  जाना  लेछिन  कोई
 प्रधास  नहीं  किया  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  हस  बारे  में  विचार  बयों  नद्ढीं  कर  रहो  हैं  और

 क्षब  मो  उन्होंने  हिन्दू  करोड़  रुपए  के  बनुदात  की  मांग  रखी
 छीन  सीमा  पर  भी  बहुत  तनाव  नेपास  हो  एकमात्र  हिन्दु  देश  अन्य  ऐसा  कोई

 देश  नहीं  है  जह्दोँ  हिन्दू  धर्म  को  माना  जाता  है  ।  इस  देश  के  साथ  मी  हमारी  लड़ाई  चल  रहो  है  ।  हमारे

 भ्रापसी  कुछ  मतमेद  कुछ  मतमेद  शो  वास्तविक  हो  सकते  हैं  ओर  इनमें  थे  कुछ  बढ़ा-चढ़ा  कर  कहे
 गए  मी  हो  सकते  किन्तु  फिर  भी  इस  देश  के  साथ  हमारी  अनबन  हो  गई  है|  हम  इस  समस्या  का

 समाधान  नहीं  कर  पाए  इसका  अनबन  का  नेपाल  पर  इतना  श्रध्िक  असर  पड़ा  है  कि  उस्होंते  चीन
 कै  साथ  मित्रसा  ररमे  तक  रा  प्रयास  किया  यदि  चोन  ओर  नेपाल  मिश्र  बने  जाते  तो  जहां  तक

 इस  पहल  का  सबंध  हमारे  देश  के  लिए  ओर  एक  ओर  खतरा  हो  जाएगा  .  यह  मामला  ऐसा  है  यो

 बापस  में  बातबोत  करके  सुलझाना  होगा  ।  हमें  नेपाल  को  चोन  के  साथ  सबंध  जोड़ਂ  से  बचाता

 होगा  ।  यह  हमारे  देश  के  लिए  बड़ा  खतरनाक  सिद्ध

 इस  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  कि  अरूणाचल  प्रदेश  के  कुछ  माग  चोन  के  जब  हमने
 अरूणाचल  प्रदेश  को  भारतीय  राज्य  का  दर्शा  दिया  तो  भोन  में  अरूण।/चह  प्रदेश  को  राज्य  मानने  हे

 ही  इश्कार  क्र  दिया  |  यहू  मामला  काफो  समय  से  लभ्बित  पड़ा  है  |  जहां  तक  इस  पहल  या  सम्बन्ध
 देश  तथा  इस  सभा  को  भी  अन्धकार  में  रखा  पया  सरकार  को  अपनी  विदेश  लोति  में  इतने

 व्यवहार  कोणल  से  काम  लेना  चाहिए  कि  चोत  शोर  पाकिस्तान  दोषों  पड़ोसियों  क ेसाथ  तमाव  कम
 बजे  बा



 अतिरिक्त  अनुदातों  को  मांगें  1986-87  10  1989
 लक  नमक  मम  wa में पृ जो लखे पर व्यय के बारे में कहुंथा । चडोगढ़ पर करोब  मम  मम  कम  न+++ममममममममम  नमन

 जब  में  पृ  जो  लखे  पर  व्यय  के  बारे  में  कहुंथा  ।  चडोगढ़  पर  करोब  30-40  करोड़  रुपए  बच

 किए  गए  हैं  ।  चढोगढ़  समस्या  ग्रस्त  राज्यों  मे  से  एक  है  ।  लोगोबाल  राजीव  गांधी  समझोते  में  चंडीगढ़
 का  दिया  जाना  एक  बहुत  ही  महत्वपूण  बात  थो  |  चडोगढ़  पंजाब  को  दिया  जाना  था  शोर  चडीगढ़  के

 बदले  कुछ  क्षेत्र  हरियाणा  को  दिए  जाने  थे  ।  लेकिन  यह  सममोता  लम्बित  पड़ा  इसके  लिए  कोई
 ध्रयास्त  तहीं  किया  गया  दो  आयोगों  का  गठन  किया  गया  है  किन्तु  आज  मो  सरकार  यह  विणंय

 लेने  में  समय  नहीं  है  कि  चंडीगढ़  के  बदले  हरियाणा  को  कोन  से  क्षेत्र  दिए  जाएंगे  ।  यदि  आप  पञाबव
 थोर  हरियाणा  के  बोच  घंडोगढ़  से  सम्बन्धित  इस  विवाद  का  हल  नहीं  निकाल  सकते  तो  आप  यह
 शपेक्षा  कंस  कर  पाएंगे  कि  आप  पजाबियों  के  मन  में  कुछ  हृद  तक  यह  विश्वास  कंसे  इमा  पाएंगे  कि  यह
 सरक्षार  राजीब  लोंगोवाल  समझ्ोते  को  लागू  करेगी  ।

 सियािन  ग्लेक्षियर  में  स्थिति  बहुत  गम्मीर  ओर  विस्फोटछ  हमें  प्रत्  से  मिलने  वाली
 शानकारो  के  अलावा  ओर  ढिन््हीं  तथ्यों  की  जानकारी  नहीं  मेरा  रक्षा  मंत्री  पै  अनुरोध  है  कि  वह
 इस  समा  को  विष्वास  में  लें  तथा  हमे  बताए  कि  मामला  क्ग  इस  समझोते  को  लम्बित  क्यों  रखा
 गया  है  ओर  क्या  इस  हमारो  सुरक्षा  को  कोई  गंभीर  खतरा  है  ।

 गेरा  अबला  मुह  पयटन  विश्वाग  के  बारे  में  इस  विभाग  के  लिए  बहुत  अहप  राशि  लचं
 की  गई  है  |  कल  कशमोीर  के  मेरे  कुछ  मित्र  यह  छक्षिकायत  कर  रहे  ये  कि  पजाब  की  निरन्तर  समस्या
 तथा  पंजाब  धमस्या  के  समाघान  में  सरकार  को  के  कारण  वहां  पयंटन  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।
 कशक्षमोर  एक  ऐसा  राज्य  दे  जिसको  अधंव्यवस्था  का  थाघार  केवल  वहां  पयटकों  का  आममन  है  ।  पंजाब
 समस्या  के  कारण  पयंटक  पंजाब  तथा  पंजाब  से  कष्मोर  जाने  की  स्थिति  में  नहीं  वे  मयमीत  हैं  ।
 जब  तक  इस  समस्या  का  समाघान  नहीं  हो  कक्षमीर  में  प्यंटन  की  स्थिति  और  उससे  उसे  मिलने
 बाले  घन  पर  प्रमाव  पड़ने  रो  समावना  है  ।

 ग्ेरा  सरदार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इन  मामलों  पर  विचार  करे  तथा  इस  दिक्षा  में  कुछ  कदम
 उठाए  ।

 ]

 ओऔ  गिरधारोलाल  ध्यास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  डिमाण्ड  इन  एक्सेस
 का  समथंन  करता  हूं  ।

 जंसा  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  राजस्थान  में  भी  टूरिज्य  का  बहुत  बड़ा  स्कोप  है  ।
 राजस्थान  को  पुरानी  बितठनों  भी  स्टेट  चाहे  नटवर  भसिह  जो  का  इलाका  चाहे  कोई  दूसरा
 इलाका  उनमें  टूरिज्म  का  बहुत  बढ़ा  रुकोप  है  लेढिन  टूरिज्म  के  लिए  पेसा  बिल्कुल  नवारब
 शाजस्थान  स्टेट  के  अन्दर  जंसलमेर  बुन्दी  और  कोटा  के  सारे  एरियाज  को
 कवलप  करने  को  बहुत  आवदयकता  माननीय  कित्त  मन्त्रो  महोदय  यदि  शाप  पुरानी  स्टेट्स  को
 डवलप  करेंगे  तो  आपको  बहुत  बड़ो  तादाद  में  पंसा  फ़ारेत  एक्सचेंज  मिलेगी  ओर  आपकी
 आमदनी  बढ़ेगी  ओर  ट्रिज्म  का  स्कोप  बहुत  बड़ा  हो  जायेगा  इसलिए  आप  मेहरवानी  करके  उन

 टुरिस्ट  सेण्टस  को  इवलप  करने  को  कोशिक्ष  वहां  पर  अच्छे  टूरिस्ट  सेण्ट्सं  वहां  पर
 ठहरने  की  अच्छी  व्यक्षस्थਂ  को  सस्ते  तरीके  को  और  विदेशियों  के  लिए  महंगे  हरोके  की

 ढीजिए  ताकि  उय'दा  से  ज्यादा  सोग  हमारे  यहां  आ  सके  |  राजस्थान  में  टूरिज्म  का  स््कोप  बहुत  8;

 इसमें ध्ाप श्ामदती करना चाहे तो आज थो 2000 करोड़ रुपये को आमदनी हो रहो है उसको आप



 20  1911  अतिरिक्त  धन॒दानों  की  मांगें  1986-87
 डोोोॉररफफससपसयफस  न  न  -  कस फआ  पपअइोस  इस

 ध्यवस्था  000  रुपये  सालाना  कर  सकते  हैं  लेकिन  इसका  डवसःमेंण्ट  हो  नहीं  है  इसलिए  इस

 ध्यवस्था
 को  माकल  बनाने  की  व्यववस्था  कीजिए  ताकि  हमारी  स्टेट  डवलप  हु  *  जैसे  कइमीर  टूरिक्ष्म

 पर  डिपेण्ड  करता  है  वेस  हो  राजस्थान  में  भो  इसकी  अच्छी  सम्मावनाएँ  आप  जानते  हैं  कि  आपको

 ससुराल  में  रेगिस्तान  है  और  एक  तिहाई  पहाड़ी  क्षत्र  है बोर  बाकी  एक  तिहाई  मंदानोी  क्षंत्र  ऐसा  है
 जिसमें  बरत्तात  नहीं  हांतीं  वह  भी  डेजट  जेसा  है  ।  नटवर  सिह  जो  के  इलाके  मे  धना  पक्षी  बिहार
 में  पानी  नह्ठी  बरसन  से  उसको  त्थिति  मी  खराब  गई  है  इसालए  इन  व्यवस्थाओ  डी  सुधारने
 को  व्यवस्या  आपकी  फरनी  चाहिए  और  ज्यादा  से  घन  देना  चाहिए  ।  जे१  कुवेर  घन  बांटता  है
 उधो  तरह  से  थापको  भी  देना  चा।हुएं  ।  पिछले  साल  आपने  अकाल  में  हमारो  बड़ी  मदद  उसके

 हम  आपके  बहुत  आभारी  राजाव  गाँधी  जो  के  बहुत  आमारी  हैं  ओर  आपके  मो  बहुत  आमारी

 हैं  कि  आपन  राजस्थान  का  जनता  का  बच्चा  |लथा  ।  हमारे  यद्वां  चार-ताच  «जार  गावो  में  अकाल  है
 ओर  पाने  के  पाता  को  समस्या  टूरज्म  के  साथ-साथ  इन  दा  कामो  को  करना  मी  बहुत  बरूरो
 यदि  बाप  इस  क्वाम  को  नर्शिचित  से  करेंगे  ता  जनता  ब्ापका  दुआ  ओर  अ,प  फलें  गे-फुद्ध  गे
 तथा  आपका  राज  मजबूत  बनगा  भोर  आपडढ़ो  ज्यादा  से  ज्यादा  ताकत  मिलगा  |

 मैं  एक-दो  बातें  बपना  कान्स्टीययेंसी  के  दारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  वत्त  मनन््त्री  मह्दोदय  मेरे

 निर्याचन  क्षत्र  मे  माइका  पेपर  का  कारखाना  खुलना  बहुत  ही  जरूरो  है  हि  दुस्त।न  में  तीन  जगह
 माइका  मलती  एक  बिहार  दूसरे  आआन्ध्र  प्रदेश  में  बोर  तो+रे  मेरे  मीलवाड़ा  जिले  बिहार
 ओर  आन्ध्र  प्रदेश  म॑  तो  आपने  माइका  पेपर  का  स्था!पत  कर  लेकिन  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  म  गहीं  किया  इस  उद्याग  में  तीस  करोड़  रु०  की  लागत  आतो  है  अर  दत  पेपर  एक्सपो्ट  से

 50-60  करोड़  रुपये  की  सालान  छोॉरन  एक्तर्चेज  मिलती  इस  साल  यदि  आप  30  करोड़  करोड़
 रुपथा  लगा  दें  तो  आपको  50-60  करोड़  रुपए  को  फॉरन  एक्सचेंज  मिल  जाएगी  ।  यहू  कोई  घाटे

 सोदा  नहीं  लेकिन  इस  तरफ  श्राप  की  तवज्जह  नहीं  जाती  है  आप  देखते  नहीं  आपका  कामसें

 डिपाट्टमैंट  नहीं  देशता  है  ओर  आप  के  अन्य  अधिकारी  लोग  भी  नहीं  देखते  जो  फायदे  की  चीज

 उसका  कोई  नहीं  देखता  है  श्रोर  बराबर  घाटा  चल  रहा  है  ।

 इमके  अलावा  मैंने  आपसे  बराबर  निवेदन  किया  है  कि  एक  जिक  स्मेलटर  प्लान्ट  लगा

 आपने  लगाण  लेकिन  वह  इतनों  दूर  ले  जाकर  लगा  दिया  है  ।  माननोय  सदस्या  यहाँ  पर  बंठों  हुई

 वे  नाराज  हो  मेरा  निवेदन  दै  कि  एक  प्लान्ट  सपूर्ठि  नहीं  आपको  एक  ओर

 लगाना  पड़ेगा  ।  मीलवाड़ਂ  से  कृष्णागढ़  तक  बहुत  बड़ी  यह  दो  सो  किलोमीटर  की  जिक  बेल्ट

 मेरा  रुपाल  है  कि  हिन्दुस्तान  में  बल्कि  एशिया  में  नहीं  यह  बहुत  बड़ी  जिरू  बेल्ट  धापने  एक

 सुपर  जिक  स्मेल्टर  प्शान्ट  जबित्तोड़गढ़  में  लगा  दिया  है  ।  प्रधान  मनन््त्रों  जी  जब  दह्ां  शिलान्यास  करने

 के  लिये  आए  तो  उस  वक्त  मैंने  कहा  था  कि  मातनीय  प्रधान  मन्त्री  एक  सुपर  जिक  स्मेंल्टर  से  काम

 तहीं  आपको  एक  ओर  लगाना  पड़ेगा  ।  मीलवाड़ा  में  या  रामपुर  में  जहां  पर  इसके

 मंडार  वहां  पर  लगा  दीजिए  |  इससे  आपकी  बस्ता  ओर  सीसे  को  आवश्यकता  को  पूर्ति  होगी  और

 हम  फॉरन  एक्तर्चेज  प्राप्त  कर  सकेंगे  एक्सपोर्ट  करके  ।  इस  इस  प्रकार  की  व्यवस्थायें  करना  नितास्त

 शआावश्यक  हैं  ।

 मानवीय  वित्त  मन्त्री  आपने  एक  रेल  लाइन  डालो  उसके  लिए  हम  आपके  बहुत

 भाघारी  आपने  बित्तोड़गढ़  ओर  नोमछ  तक  को  यह  शाइत  क्यों  बनाई  इसका  शो
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 बापको  घ्यात  होता  चाहिए  यह  सारा  सोमेंट  का  क्षेत्र  इस  सौमेंट  क्षेत्र  में  आपको  कम  से  कम
 पांच  सीमेंट  के  बड़े-बड़े  प्लान्ह  लगाने  इस  लाइन  पर  आपने  110  करोड़  रुपए  खब  किए
 उसऊरूा  उपयोग  तभी  पूरा  हो  पाएगा  जब  आप  सींमेंट  प्लान्ट  और  लायेंगे  |  पांच  सीमेंट  प्लान्ट

 निमछ  भोर  बू  दी  आदि  सरथानों  पर  बड़े-बड़े  सीमेंट  के  प्लांट  षाहे  ये  प्थांट

 पब्लिक  सेक्टर  मे  ज्वाइंट  सेक्टर  में  लगायें  या  प्र।इवेट  सेब्टर  में  हब  जाकर  आपको

 इस  रेल  लाइन  से  कमाई  होगी  ओर  हिन्दुस्तात  की  आवश्यकता  प्री  होगी  ओर  सीमेंट  को  एक्सपोर्ट
 भी  कर  सकते  हैं  |  इप  क्ष  त्र  के  अन्दर  बहुत  बड़ो  गुजाइश  है  ।  इसके  जरिए  राजस्थान  का  सी
 शपबेंट  होगा  मोर  हम  हिन्दुस्तान  के  लोगों  की  ज्यादा  से  ज्यादा  सेवा  कर  सकेंगे  ।

 मश्थनीग  वित्त  मस्त्री  ये  दो-तीन  चीजें  बहुत  शावबयक  जिनका  मैंने  जिक्र  किया  है  |  ट्रिज्म
 के  सम्यस्थ  में  जानकारों  करे  कि  किस  तरीके  से  राजस्थान  को  बढ़ावा  दे  सकते  हमारे  यहां
 वैपर  कारलाना  स्थापित  इसका  आप  पता  लगायें  कि  क्ष्यों  देरो  हो  रही  है किस  बजह  से  देरी

 हो  रहो  १पों  नहीं  यह  स्थापित  हो  रहा  जिस  वजह  से  हुमारों  आवश्यकता  को  मो  पूति  हो  गौर

 हम  फॉों रन  एक्सचेंज  भी  कमा  सकें  ।  इसो  प्रद्ाार  जिक  स्मेलटर  प्लांट  को  बात  इसके  लिए
 लाज  दही  कोशिक्ष  को  इसको  सगाने  में  साल  लग  बायेंगे  |  पहले  को  लगाने  में  पांच-छ

 घाल  इन  ब्यवस्थाओं  का  करने  के  लिए  मानतोय  मन्त्रो  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  किया

 थापपै  स्नेह  है  ओर  इस  वजह  से  मेरा  क्षपसे  विनम्र  निवेदन  है  कि  श्राप  जल्दी  से  जल्दों  इन  व्यक्षस्थाओं

 ढो  करें  धोर  राजस्पान  की  जनता  को  ऊपर  उठाने  में  आप  अपना  योगदान  दो  जिए  ।

 इस  हझदों  के  साथ  में  इन  डिमांड्स  का  समर्थन  करता  हू  ।

 ]

 झी  अमल  दत्ता  !  सभा  को  अब  उस  धनराशि  को  मंजूरी  देनी  है

 जो  बरकार  ने  वर्ष  1986-87  में  समा  द्वारा  मंजूर  की  गई  राशि  से  अधिक  खर्च  की  |  सरकार  द्वारा
 इयय  को  गई  अधिक  राशि  के  कुछ  माग  की  मंजूरी  पहले  हो  दी  चुशो  है  क्योंकि  यह  राशि  रेलवे  के

 बविभियोत  लेखे  को  और  जिस  भाग  को  शमी  मजरी  दी  जानो  उसके  दो  भाग  हैं--रक्षा  सेवाएं
 197  ढरोड़  रुए  ओर  सिविल  विमाग  45  करोड़  रुपए  ।  यह  व्यय  श्रप्नेल  1986

 में  पारित  बजट  के  1986-87  मूलतः  स्वीकृत  अमुदानों  से अधिक  था|  उसके  सरकार
 ते  श्नुपुरक  अमुदानों  के  द/रा  आगे  किए  जाने  वाले  शोर  व्यय  का  ब्योरा  सभा  के  समक्ष  रखा  है  बोर

 समा  से  मंजरी  लीं  है  ।  यह  घनराशि  कुल  2207  करोड़  रुपए  अनुपु ररु  अनुदानों  को  अन्तिम  किदत

 31  मार्च  1987  को  समाप्त  होने  वर्ष  में  15  मार्च  को  लो  अर्थात  वर्ष  समाप्ति  स ेकरोब  15-16  दिन

 पहुले  है  सरकार  को  अमुपूरक  अमुदानों  की  अस्तिम  किबत  मिली  ओर  तदापि  उन्होंने  रक्षा  सेवाओं  के

 लिए  200  करोड़  रुपए  मोर  सिविल  विभागों  के लिए  45  करोड़  रुपए  दिए  जाने  की  मांग  रस  है  जो
 कि  बहुत  अधिक  रा्षि  इससे  केबल  उनके  गेर-जिम्मेदाराम  बाचरण  तथा  साथ  हो  वित्त
 तथा  संबंधित  विभागों  में  तियत्रण  न  होने  और  सरकार  के  कामकाज  पर  तथा  उचित  रिकार्डों  ओर
 रचित  बजटोय  प्रक्रियाओं  की  कमी  का  पता  चलता  यह  कंपे  हुआ  है  कि  अन्तिम  अनुपूरक  अतुदानों
 का  व्योरा  बसाते  हुए  ये  इतना  मी  तहों  जान  पाए  कि  कितवो  धनराक्षि  छचं  को  गई  है  ?  उनके  पास
 दे  लेखे  भो  नहीं  हैं  कि कितनी  धनराशि  खर्च  फो  गई  है  ओर  सरकारी  रूर  से  अब  वह  छनुप्रक  मांगें
 हेथार  कर  रहे  हैं  तो  शुरू  से  ले  कर  महाने-डेढ़  महोने  में  कितनी  घनराशि  की  ओर  जशूरत  होपी  ।  वह
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 बजटोय  वित्तीय  नियंत्रण  की  बहुत  हो  खराब  स्थिठि  जोर  इससे  पता  चलता  है  कि  सरकार
 कितने  येर-जिम्मेदाराना  ढंग  से  काय्य  कर  रहो  है  ।

 इस  अतिरिक्त  व्य्य  पर  सभा  की  मंत्री  से  प्रति  ब्ध॑  पी०ए०सो०  की  मंज्रो
 स्ली  जाती  है  जो  इस  पर  विल्तार  में  विचार  करती  है  तथा  देखती  है  कि  अतिरिक्त  सच  कंसे  हुए  तथा
 वहू  वर्ष  दर  वर्द  इस  बारे  में  सिफारिशें  करती  है  कि  सरकार  को  यह  देखने  के  लिए  कोन  सी  ऐसी
 प्रक्रियाएं  अपनाती  चाहिएं  कि  बतिरिक्त  व्यय  ने  हो  ओर  भाहे  बचत  न  मो  हो  ढिम्तु  सरकार  कम  से
 कम  इस  संबंध  में  इस  समिति  की  दचछातों  की  श्रोर  कतई  ध्यान  नहीं  देती  ।

 इस  तथ्य  के  अलावा  कि  सरकार  इस  बात  का  पता  नहीं  लगा  सकती  कि  कितता  खर्च  किया

 दृमरो  कमजोरो  बिल  प्राप्तियों  ओर  भुगतान  के  बीच  समय  का  अधिक  बन्तर  हुने  के  आरे  में

 क्योंकि  इसी  कारण  से  रिकषाउं  पूरे  नहों  होते  ओर  महीने  कै  अन्त  में  व्यय  ओड़ने  के  काफ़ी  मामले

 हते  हैं  ।

 3.00

 अब  समिति  ने  उन  बअनुदानों  के  संबंध  में  जहाँ  प्रतिरिक्त  व्यय  किया  गया  है  बचे  ब्रति  कब  जांच

 करने  ओर  व्यय  का  विदलेबण  करने  पर  पाया  है  कि  कम  सै  कम  एक  चौथाई  व्यय  बर्द  के  अन्तिम  मार

 के  दौर'न  किया  गया  यह  बहुत  हो  गमीर  त्रुटि  कहां  पर  कोई  व्यवस्थित  लियं१रण  नहीं  है
 ओर  न  हो  व्यवस्थित  तरीके  से  ब्यय  किया  गणा  है  और  रिकार्ड  भी  उचित  तरोके  में  नहीं  रखे  गए

 यह  फंसी  बात  है  कि  वित्त  मंत्रालय  और  सरकारਂ  दोनों  मिल  कर  नियत्रण  का  इस  प्रकार  का  कोई
 तरीका  क्यों  नहीं  तैयार  करते  जोकि  पूर्ण  रूप  से  अ्बश्यक  है  '  मैं  यहां  पर  किसी  राजनोति  की  बात

 नहीं  कर  रहा  हूं  बल्कि  यह  ज॑  हूरी  है  कि  सरकार  विभिन्न  विभागों  के  लिए  व्यय  के  भिए  प्राप्त  बजट

 अनुदान  के  अनुसार  उचित  नियंत्रण  रखे  और  यह  न्मित्रणः  अन्तत:ः  वित्त  विभाग  से  होना

 लेकिन  हम  यहां  क्या  देखते  जब  एक्क  अतुदान  विशेष  विभिन्न  लब  क्षोर्षों  के  व्यय  के

 लिए  संसद  द्वारा  मंजुरों  दो  जातो  तो  यश  सरकार  का  काम  है  कि  विभिन्न  अलुदानों  के  संबंध  में

 पुनबियोग  करे  |  ऐसा  क्यों  होता  इसब्टो  अनुमति  कंसे  दी  जाती  वित्त  मत्रालय  का  इसके

 ऊपर  नियंत्रण  नहीं  बन्ततः  जिस  तरोके  से  यह  ध्यय  किया  जाता  है  उसका  संसद  द्वारा  स्वीकृत

 व्यय  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इससे  पूर्ण  ढाचा  बदल  सकता  है  ओर  वित्त  का  उस  पर  कोई

 शत्रण  नहीं  है  जहाँ  तक  बनुदान  उतना  ही  रहता  है|  सरकार  द्वारा  व्यय  को  प्री  तरह  से  बदला  जा

 सकता  है  क्योंकि  उसमें  नियत्रण  को  कमी  है  ।  लोक  लेखा  समिति  ने  बार-ध!र  यही  कहा  है  छि  आपको

 उबित  बजटीय  नियत्रण  रखता  चाहिए  और  किसी  एक  मुख्य  शीर्ष  में  इस  प्रकार  के  अम्धाघुर्ष
 वियोग  को  अमु  पति  न  दी  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।

 जब  कोई  इसके  विस्तार  में  जाता  है  गो  एक  बात  जो  सामने  आतो  है  यह  यह  है  कि  सिक्लि

 विभागों  में  लगभग  45  रूरोड  छपए  के  व्यय  में  10  रोड़  रुपए  एक  छोट  स्थान  अण्डमान  भौर

 निकोबार  होपसमृह  पर  व्यय  किये  गये  अतिरिक्त  व्यय  का  लगभग  एक  चोयाई  माग  जिसके  लिए
 आज  सरकार  ने  संसद  की  अनमति  मांगी  है  अण्डभात  थोर  निरोबार  द्वोपसमूह  में  व्यय  हुआ  है  थौर

 पह  स्पष्ट  रूप  से  सरकार  के  अपने  मामले  कै  कारण  हुआ  है  क्योंकि  अचानक  हो  वर्ष  1988  के  अन्त  में

 उन  छोटे  द्वीपसमूहों  में  विकास  कार्यों  को  शुरू  किये  जाने  के  कारण  यह  मारी  ध्यय  हुआ  है  ।

 प्रधान  मंत्रों  छो  अध्यक्षता  में  होपसभृह  विकास  प्राधिकरण  बनाया  गया  बोर  इसीलिए  विकास
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 ब्पय  पूरे  ज  ९  से  शुरू  जिसके
 परिणामस्वरूप  यह  10  क्राड  रुपए  का

 ग्रांत।रक््त  काम  हुआ
 था  |  हालांकि  जिम  तरोके  से  बजट  छोष॑  रखे  गए  हैं  उनसे  यहु  पता  लगाना  संमव  नहीं  है  कि  वबास्त

 से  यह  व्यप  किन  मर्दों  के  लिए  किया  गया  ध्मिति  को  यहू  आशंका  है  कि  यह  व्यय  अवह्ष्य

 ही  इस  तरीक  से  किया  गया  है  कि  पर  पहले  से  विचार  नहों  किया  गया  इसका  प्रधान  मत्री
 ह”२६
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 है  दोरे  से  किपो  न  किसी  तरह  झा  अवहय  ही  सम्बन्ध  होगा  |  समिति  ने  यह  बात  नहीं  कही  है  बल्कि

 बह  मेरा  निष्कष  हे  |  ओर  ऐसे  मामले  में  यह  आवष्यक  है  कि  उन  कारण  को  उचित  जांच  की  जानी

 छाहिए  कि  यह  अतिरिक्त  व्यय  क्यों  हुआ  है  और  ०ह  सिफारिश  को  गई  है  कि  हयय  को  विस्तृत  मह्दों

 को  वियंत्रम  और  महा-लेखा  परोक्षक  द्वारा  जांच  की  जानी  चाहिए  जिसके  कारण  यह  अतिरिक्त  घन

 व्यय  हुआ  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  समा  को  यह  आदवासन  देंगे  कि  ऐसा  किया

 अन्य  मद  जिसके  ऊपर  अधिरिक्त  ब्यय  हुआ  है  यह  रक्षा  मैंने  पहले  हो  कहा  है  कि  यह
 लगभग  200  रुपए  की  राशि  इसमें  से  नोसेना  पर  अधिक  व्यय  हुआ  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  वास्तव  में  जहां  तक  वेतन  ओर  मभत्तों  का  सम्बन्ध  है  अपने  खाते  ठोक  तरह  से  नहीं
 रखती  |  वे  हर  तोन  महीने  का  हिसाब  रखते  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  कि  वे  हर  महीने  का  हिसाब

 नहीं  कर  सकते  ।  उनके  पास  कम्पयटरोकृत  लेख  प्रणाली  है  अथवा  होनी  चाहिए  ताकि  लेखों  का  इस

 तरह  छमा  होना  तीन  महोने  के  लेखे  एक  महूने  में  करने  की  व्यवस्था  सम'प्त  हो  सक़ै  ओर  इस  बात
 को  देखते  हुए  मी  कि  उपके  पास  उचित  रिकाइड  व्यवस्था  नहीं  है  मौमेना  व्यय  लगमग  45  करोड़  शपए
 हो  गया  इन  सभा  बातों  से  यह  पता  चलता  है  कि  सरकार  को  इसकी  बहुत  ही  कम  जानकारी
 मैं  चाहता  हूं  कि  ग्यप  के  प्रमारी  माननोय  मंत्री  इसकी  ओर  कुछ  ध्यान  देंगे  ओर  लोक  लेखा  समिति
 की  रिपार्ट  पढ़ने  के  लिए  कुछ  समय  निक  ओर  बह  क्वन  रिपोर्ट  को  ही  नहीं  पढ़ेंने  बल्कि  उस  पर
 आवदयक  कारयवाद्वी  मी  करेंगे  ।  ऐसा  करने  के  पोछे  विचार  यह  है  कि  बजट  बनाने  के  क्षेत्र  बजट
 कार्य  करने  में  ओर  कुछ  नियत्रण  करने  में  सरकार  के  कार्य  में  सुघार  किया  जा  सके  जोकि  भेरे  विचार

 माननीय  मंत्री  स्वय  इससे  सहमत  होगे  कि  उनका  इस  समय  नियत्रण  नहीं  उन्हें  वह  नियंत्रण
 अवदय  रखना  वह  नियत्रण  फिर  से  प्राप्त  नहीं  करना  बल्कि  नियंत्रण  करना
 क्योंकि  मेरा  बिह्वास  है  कि  यह  नियत्रण  पहले  क्भी  नहीं  था  |  लेकिन  अब  कुछ  व्यय  इतसा  अधिक  हो

 चुका  है  कि  पदि  उस  पर  किसी  तरह  का  नियंत्रण  नहीं  रश्चा  गया  तो  यह  देश  के  लिए  बहुत  हो
 नाक  सिद्ध  होगा  ।  ओर  इसीलिए  मैं  फिर  से  अनु रोध  करता  हूं  कि  सरकार  को  इन  बातों  को  गम्मोरता
 से  लेना  यह  ऐसी  ब।त  नहों  है  जोकि  बहुत  ही  थांडे  से  समय  में  की  जा  सकती  यह
 दोर्षावधि  मामला  लेकिन  जब  तक  वे  अमी  प्रारम्मिक  कदम  नहीं  मैं  नहीं  सममता  कि  यह
 इस  वर्ष  या  यहां  तक  कि  अगले  द्ष  में  पारित  हो

 मेरे  विचार  संसद  को  यह  पारित  करना  होगा  क्योंकि  यह  खर्च  हो  चुका  है  ।  लेकिन  सोक
 लेखा  समिति  द्वारा  अनुमोदन  कराए  जाने  का  कारण  पह  है  कि  इसकी  एक  संख्या  ओर  संसदीय  समिति
 द्वारा  वास्तविक  रूप  से  जांच  करानी  होगी  ओर  देखना  होगा  कि  इसमें  किस  प्रकार  की  क्षामियों  थी
 बिनकै  कारण  यह  अतिरिक्त  व्यय  हुआ  है  ।  लोक  लेखा  सश्रिति  ने  यह  पस्विफारि  को  है  |  वास्तव  में

 पहु  हर  वर्ष  हस  तरह  की  धघिफ्ारिश  करती  है  लेकिन  सररूार  ने  उन  घ्िफारिशों  का  पालन  नहीं  रिया
 में  केवल  इतना  चाहता  हूं  कि  सरकार  उन  पर  कायंवाह्वी  करना  शुरू  करे  ।  फिर  अतिरिक्त  अनवान

 है  लिए  इस  प्रकार  की  स्वोकति  द्वेतु  उन्हें  बार-बार  समिति  के  पास  आने  को  आवश्यकता  नहीं
 डा०  फू्लरेण  गुहा  :  मैं  अनुदानों  को  अतिरिक्त  मांगों  का  समर्थन  करने  के
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 ्ियणःतलसखफ  नजनअसफससफउपस  स्उकक्इ  अंत  न ततततहलहलह8लतहत8ु0हह8ु३ुवहुल6लवक्वक्व8ञ8क्ै कक
 लिए  खडी  हुई  हूं  ।  सरकार  ने  महिलाओं  के  विकास  के  लिए  घनराल्षि  आवंटित  की  इसमें

 पहने
 भी  मैंने  कई  बार  यह  सुझाव  दिया  में  एक  बार  फिर  शह  सुम'व  देती  हूं  कि  ह्पें  योजना

 ध्यायोग  में  एक  सेल  स्थापित  करना  चाहिए  ओर  समो  मंत्रालयों  को  विकास  म्म्बन्धी  कार्य  तथा  महि
 लाथों  के  लिए  कार्यक्रटों  के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  इस  सेल  को  भेजनी  चाहिए  ।  योजना  आयोग  को
 इसके  आधार  पर  रिपोर्ट  तेयार  करनी  चाहिए  ।  केवल  तभी  देश  महिलाधों  के  लिए  प्रगांत  ओर
 विकास  कार्यक्रमों  के  बररे  में  जान  सकेगा  ।

 हमारे  देश  में  हमारी  बहुत  हो  सयय्व  संस्कृति  हमारी  सरकार  संग्र'हालयों  का
 ऐोक्षिक  संस्थाश्नों  के  रूप  में  उपयोग  क्यों  कर  रही  है  ?  विशेषकर  लिजो  संप्रहालयों  कै
 रक्षाव  में  बहुत  हो  कठियाई  हो  रहो  है  ।  सरकार  को  आगे  शाना  चाहिए  ओर  श्पनी  समठ  संस्कृति  को
 सुरक्षित  श्खने  के  लिए  उन  सग्रहालयों  की  सहायता  करनी  चाहिए  ।

 ह

 इम'रे  देश  झिशुओं  और  छोटे  बच्चों  के  लिए  क्रचेज  श्लोले  गए  लेकिन  उतको  संडझुपा
 बहुत  ही  कम  है  ।  साहै  देश  में  बड़ी  सख्या  में  फ्रचेज  खोले  जाने  चाहिए  ।  इन  क्रचेज  श्चच्छों  को
 इस  तरह  से  पढ़ाया  जाना  चाहिए  कि  ननमें  परस्पर  अनशासन  की  भावना  ओर  समो  धर्मों
 ओर  माषाओं  के  प्रति  प्यार  जागत  हो  सके  ।  अध्यापकों  को  मी  सहो  तरीसे  से  प्रशिक्षण  दिया  जाना
 चाहिए  ताकि  वे  बच्चों  को  सही  दिशा  में  प्रशिक्षण  दे  थदि  हम  वास्तव  में  अपने  बच्चों  को
 क्र  चेज॥र  से  ही  सही  दिशा  में  छिद्ा  दे  सकें  तो  हमें  साम्प्रशाधिक  दंगों  जेंतती  समस्याओं  का  सामना  नहीं
 करना  णड़ेगा  जोकि  हम  अब  कर  रहे  हैं  |  अमी  मी  बहुत  से  बच्चे  स्कलों  में  ०ढ़्  ई  अघूरों  छोड़कर  चले
 जाते  हैं  ।  स्कूलों  से  ९ढ़ाई  झधूरों  छोड़कर  चले  जाने  वाले  बच्चों  में  लड़कियों  की  सब्या  तो  बहुत  हो
 अधिक  है  |  मेरे  विचार  में  हसकी  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  |  मुझे  यह  स्वीकार  करते  हुए
 बहुत  हो  सेब  हो  रहा  है  कि  शिक्षा  क्षेत्र  में  हपरी  महिलाए  बहुत  पीछे  महिलाओं  की  शिक्षा  थोर

 प्रोढ़  शिक्षा  के  लिए  घनराशि  आवंटित  की  जाती  सरकार  रो  शिक्षा  के  माध्यम  से  स्व-रोजगार
 पर  जोर  देना  चाहिए  हमारे  श्रधिकाँंग  लोग  अमी  मो  दिक्षा  का  मतल्घ  कार्यालय  को  नौकरी  मानते

 शिक्षा  का  स्तर  ऊचा  उठाने  कै  लिए  जनसख्पा  फी  स्रमस्पा  को  पहले  हथ  कभ्नां

 मैं  णहां  आपको  बताता  चाहती  हूं  कि  देश  में  छुरू  कर  दिया  गया

 लेक्षिन  मैं  भ्रकार  का  ध्यान  आकर्षित  करता  चाहती  हूं  कि  कैक््ल  सेमिनार  इमके  लिए  पर्याय्त  नहीं
 होंगे  बल्कि  गांव  से  गांव  में  कार्य  करने  को  बहुत  अधिक  श्वावश्यकता  है  ।  गांवों  यदि  प्रश्चिक्षत  कार्य «
 क॒र्ता  वहां  पर  जाएं  और  विभिन्न  स्थानों  पर  विज्लेषकर  महिलाओं  के  साथ  समस्याओं  पर  चर्चा  कर  |
 तो  बे  स्थिति  को  समझ  पाएंगे  ओर  वे  गता  कि  इसमें  कया  कठिनाइयां  उस  चर्चा  के

 हम  बढुत  सी  समस्याओं  को  हल  कर  सकते  हैं  ।

 ह्रमी  तक  जब  शिक्षा  को  मारत  की  प्रगति  के  लिए  अनिवायं  नहों  समझा  जा  रहा  जन
 क्षिक्षा  को  प्रगति  बहुत  हो  धोमी  है  बयोंकि  लोगों  की  ओर  सै  इसको  मांग  नहीं  की  गई  अधिकतर
 राजनीतिक  दलों  ने  अमी  तक  मपनी  कार्य  सूची  में  जन  शिक्षा  कौ  मांग  नहीं  की  है  मैं  समी
 नैतिक  दलों  से  यह  अनुरोध  करतो  हूं  छि  उन्हें  अपनी  कार्य  सूचि  अपनी  राजनेतिक  थर्चा  में  सामान्य
 जनता  के  लिए  शिक्षा  को  सम्पिलित  करना  चाहिए  |

 यूबेस्को  द्वारा  वर्ष  1990  को  अन्तर'एट्रीय  साक्षरता  दि३स  घोषित  किया  गया  है  ।  एक  राष्ट्र
 के  तोर  पर  हमें  अपने  वेश  से  निरक्ष  रता  क्रो  दर  करने  के  लिए  यूनेस्की  कै  भआाह्वात  का  रत्तर  देवा
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 रस  ७  ऊझऊ  ७फऊझझ  _  --

 चाहिए  ।  हमें  मारो  पेमाने  पर  इसका  उत्तर  दैना  देश  में  एक  साम्प्रदायिक  उपग्रव  पर  हम
 कगोड़ों  रुये  खबं॑  करते  हैं  ऐसा  लगता  है  कि  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  प्ैं  साम्प्रदायिक  द्वक्तियां

 शाली  बनती  जा  रहो  हैं  ।  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  दौरान  हम  समी  लोगों  ने  मारतोय  होने  के  ताते

 जुट  होकर  कार्य  किया  ।  उस  समय  ईसाई  अथवा  अन्य  जातियों  का  कोई  प्रश्न

 नहीं  या  ।  राजनीति  ओर  धर्म  अलग-अलग  हैं  ।  उन्हें  मिलाया  भहीं  जादवा  परन्तु  इस  उर्ेंश्य
 के  लिए  लोगों  को  बचपन  से  ही  प्रशिक्षण  देना  चाहिए  ।  शिक्षुगुहों  से  ही  ऐसा  प्रशिक्षण  दिया  थाना

 साम्प्रदायिक  पम्स्या  के  समाघान  के  लिए  धमंमिरपेक्ष  गैर-साम्प्रदायिक  और  सभी
 तान्त्रिक  शक्तियों  को  एकजुट  होकर  लड़नो  चाहिए  ।  यदि  वाह्सव  में  इसके  समाधान  के  श्विए  लड़ाई
 नहीं  की  जातो  है  तो  हम  इस  समस्या  से  उबर  महीं  मुझे  यह  श्रानक्ारों  नहीं  है  कि  हम  इस
 बारे  में  कित  प्रकार  प्रगति  करने  जा  रहे  हैं  ।

 यदि  कोई  मावनात्मक  लगाव  नहीं  हे  तो  राष्ट्रीय  एक्नोकरण  सफल  नहीं  हो  सकता  |  शिक्षा  के
 क्षेत्र  में  मावनात्मक  एकोकरण  के  विकास  के  लिए  हर  प्रकार  से  प्रयास  किये  जाने  मोजिया
 को  भो  इममें  महृस्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करनो  चाहिए  ।

 मेरे  पास  अधिक  समय  नहों  है  भ्रन्यथा  में  कुछ  ओर  मुद्दों  का  मी  जिक्र  करती  |  हस  बारे  में
 एक  पाठ्य  पुस्तक  लिखी  जानी  मैं  जानता  हूं  कि  आप  घंटी  बच्ाने  जा  रहे  है  परन्तु  आपके
 ऐसा  करने  से  पहले  ही  मैं  अपने  माषण  को  समाप्ठ  कर  दूगी  |  मुझे  बहुत  सती  बातें  कहनो  हैं  पर  धु
 ध्व  में  अपने  भाषण  को  समाप्त  करतो  हूं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  पैं  इन  मांगों  का  समथंन  करती  हूं  ।

 श्रों  तम्पन  यासस  :  मुर्के  आहंका  है  कि  क्या  सरकार  को  इस  प्रणाली
 का  कोई  मूल्य  ऐसा  रूगता  है  कि  सभी  ध५णाल्षियों  को  नष्ट  क्षिया  जा  रहा  हैभौर  उन्हें  खतरे  में
 डाला  जा  रहा  है  ।

 हमारी  बजट  प्रणाली  कहां  है  ?  हमारे  यहां  बजट  प्रणाली  की  ध्यक्षस्था  कैवल  कुछ  सप्ताह
 पहले  भी  मैंने  अनुदानों  की  अतिरिक्त  मांगों  के  लिए  इसो  प्रकार  भाषण  दिया  था  ओर  मैंने  इस  प्रणासी
 और  श्री  गढ़वी  के  उत्तर  देने  के  तरोके  की  आलोचना  को  थी  ।

 आपको  अहुपूरक  मांगों  अनुपूरक  विनियोग  आदि  को  पूरा  करना  चाहिए  ।  हम  जो
 वाह  यहां  करते  हैं  वह  व्यर्थ  हो  जाती  है  ।  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  ऐसा  होता  है  कि  यह  संसद
 केवल  कुछ  दिन  पहले  ही  बजट  प।रित  करती  है  ;  अचानक  प्रधान  मंत्रो  की  घोषणा  के  फारण  2,000
 करोड़  रुपये  को  मांग  ओर  की  जाती  अतः  हम  इ१  संस्थान  का  क्या  सम्मान  क्षरते  संसद
 द्वारा  बजट  पारित  करने  के  बाद  यदि  प्रधान  मत्री  द्वारा  2000  करोड़  रुपये  कै  व्यय  को  घोषणा  की
 जाती  है  तो  चाहे  उस्तका  उद्देश्य  कुछ  भी  परन्तु  तब  इस  सस्यान  का  महत्व  क्या  रह  जाता

 इसी  प्रकार  आज  अवातक  यह  घोषणा  की  गई  है  कि  सत्र  की  अवधि  बढ़ा  दी  गई
 इसे  संस्था  का  रूप  दे  दिया  गया  है  जिसका  अभिप्राय  यह  है  कि  सरकार  का  कोई  मत  नहीं
 इसका  दृष्टिकोण  भोर  कार्यकरण  तदर्थ  जाधार  पर  यह  तदथंता  इस  देश  के  लिए  बहुत  खराब

 हमारे  देश  के  संविधान  निर्माताओं  ने  इश्न  तबयंता  कै  बारे  में  कमों  सोचा  भी  नहीं  था  |  इस
 के  फलस्वरूप  भ्रष्टाचार  उत्पन्त  होता  हे  ओर  इस  देश  के  सामान्य  को  न्याय  भहों  मिल

 पाता  है  इध्त  संत्पा  पर  समग्र  रूप  से  विचार  करने  और  हमारे  पृर्दजों  ओर  राष्ट्र  के  भेताजओं  के
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 बजटों  के  दोशान  को  गई  चर्चाओं  को  लांच  करने  पर  हमें  यह  पता  लगता  है  कि  उध्त  समय  इस  बारे  में
 ग़म्मी  रता  पुर्वके  बिचार  किया  जाठा  सरकार  निद्िचत  रूप  से  उस  बातों  तक  सीमित  रहती  थी
 ओर  सरकार  संसद  के  प्रति  उत्त  रदायो  थो  |  परन्तु  अब  हम  कया  देखते  हैं  ?  अब  बजट  काने  से  पहले
 ही  निर्धारित  मूल्य  सामने  आते  बजट  के  बाद  लोगों  के  साथ  छल  करके  श्र्यात्  इस  तदथंता  को
 घोषणा  कर  दो  जातो  इसके  बाद  विनियोग  अन्ुदानों  की  अतिरिक्त  मांगें  ध्वोर  पूरक  बजट  प्रस्तुत
 कर  दिये  जाते  इन  बातों  के  कारण  हो  मुद्रा  स्फोति  में  बहुत  भ्रधिक  वृद्धि  हो  जाती  है  बजट  में  यदि
 बाप  5,000  करोड़  रुपये  के  घाटे  को  बोषणा  करते  हैं  तो  थन्त  में  गणना  करने  पर  यह  घाटा  12,000
 करोड़  रुपये  हो  जाता  इसका  सम्पूर्ण  प्रमाव  क्या  होगा  ?

 मैं  कई  वार  यह  कह  चुका  हूं  कि  इसका  प्रभाव  यह  हुआ  दै  कछि  रुपये  की  कोमत  वर्ष  1960
 को  तुलना  वर्ष  1984  में  घट  कर  12  पेसे  अथवा  11  पंसे  रह  गई  है  ।  श्राखिर  इससे  किसको
 सान  हो  रहा  है  |  हम  इत  कार्यों  को  तदथंता  के  आधार  पर  क्यों  करते  हैं  ?  हमारे  घविधान  हमारे
 बजट  ओर  हमारी  प्रणालियों  में  एक  प्रकार  को  पत्रित्रता  थो  |  इस  बात  की  उपेक्षा  क्यों  की  गई  हैं  ?

 हुस  मिलाकर  हस  अपरिपक्बता  से  हपारे  राष्ट्र  पर  बहुत  अभ्रधिक  प्रसाव  पड़ता  इस  प्रकार  के
 भ्रष्टाचार  के  कारण  राष्ट्र  की  अथंठ्यवस्था  श्रष्थिर  हो  गई  है  ।  आपक  द्वारा  खब  किये  गये  इल
 योगों  से  यह  भी  मांति  जाहिर  होता  क्योंकि  वे  विविवाद  तथ्य  हैं  इसलिए  उनको  स्वोकृति  देने  के
 अलाबा  हमारे  पास  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।  क्योंकि  वे  निविवाद  तथ्य  हैं  इसलिए  हमे  उन्हें  मजरी  देनो
 पड़ती  है  ।  उन्हें  किस  कायं  के  लिए  खर्च  किया  गया  है  ?

 श्री  अमल  दत्ता  ने  जो  छुछ  रहा  है  वह  ठोक  ही  कहा  यह  हैरानी  को  बात  है  कि  एक
 विदेष  उद्देश्य  कै  लिए  लक्षद्वीप  अथवा  अप्ड  मान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  45  करोड़  रुपये  को  मारी
 घनराल्षि  ख  की  गई  निश्चित  रूप  से  आपको  हमें  यह  स्ाष्टोकरण  देना  चाहिए  कि  क्या  उन्होंने
 जो  कुछ  कहा  है  वहू  ठीक  है  अथवा  नहीं  |  हमने  समाचार  पत्रों  में  यह  पढ़ा  था  कि  जब  दो  अथवा  तीन
 व्यक्षितयों  ने  अण्डमान  निकोबार  द्वीप-समूह  का  दोरा  किया  छो  एक  बड़ा  लड़ाक  बहाज  श्रासपास  घूम
 रहा  जिससे  प्रतिदिन  रूरोड़ों  रुपये  खबं  हुए  |  सम्मवत  इसे  प्रधान  मन्त्री  के  व्यक्तिगत  खाते  में  नहीं
 हासा  तया  |  यवि  प्रधान  मन्त्री  छिसो  ऐसे  विशेष  हूंप  का  करते  है  जो  रक्षा  बलों  से  बिरा  हुआ
 है  ओर  यदि  अन्ततः  इस  व्यय  को  रक्षा  व्यय  में  सम्मिलित  कर  दिया  जाता  है  क्षो  यह  लोगों  के  साथ

 एक  धोखा  इस  बारे  में  कया  सन्देह  हो  सकता  है  ?  यदि  इस  व्यय  को  पघ्रस्यक्ष  रूप  से  प्रधान  मब्त्री  के

 दोरे  पर  हुए  व्यय  के  कप  में  दिखाया  जाता  दै  तो  यह  बात  मेरो  सनझ  में  आती  है  परन्तु  यध्षि  इस  व्यय
 को  रक्षा  के  लिए  विनियोग  के  रुप  में  दिखाया  है  ते  में  इसे  बोल्ला  कहूंगा  ।  इस  बारे  में  कोई  सन््देह
 यहीं  सोमाग्य  से  श्री  अमल  दत्ता  लोक  लेखा  समिति  के  समापति  रहे  है  ओर  उन्होंने  इन  बातों  का
 पता  थगाया  है  |  यदि  यह  सच  है  तो  राष्ट्र  को  वास्तव  में  मंत्री  महोदय  से  एक  स्प्ष्टोकरण  लेना

 चाहिए  ;  यदि  यह  सच  है  तो  इसके  लिए  हमें  एक  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकृता  इ  मुद्दे  के  बारे  में

 राष्ट्र  को  एक  स्पष्ट्रीकरण  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  इस  बात  पर  ध्यान  देता  हूं  कि  अब  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  200  करोड़  रुपये  की  मांग  को
 जा  रही  यह  मांग  किस  कार्य  के  लिए  री  जा  रहो  है  ?

 मु्मे  याद  है  कि  पिछल्लो  बार  चर्चा  का  उत्तर  देते  समय  श्री  गढ़वी  ने  यह  कह्टा  या  कि  ऐसा
 स्वतस्जता  सेनावियों  की  इंशन  इत्यादि  के  छिए  किया  यया  तब  मैंने  यह  कहा  था  कि  यदि  ऐसा
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 झोलकਂ  के  कार्यों  कै  लिए  किया  गया  है  तो  मै  इससे  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  ऐसा  राष्ट्र  को  कीमत  पर
 किया  था  रहा  यदि  ऐमी  बात  है  तो  यह  धपरिपक्वता  अथवा  तदथंता  है  और  आप  लोगों  के  जीवक

 के  साथ  लिलवयाड़  कर  रहे  इसे  कमी  न  कभी  तो  समाप्त  करना  होगा  ।

 हा०  गोरी  हांकर  राजहंस  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  अपने  विपक्ष  के  दोस्तों की
 बात  बढ़े  गोर  सै  सुन॒रहा  था  रेड्डो  साहब  को  मो  क्रमल  दत्ता  जी  को  मो  बात  ओर  तम्पन
 वामस  जो  को  मो  दात  मैंने  बड़े  ध्यान  से  सुनी  ।  अमल  दत्ता  जो  को  बात  सुन  कर  मुझे  आदइचर्य  होता
 है  कि  पी०००सी०  का  चेयरमंन  होने  के  बाद  वहू  ऐसी  बातें  करते  हैं  जो  जिम्मेदारी  बाली  बातें  नहीं
 है  ।  अप्डे  मान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  ऐक्सेस  खबं  10  करोड़  33  लाख  रुपया  हुआ  इसमें
 एक्सप्लनेटरी  तोट  दियां  गया

 ]

 व्यय  मुख्यतः  (1)  मवनों  के  रखरक्षाव  के  लिए  स्टोसं  को  खरोद  (()  जहाजरानी
 सेदाओं  के  भिए  भारतीय  जहाजरानी  निगम  के  (11)  मेश्षिकस  स्टोर  डिपों  को  कुछ  बकाया
 राधि  को  निपटाने  भर  (iv)  बतुष  वेतन  आयोग  की  सिर्चारिशों  के  कार्याव्वयन  के  कारण  हुआ  |ਂ

 यह  कहां  लिखा  है  कि  प्राइस  मितिस्टर  गये  ये  अपने  टूर  में  ओर  उसके  कारण  क्षय  हुभा
 यह  लोगों  को  गमराह  करने  की  बाते  होतो  है  इस  सदन  में  रहकर  आप  लोगों  छो  गुमराह  कर  रहे  हैँ  ।
 इससे  बढ़कर  ओर  क्या  इनजस्टिस  हो  सकता  है  ।

 थाप  कहते  हैं  कि  यह  डिफेम  में  चल  गया  कहां  डिफेंस  पर  गया  अ'प  लोगों  को

 भुमराहु  करना  चाहते  हैं  जिससे  अखबारों  में  क्षिकले  कि  प्राइम  मिनिस्टर  अण्डमान-निकोबार  गये  ये  ।
 झी  अमल  दत्ता  :  प्रधान  मश्त्री  गये  थे  तो  छर्चा  नहीं  हुआ  |  बोल  दीजिए  कि  छर्चा  नह्ढों

 हुणा  ।

 डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :  खर्च  नहीं  हुआ  आप  धताने  कि  कहां  सर्चा  हुआ

 ]

 श्री  असल  वत्ता  ।  आप  इसे  किस  मद  के  अन्तगंत  दिखा  रहे  आप  इस  बात  को  स्वीकार
 क्षर  रहे  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  के  दोरे  पर  खर्जा  हुआ  है  ।

 डा०  गोरो  शांकर  राजहंस  :  में  हस  बात  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहा  हूं  »

 रो  अमल  दसा  :  क्या  आप  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  रूर  रहे  हैं  कि  कोई  खर्चा  किया  गया

 बहां  सम्पूर्ण  नोसथा  गई  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  बहीं  चाहता  कि  सदस्य  थ्ापस  में  बातचीत  करें|

 डा०  गोरो  शांकर  राजहूंस  :  प्रत्येक  बात  स्पष्ट  है  श्षोगों  को  गुमराह  करने  कौ  कोश्षिश  मत
 छोजिए  ।  इत  प्रकार  का  कोई  उल्लेक्ल  वहीं  किया  गया
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 मेरे  कहने  का  थर्थ  यह  है  कि  माप  जो  भी  कहें  ईमानदारी  को  बात  छहें  ।  केवल  इसलिए
 समालोधना  करनी  है--(व्यवधान  )

 इसमें  वे  सब  चोजे  दी  हुई  हैं  बिन  पर  मह  खर्चा  किया  गया  है  भ्रोर  सब  में  एक्सप्लनेटरी  नोट

 है-डंसे  डिफेंस  पेंशन  में

 ]
 अनुदान  से  अधिक  व्यय  मुख्यतः  (1)  कुछ  संबालनात्मक  बआवद्यकतानों  के

 लिए  ह्टोसस  तथा  पो०  बो०  एल०  की  खरोद  (ii)  रखरखाव  सम्बंधी  निर्माण  कार्यों  पर  हुऐे
 थरधिक  छल  के  कारण  हुआ  ।”

 इसमें  क्या  बुराई  यह  एस्सेस  वहीं  किया  जा  सका  |

 डिफेंस  सविस  आर्मी  में  है  :--

 गनुदात  से  अधिक  व्यय  कुछ  संचालनात्मक  बाबह्यकताओं  के  लिए
 स््टों  तथा  परी०भ्ो  ०एल०  की  ख़रीद  तथा  रखरखाव  कार्यों  के  कारण  हुआ  ।”

 ]
 यह  झोरसो  नहीं  किया  इसमें  क्या  बुराई  है  ।  डिफेंस  सविस  नेवी  में  है  :--

 स्वीकृत  अनुदान  से  अधिक  ठयय  मुक्ष्यतः  नौझेना  विनिमय  दरों  में  परिवतंव  कै
 कारण  बायुयानों  पर  हुए  अधिक  व्यय  तथा  संचालनाभ्मक  आवद्यकताओं  को  पूरा  करने  हे
 लिए  पी०ओ०एल०  को  खरोद  तथा  रखरखाव  कार्यों  के कारण  हुआ  ।”

 ]
 डिफेंस  सर्विप्त  एयरफ़ो्स  में  है  :--

 ५  हे
 अनुदान  से  अधिक  व्यय  उड्डययन  स्टोर्स  श्लोर  भये  बायुयानों  को  झुरू

 करने  के  फलस्वरूप  पीो०ओ०एछ०  रखरखाब  कार्यों  ओर  चतुर्थ  बेतत  आयोग  की  सिफारिशों

 के  कार्यान्वयन  पर  अधिक  खर्च  के  कारण

 से  इसको  फोरसी  किया  क्ंपिटल  जाउटले  डिफेंस  सबिस  में  है  :--

 अनुवाद ] [
 व्यय  विर्माण की  प्रगति  में  तेजो  लाने  में  हुए  श्रधिक  व्यय के  कारणों

 हुआ  ।”
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 ]

 यह  क्विमने  फोरसी  किया  इससिए  मैं  कहता  हूं  कि  यह  एक्सेस  ग्राष्ट्स  कौ  थो  बात  भाई
 सरकार  ने  जो  एक्सेस  ग्राण्टप  इसमें  दिखाई  एक्सेस  वह  बिल्कुल  जस्टिफाइड

 इसमें  कहीं  कोई  दो  राथ  नहों  रेही  साइंब  चेले  में  उनसे  एश्न  दों  बातें  कहना  चाहठा

 उन्होंने  बात  की  थो  कि  डिफेंस  पर  बहुत  अधिक  क्षचं  हो  रहा  है  ओर  उन्होने  बहुत  क्षोर  देकर  कहा
 कि  नेपाल  से  हम  लड़  रहे  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  मेपाल  से  नहीं  लड़  रहे  नेपाल  को  चीन
 और  मअमेरिका  उकसा  रहे  हमे  क्षगड़ा  करने  के  वह  शायद  नेपाल  गये  हों  या  नहीं  गये
 मैं  नेपाल  के  साथ  रहता  हूं  मेरा  मेरा  एरिया  हृण्डो  नेपाल  बोडर  पर  में  हजारों  बार  नेपाल
 णया  हूं  ।  भ्राज  की  तारीश्ष  में  ध्षारे  तराई  के  इण्डिण्न  ओरिजिन  के  लोग  भारत  सरकार  को
 बधाई  दे  रहे  हैं  कि  पहली  बार  मारत  सरकार  ने  फर्म  एटोट्यूड  लिया  स्ट्रांग  एडोट्यूड  लिया  है
 क्षोर  उन्होंने  कहा  हे  कि  इसके  बाद  हम  दूसरे-दूसरे  तरह  को  बातें  बर्दाएत  नहीं  घोत  के  बहकाये
 में  आकर  जो  हमारा  माई  वह  बहुत  ही  गलत  बातें  कर  रहा  चीन  से  एण्टी  ए०्रक्राफ्ट
 गन  झोर  हजारों  ट्रक  एम्यनिशन  तराई  एरिया  हमारे  घर  के  पास  दो  तीन  किलो  मोटर  को  दूरी
 घर  लाकर  रख  दिया  नेपाल  के  पास  इसका  क्या  जस्टिफिकैशन  फोई  जस्टिफिकेशक

 सी०पी०एम<८  कै  लोग  जो  चोन  की  इतनी  वफादारी  करते  वह  कह  सकते  हैं  कि  इसका  क्या
 फिकेशन  है  ?  गापको  क्यों  तकलीफ  होती  यह  नेशनल  हृण्८  रेस्ट  में  इसको  घुनिये
 हो  ।  हजारों  ट्रक  एम्यूनिशन  लाकर  चोन  तराई  एरिया  में  रखने  का  क्या  परपज  मै  यह  कहता
 हूं  कि  जो  इण्डियन  ओोरिजिन  के  लोग  नेपाल  में  पिछले  600-700  सास  से  रह  रहे  उनको  आप
 विकाल  रहे  हैं  ।  नेराल  निकाल  रहा  है  कहता  है  कि  सिटोजनधिप  सर्टिफिकेट  आपने  सिटो  अनशिप
 का  सटिफिकेट  कभी  उन्हें  दिया  ही  नहीं  ओर  आज  डनसे  वहु  सर्टिफिकेट  मांगता  जो  लोग  वहां  पर
 50  साल  से  नोकरो  रहे  कर  उतको  रहते  हैं  कि  बक॑  परमिट  आपने  बके  परमिट  उनको
 दिया  ही  नह्टीं  ओर  मब  कहते  हैं  कि  बकु  पर/मट  सोधी  बात  है  कि  आप  पोपुल  श्रॉफ  इण्डियन
 हझोरिजिन  जो  करोड़ो  हैं  कहते  हैं  कि  वहूं  से  निकल  जाइये  ।  शर्म  को  बात  है  कि  हमारे  लोग
 मेपाल  का  पक्ष  ले  रहे  हैं  घोर  जब॒  नेपाल  ऐसी  बातें  कर  रहा  है  तो  उससो  मस्संता  बहीं  कर  रहे
 लातों  लोग  तराई  के  एरिया  में  इण्डो  नेपाल  बोढर  पर  हैं  जिन्होंने  गवनंमैंट  अँफ  इण्डिया  के  एक्शत
 को  बहुत  सपोर्ट  किया  है  कि  आप  फमे  एटोट्यूड  लीजिए  ।  कोई  बात  हम  बिहार  के  एक  एरिया  से

 हुंसरे  एरिया  में  आज  हजारों  वर्षों  से  जाते  रहे  हैं  ओर'''संकड़ों  वर्षों  से  जाते  रहे  हैं  नेपाल  की  टरेटर
 को  कास  पहले  कभी  हमारी  बाड़ी  पर  टंकश्व  नहों  लगता  अअज  एक  बार  एक  मोटर
 किल  जाती  तो  उसे  सो  रुपए  हेक्स  देना  पड़ता  इसका  आपके  पाप्त  क्या  अल्टिफिकेशन  एक
 दिन  में  बीस  बार  नेपाल  की  टंरेटरी  को  छोत  करते  तो  क्या  बोस  बार  सो-सो  रुपए  दे  सकते
 इसलिए  नेपाल  की  साइड  लेने  के  लिए  आपके  पास  क्या  जस्टिफिकेदान  है|  मैं  कहता  हूं  कि  नेपाल  के
 जामले  में  सरकार  ने  बहुत  हो  फर्म  एटिचड  लिया  मैं  नेपाल  के  बोर  पर  रहने  बाले  लोगों  को
 तरफ  से  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  कि  यह  फर्म  एटिचुड  जिससे  कि  नेपाल  थरांज  जो  हमारे  दुश्मन
 के  बहकावे  में  आ  गया  है  ओर  उसके  बहकाबे  में  न  क्षीआहए  के  बहुकावे  में  न  श्रावे  तथा  वह
 हुख  सोचे  ओर  समझे  ।

 क्रव  मैं  धापसे  एक-दो  बातें  और  कहवा  चाहता  आपने  एक्सेश्न  प्रास्ट्स  में  आाडिट  के  बारे
 हैं  लिखा  है  कि  2  लाख  20  हजार  रुपए्  ल्यादा  ख  हुए  ।

 हु

 बन»
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 ]
 श्रेणी  के  श्रधिकारियों  से  सम्बन्धित  चतुर्थ  वेतन  आयोग  को

 रिश्यों  के  कार्यान्वयन  के  कारण  जितके  बारे  में  पुरा  अनुमान  भहीं  लगाया  जा

 यहू  बात  ठोक  है  कि  पे-कमीशन  ने  ग्र  १-ए  के  आफिससे  को  बहुत  ज्यादा  तनख्याह  दी  जिसके
 '  इतना  खर्च  बढ़ा  !  मेरा  एक  निवेदन  है  कि  प्र  प-ए  के  अआफिसस  की  तनरूवाह  ज्यादा

 दी  तो  उनसे  काम  मो  ता  लीजिए  |  जितनी  तनल्वाह  आपने  बढ़ाई  उतनी  तनक्ष्वाह  देक्न  में

 किन्हीं  लोगों  की  नहीं  ब्यूगोक़ ट्स  आज  सचमुच्च  में  मोताक  बन  er  र  रह  गए  वे  पब्लिक  सर्वेन्ट्स
 नहीं  पब्लिक  मास्टर्स  हो  गए  हैं  ।  वे  लोग  राज  करते  हवेलपमेंट  का  काम  नहीं  होता  यह
 प््  सस््थति  केवल  एक  राज्य  में  नहों  बल्कि  प्तमी  राज्यों  में  हो  रही  यदि  हिंदुस्तान  को  सही  अर्थों
 में  बंल॒फयर  स्टेट  बनावा  बाहते  हैं  तो  आप  ग्र्  प-ए  के  आएछिसरों  से  कहें  कि  वे  सोग  सही  अर्थों  में  सेवा

 टूरिज्म  पर  दो  लाख  पन्द्रड  हार  रुपयਂ  खर्च  हुआ  में  यह  कहना  चाहता  इसका  अर्थ
 यह  है  कि  ट्रिज्म  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  टुरिज्म  का  इस  देश  सें  बहुत  ज्यादः  स्कोप  है  यदि  सही
 क्ष्यों  में  टरिज्म  का  विकास  िंगा  तो  इप  देश  में  बहुत  ज्यादा  फारन  एक्सचेंज  आ
 सकता  है  |  हसलिए  ट्रिज्म  पर  पूरा  ध्वान  देने  की  जरूरत  पब्लिक  वक्से  में  आपने  दस  करोड़  92
 लाल  रुपया  खच्चे  किया  है  |  हपपें  कई  ग्राइटम्स  आपने  लिए  हैं  यह  खर्च  कुछ  ज्यादा  सगता
 लिए  इस  पर  मी  आपको  ध्यान  देना  आहिए  ।  एक्सपोर्ट  क्रोमोशन  और  एक्पपोर्ट  प्रोशक्शन  के  लिए
 आपने  एक्सेत  बिल  दिलाया  यह  ठीक  लेकिन  एक्सपोर्ट  को  बढ़ाना  इसमें  अभी  भी  बहुत
 गुब'हश  है  ।  बड़े  बीजमेस  हा  रसेस  जितने  मो  एक्मरोट  प्रोमोशन  में  दिलचम्पी  नहीं  लेते  हमें
 कुछ  न  कुछ  ऐसा  रबंया  अयनाना  होगा  ज़िक्से  बड़े  ब्रीजनेसमैंन  इस  देश  में  एक्पपोर्ट  प्रोमोक्षन  में
 दिलचस्पी  क्योंकि  हुमारे  फारन  एक्सचेंज  को  पोजोशन  भ्रोर  बैलेंस  आफ  पेमेंट  सहो  नहीं  हैं  ।

 इन  एाब्दों  के  साथ  मैं  बापको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय
 दिया  ।

 श्री  राममगत  पासवान  :  माननोय  उपाध्यक्ष  मैं  अनुदाम  को  मांगों  का
 समर्थन  करने  के  लिप  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हानात  ऐपे  होते  जाते  हैं  कि  सरकार  को  अतिरिक्त  ख्द  करना
 पड़ता  है  ।  चोषे  वेतव  की  सिख्ारिशों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  को  बतिरिकत्र  पेता  देना
 पड़ा  ।  लेकिन  में  धापका  ध्यान  उतर  बिहार  को  कुड  ऐपो  योजनाएं  दो  कि  विशीय  सहायता  के
 कारण  निनम्बित  कर्प्याश्वित  नहीं  हो  रही  की  भोर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करता  चाहता
 ये  योजन'यें  ज्यादा  से  ज्यादा  10-15  अरब  रुपए  की  योजनायें  यदि  इनको  पूरा  कर  दिया  जाता

 है  तो  उनमे  काफो  फा  हो  सकता  है  ये  स्वोकृत  योजताएं  हैं  धोर  इन  पर  काम  प्रारंम  हो  चुका  था
 ले  किक  बित्तोय  संकट  के  कारण  उनको  स्थगित  करना  पड़ा  ।  जब  मी  उनकी  चल  करने  की  बात  कहते

 तो  यह  कहा  जाता  है  कि  वित्तीय  संकट  हसलिए  यह  काम  पूरा  द्वोना  सम्मव  नहीं  इसलिए

 मै  मन्त्री  महोदय  सै  आग्रह  करूगा  कि  उत्तर  बिहार  में  शो  थो  योजनाएं  लल्बित  पड़ी  उनको  चालू
 किया  जाए  बयोंछि  ये  प्रोढक्टिविटी  वाल्लो  योजनाएं  हैं  ओर  उनके  पूरा  होने  से  सरकार  को  भी  ला!म
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 होगा  ओर  गरोबी  मी  दूर  हो  सक्षती  है  ओर  अनएम्पलाण्मेंट  भो  दूर  हो  सकता  इसलिए  इन  योज
 माओों  कै  लिए  आप  वित्तोय  सहायता  दीजिये  ताकि  वे  पूरी  हो  सश्े  ।

 एक  बात  ओर  कहना  चाहता  हूं  और  वह  यह  है  कि  उत्तर  बिहार  में  हर  साल  बाढ़  आती  है
 इसका  पमनिन््ट  सोल्यूशत  यहु  है  कि  वहां  पर  जो  तीन  न्ियां  है  उन  पर  बांध  जेसे  कोसी  पर
 बराक्ष  क्षेत्र  में  डेम  नहीं  कमला  बागान  पर  सीसा  पानो  के  नजदीक  बांध  नहीं  है  ओर  बागमती  पर

 नूनथर  पर  डम  नहीं  तो  इन  पर  डम  बनाए  जाए  |  इन  पर  बांध  बनने  से  उत्तर  बिहार  में  बिबलो
 को  कमी  नहों  रहेगी  बल्कि  सारे  हिन्दुस्तान  की  बिजली  की  जरूरत  वह  पूरी  कर  सकता  है  ओर  घर

 घर  को  बिजली  दे  सकता  है  ।  इसलिए  इनके  लिए  विशेष  वितोय  सहायता  दे  कर  आप  इनको  पूरा
 कोजिए  |  उत्तर  बिहार  में  कोई  फेक्ट्ररी  नहीं  है  ।  आप  सर्वे  करा  वहां  पर  गरीबी  बहुत
 ज्यादा  है  ओर  प्रकृति  का  प्रकोप  बहुत  ज्यादा  कहाँ  पर  बाढ़  आतो  तो  कहों  पर  घुखाड़  कहीं
 पर  अतिबष्टि  है  तो  कहीं  पर  अनावुद्विट  है  ओर  इनपै  जो  नुकसान  होता  डसके  लिए  लोगों  को
 रिलोफ  देने  पर  बाप  का  अरबों  रुग्या  खर्च  हो  जाता  है  ।  अमी  डा०  राजहंस  ने  कहा  कि  आप  अधि
 कारियों  के  वेतन  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  नेशक्चन  माप  यह  देखिये  कि  80  परसेन्ट  जो  डेवलपमेंट  का  पसा

 बह  व्यौरोक सो  के  हाथ  में  चना  जाता  उनकी  पाकेट  में  चला  जाता  गांव  में  सड़क  बनती

 तो  वह  न  बन  कर  इन  के  महल  खड़े  हो  जाते  अधिकारियों  को  आप  फंसेलिटीज  उनकी
 पेंशन  बढ़नी  उनके  वेतन  जो  लेकित  बढ़ने  भ्रष्टाचार  इनमें  व्याप्त  उत्को  भी  कम
 करना  चाहिए  ताकि  हमारी  जो  विकास  कायेसा  उसका  मिसयूज  न  हो  सफे  ।

 एक  बात  ओर  कहना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  बिहार  में  जो  अशोक  पेपर  मिल  उसके  4  हजार
 लोग  अनएम्पलायड़  आज  वह  बन्द  पड़ी  हुई  उसको  खोलने  को  जब  बात  कद्ी  जातो  तो

 कहा  जाता  है  कि  वित्तोय  घंक्ट  है  ।  उसको  खोलने  के  लिये  हृशारों  रेप्र  जेन्टेशन  दिये  कितने  ही
 धरने  दिये  गये  ओर  हूंगर-स्टाइक  पर  लोग  लेकिन  उत्तको  यह  कह  कर  नहीं  खोला  जा  रहा  है  कि

 वित्तीय  संकट  है  ।  हजारों  एकड़  उप  भिल  के  पास  जमीन  है  ओर  वहां  पर  मछान  बने  हुए  मशीनरी

 लगो  हुई  है  ओर  सारो  बाहें  हैं  लेकिन  वित्तोय  संकट  कह  कर  उसको  चालू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 इसको  खोलने  के  लिये  आप  व्यवथा  कीजिये  ।

 आप  यह  पता  लगा  लीजिये  कि  क्षत्रोय  विषमता  कितनों  उत्तर  बिहार  में  बाढ़  पर
 नियंत्रण  हुआ  न  बावागमन  का  कोई  साधन  न  फेक््टरी  खोलो  गई  है  ओर  इस  प्रकार  से  विकास
 का  कोई  काये  नहीं  हमा  है  ।  वहां  पर  विकास  का  कार्य  इसके  लिये  जरूरों  है  कि  सकडी-हसनपुर
 रेल  ल्लाइन  बने  |  इस  पर  60-65  करोड  रुपये  खर्च  हमी  तरह  से  दरभंगा  से  समस्तोपुर
 श्रोडगेज  लाइन  बने  |  इसके  बतने  से  नेपाल  कनेवट  हो  जायेगा  और  हिन्दुस्तान  के  बहुत  मारे  शहर
 कनेक्ट  हो  जायेंगे  ।  इस  पर  40  करोड  से  ज्यादा  रुपथा  खबं  नहों  भ्रायेगा  ।  ये  सब  स्वीकृत  बोजनाये  हैं
 ओर  हनके  न  बनते  में  उत्तरो  बिहार  बिलकुल  अन्धकार  में  पड़ा  हुआ  जब  रेल  मन्त्रो  जी  से  इनको
 बनाने  के  लिये  कहते  तो  वे  जवाब  देते  हैं  कि  वित्तोय  संकट  हमें  पैसा  नहीं  मिल  रहा
 इसलिये  इनको  नहीं  बना  पा  रहे  में  अआणए्के  माध्यम  से  मन्त्रों  महोदय  छा  ध्यान  आकर्वषित  करना

 चाहूंगा  कि  इनके  लिये  वे  अतिरिक्त  घन  की  व्यवस्था  करें  ओर  इनको  पूरा  जिससे  उत्तरी
 बिहार  के  लोगों  की  गरोबों  मिटे  ओर  यहां  पर  जो  बिश्वलो  बनेगी  ओर  फंक्टरियों  में  माल  तंयार

 वह  दृ।रो  जगहों  पर  पहुंचाया  जा  सकता
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 विवि  विशधध  —  ee  एक ओर आग्रह मैं करना चाहूंगा | आप ने देखा कि विहार में बहुत बढ़ा  ऊफफफऊछझझऋ

 एक  ओर  आग्रह  मैं  करना  चाहूंगा  |  आप  ने  देखा  कि  विहार  में  बहुत  बड़ा  भूकम्प  आया
 जिपरमें  हजारों  मकान  ध्वस्त  हो  विद्य'लय  ध्वस्त  हो  गए  बौर  मद्राविद्यान्तय  ध्वस्त  हो
 गरीबों  के  जो  हजारों  मकान  ध्वस्त  हो  गए  उनको  वे  अमी  तक  नहीं  बना  पाए  हमें  पहले  यह

 मिली  थी  हि  कच्चे  मकान  के  लिये  7,8  हज'र  रुपए  मिलेंगे  और  पक्के  मकान  के  लिए  26
 हजार  रु'ये  मिलेंगे  लेकिन  वे  अ्रमो  तक  नहीं  मिले  हैं  और  कहा  यह  जाता  है  कि  वित्तीय  संकट  है  |

 भूकम्प  से  हाँ  पर  मारी  हानि  हुई  है  ओर  इपके  लिए  आप  विहार  को  स्पेशल  ग्रान्ट  दें  ताहि  गरीबों
 के  जो  घर  गिर  गये  उनको  बनाया  जा  सके  |  हसलिए  गवनंमेंट  इन  पीड़ित  लोगों  के  लिए  स्पेशल
 प्रांट  दे  जिससे  कि  वहु  उन  पक्  खर्च  की  जा  सक्षि  ।

 शिक्षित  रोजगार  युवकों  को  समस्या  भयंकर  रूप  घारण  कर  रही  इस  महंगाई  में  आप
 25  हजार  रुपए  उन्हें  घंघरा  चल'ने  के  लिए  देने  हैं  और  उसके  लिए  भी  उन्हें  बहुत  माग-दोड़  करनी
 पड़ती  बहुत  से  ऐसे  नियम  हैं  द्िममें  वे  फंम  जाते  आर  इस  25  हआर  रुपए  को  राशि  को

 1  लाल  रुपए  कर  दोषिए  और  हसक्ै  लिए  जो  मी  आवेदक  हो  ठस  आवेदक  को  वह  राषि  आसग्नों
 से  मिल  जाएं  यह  बहुत  जरूरी  है  ।  इससे  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  काम  शुरू  करने  में  मदद

 इसके  साथ-साथ  मैं  यहु  मी  कहूंगा  कि  श्रारने  शहरों  में  आवास  बड़  बनाए  देह्ातों  में
 भी  ऐप  बोर्ड  बनने  जरूरो  हैं  ,  शहरों  मे  तो  लोगों  को  सरकारी  मकान  भी  उपलब्ध  हैं  लेकिन  देहतों
 में  यह  स्थिति  नहीं  देह/तों  में  ब्रावास  बडों  की  बहुल  आवश्यकता  है  +  आप  देह्तों  में  मआावास

 7!  घन  रणलिये  ।  इसके  साथ  देहातों  में  ऐसे  मकान  ग्नें  जो  कि  बाढ़  और  दुसरो  प्राकृतिक
 आपदा  में  गिरे  अमी  जो  इन्दिरा  आवास  के  नाम  से  मकान  बन  रहे  हैँ  हरिजन  कालोनियों
 में  मकात  बन  रहे  उनको  जाकर  के  देख  लीजिए  कि  उतकी  क्या  हालत  है  ।  एक  तरफ  वे  बनते  हैं

 हुसरो  तरफ  से  ढह  जाते  उन  मकानों  को  बनाने  के  लिए  आपने  5-6  हजार  रुपए  को  राधि  रकख्ी
 जो  कि  पूरों  राश्य  उन  पर  खर्च  नहीं  होती  उतका  नतीजा  यह  होता  है  कि  वे  मकान  प्राकृतिक

 प्रकोप  को  नहीं  सह  पाते  |  वे  मकान  जल्दों  गिर  जाते  हैं  ओर  उनप्रें  लोग  मर  मी  जाते  आप

 इम्दिरगा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  जो  मकान  बन  रहे  हैं  उनके  लिए  कम  से  कम  आप  50  हुजार

 रुपया  रखिए  |  एक  मकान  के  लिऐ  इतनी  राशि  बहुत  जरूरों  बेशक  बाप  थोड़े  मर्ान  बनाइए

 लेकिन  मजबूत  मकान  ब  इन  मकानों  में  आदमी  रहते  जानवर  नहीं  रहते  हैं  |  अमः  जो

 मकान  बन  हैं  उनसे  ऐसा  लगता  है  कि  वे  जानवरों  के  लिए  बनाए  जा  रहे  हैं  ।  आप  जा  करके

 इसको  ज'नकारी  करा  लीजिए  इसलिए  मैं  वित्त  मत्री  महोदय  से  अग्रह  करू  या  कि  इन्दिरा  आवास

 पोजना  के  अन्तगंतल  आप  एक  मास  के  लिए  50  हजार  रुएए  को  राशि  जिससे  कि

 बच्छे  मकान  बन  मर्क  बौर  उन  में  लोग  रह  आप  थोड़े  ही  मकान  इस  प्रकार  को

 डाइरेक्शन  आप  दीजिए  ।

 जहाँ  बाढ़  आतो  है  वहाँ  मलेरिया  वगर्हा  बीमारियों  का  प्रकोप  बहुत  हो  जाता  बसे  भो

 देह्ातों  में  ये बोमारियाँ  चलती  रहती  हैं  |  इसके  अलावा  ब!प  जो  पीने  के  पाती  की  व्यवस्था  रहे  है

 वह  बहुत  हो  अपर्याप्त  दे्वातों  में  पीने
 के

 पानਂ  को  ब्यवस्था  अनिवायं  रूप  से  की  जाती

 विशेषकर  हरिजन  बस्तियों  में  तो  यह  ओर  भो  आवश्यक  पीने  के  पाती  के  लिए  आप  ज्यादा  धन

 दीजिए  जिससे  कि  लोगों  को  स्वच्छ  पादों  मिल  सके  ।
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 इन  शाम्दों  के  साथ  मैं  आपका  आमार  व्यक्त  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।

 भरी  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  वर्ष  1986-87  के  लिए  अतिरिक्षत

 अनुदान  माँगों  को  चर्चा  चल  रहो  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना  यहू  है  कि  दे  अतिरिक्त  मांगें  सदन
 में  लाई  जातो  हैं  और  बार-बार  लायी  जातो  हैं  इससे  मुश्ते  लवता  है  कि  सरकार  सदन  कौ  अनुधष्षंस्ता
 पर  ध्यान  नहों  देती  और  गेर-जिम्मेदाराना  तरीके  से  सरकार  थो  यह  काम  कर  रही  है  उससे  देश  को

 बहुत  हो  नुक्सान  हो  रहा  है  ।  सरकार  की  गलत  जआ्थिर  नोहष्षियों  के कारण  थाप  सोम  बहुत  प्रमाबित

 हो  रहे  दसके  साप-साथ  राज्यों  का  तीव्रगति  से  अआथिक  विकास  मो  ठप्प  पड़  गया  यदि  झर+
 कार  ने  मुद्रास्फोति  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  ठोस  उपाय  नहीं  किए  तो  देश  का  आशिक  ढांचा
 चरमरा  मुद्रास्फीति  के  कारण  इस  समय  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  बहुत  ठेजी  से  बढ़
 रही  हैं  ।  सरकार  का  विदेशी  मुद्रा  भंहार  भो  कम  हो  रहा

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  रुपए  की  कीमत  घटतो  जा  रही  है|  इसलिए  सरकार  से  लिवेदत  है  कि

 गेर  योजना  मद  पर  खर्च  पर  नियंत्रण  नहीं  किया  जाएगा  तो  आगे  चलकर  देश  को  बचाना  मृश्किल  हो
 जाएगा  ।  अमी  जो  बजट  पेश  किया  उसमें  बहुत  से  विभागों  पर  हम  लोगों  ने  चर्चा  नहीं  की  ओर

 यह  कह  कर  छोड़  दिया  गया  कि  समय  को  कमी  है  ।  उपाध्यक्ष  यहू  बहुत  जरूरों  चोज

 हर  विषय  पर  चर्चा  की  जाती  ओर  सरकार  को  उससे  मद  लेकिन  सरकार  ने  हत  बातों  छो
 नजरमदाज  कर  दिया  ।

 देश  में  सबसे  अधिक  महत्व  दिक्षा  का  42  वर्षों  से  सरकार  धिक्षा  के  बारे  में  कोई  खास
 नीति  नद्ों  बना  प'ई  जिसके  कारण  गरोब  का  बेटा  बाज  भी  गांव  में  अपढ़
 सरकार  कई  तरह  को  हछिक्षा  चलाती  नि:शुल्क  शिक्षा  भी  है  ओर  10000  छपए  प्रति  माहवार
 वालो  शिक्षा  मी  है  ।  गांव  में  प्राइमरो  विद्यालय  में  नि:शुल्क  छ्षिक्षा  दी  जातों  लेकिन  वहां  पर  पढ़ाई
 नहीं  होती  उसमें  गरीब  मजदूर  और  किप्तान  का  बेटा  दाखिल  होता  उसकी  स्थिति  का  आज
 सर्वे  कराकर  देखिए  कि  दिक्षा  में  कितनी  प्रगति  वहां  पर  हुई  है  ।  इस  संबंध  में  एक  बात  ओर  कहता
 चाहुता  हूं  कि  जिस  तरह  से  पंजाब  में  गरदासपुर  आदि  संवेदनशील  इलाके  इसो  तरह  से  बिहार  में
 मेरा  संसदीय  क्षेत्र  जहानाबाद  संवेदनशोल  हो  रहा  इस  इलाके  में  500  से  1000  आबादों  बाले

 गांवों  में  बच्चों  के  पढ़ने  लिखने  की  छोई  व्यवस्था  नहीं  है  ओर  यही  कारण  हैं  कि  ये  गांव  बक्सलियों
 के  अहु  बनते  जा  रहे  में  वार-बार  सरकार  के  नोटिस  में  यह  बात  साता  रहा  हूं  कि  वहाँ  के
 नोजवाध  तेजी  से  लिबरेशन  सगठन  में  जा  रहे  अगर  भाप  उस  इलाके  को  संवेदनशीलता  खश्म
 ररना  चाहते  हैंतो  उन  गरीबों  से  जो  आपते  वादा  किया  था  कि  सातवीं  पंथबवर्षीय  योजना  में  200
 की  धाबादों  अनुसूचित  जन  300  को  आबादी  अनुसूचित  जाति  श्योर  500  को  थ्षाबादों  के
 सामान्य  जाति  बाले  गांवों  में  प्राइमरो  शिक्षा  को  व्यवस्या  को  इस  वादे  को  पुरा  करता  होगा  ।
 चेकिन  आज  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  पूरी  होने  जा  रही  लेकिन  अमी  तक  वहां  पर  झ्षिक्षा  का
 इस्तजाम  नहों  हुशा  इपकोी  सूचो  सदत  में  मैं  बार-बार  देता  रहा  सेकिन  कोई  ध्यान  नहीं  दिया
 था  रहा

 उपाध्यक्ष  मैं  ओर  मी  कुछ  बातें  आपके  सामने  रखना  चाहता  धरमो  हमारे  यहां
 पीने  कै  पानौ  को  बहुत  कमी  हो  रही  नतीजा  यह  है  कछि  लोगों  को  दुर.दूर  पानी  सेने  के  लिए  थाना
 पहला  लोग  पक्के  स्थान  बनाकर  जमा  किया  हुआ  पानी  पीते  टेसो  स्थिति  जहानावाद  के  कई
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 इलाकों  में  शोसरी  चोथ  यह  है  कि  रई  ऐसी  योजनाएं  हैं  जो  9-10  साल  से  सरकार  के  पास  पढ़ी
 हुई  उन  पर  कोई  क्षायंबाही  नहीं  हो  रही  ऐसी  ही  एक  योजना  पुनपुन  दरधा  योजता  है  जिसका
 योजना  बनाते  समय  जो  एस्ट्रोमेट  था  आज  बहुत  बढ़  गया  अगर  हमको  सचमुच  में  विकास  को
 बात  करनी  है  तो  जिततो  योजनाएं  बेश्व  में  पड़ी  उनको  पूरा  करना  होगा  ।  अगर  पेसे  को  कमो
 की  बात  को  जाती  रहेगी  तो  कंसे  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।  इस  तरह  से  ये  योजनाएं
 क्भ्ो  पूरो  हीं  होंगी  ।  भेरा  कहना  है  कि  इन  योजमाओं  को  मजरअंदाज  नहीं  करना  पनपन
 दरघा  परियोजना  को  जह्दों  से  जल्दी  स्वीकृत  कर  बिहार  सरकार  के  सुपुर्द  किया  उपके  लिए
 अलग  से  घनराशि  को  व्यवस्था  को  थाए  ताकि  वहां  पर  सिंचाई  का  प्रबन्ध  हो  सके  ओर  वहां  को
 संवेदनशी लता  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 एक  बात  थोर  कहना  चाहता  ध्रमी  एक  बहुत  भयानक  चोज  हमारे  सामने  बाई  ऐसी
 चोज  जिस  पर  बहुत  आस्था  ओर  विदवास  सिविल  सैथा  को  प्रारंभिक  परोक्षा  1988  में  उसमें

 बढ़े  पंमाने  पर  धाधलो  हुई  यहां  तक  कि  बाहर  बुलाकर  कापो  लिखाई  उसके  बाद  उस
 लड़के  को  पास  किया  मया  |  जिस  पर  देक्ष  को  चलाने  की  जिम्मेदारों  डाली  जा  रही  वहां  पर  इस
 तरह  का  कार्य  हो  तो  यह  ठोक  नहीं  बिद्वार  धोर  उत्तर  प्ररेश  में  खासकर  इस  तरह  की  गड़बड़ी

 हुई  आप  इसको  जांच  कराइए  |  अगर  जांद  तहीं  करायेंगे  तो  थ्वोर  मी  देश  के  हालात  बिगड़ते  चले
 जायेंगे  बोर  नोजवानों  में  आकोश्  पंदा  होगा  |  नोजवानों  में  आक्रोश  पेदा  होने  से  किसनो  परेक्षानी

 होती  है  ओर  कितना  रुपया  आपको  खच  करना  पड़ता  उतके  बाद  मो  आक्रांदा  रूम  नहीं  होता  है  ।
 इस  मामले  को  सी०  बी०  आई०  से  जांच  होती  चाहिए  |  जांच  कराने  में  जरा  भी  मिझक  नहाँ  होनी
 चाहिए  जिससे  आगे  धाने  वालों  को  यह  महसूस  हो  कि  गलत  काम  करने  वालों  को  इस  तरह  की  सजा

 मिलती  यहानावाद  ढो  नो  इहस्ट्री  जिला  बनाया  हुआ  है  |  लेकिन  संवेदनशील  इलाका  जो  पंजाब
 का  है  वहां  भ्राप  बड़-बड़  क्वारखाने  खोल  रहे  मेरा  निवेदन  है  कि  बिहार  के  जहानाबाद  में
 कारखाने  खोले  जाने  चाहिए  जिससे  नोजवान  जो  इधर-उधर  घृमते  हैं  वे  देश  को  राध्ट्रीय  घारा  के  साथ
 बन्त  सर्क  ।  प्रधातमंत्री  जो  बार-बार  जहाताबाद  का  नाम  ले  हैं  लेकिन  फिर  भी  आाप  ध्यान  नहीं
 दे  रहे  वहां  रोज  ही  ह॒त्याएं  होती  फिर  मी  ध्यान  नहीं  देते  ।  कहां  पर  कुछ  सरकारी  जमोन  है
 जो  बरीबों  में  बांटी  जानी  आपने  भूमि  हृदवन्दी  कानून  बनाया  है  भोर  इस  बात  का  प्रचार
 किया  है  कि  नरोबों  ओर  हरिजतों  को  जमोत  हमारे  यहां  घोसी  प्रखंड  में  डुमरो  गांव  है  जहां  पर
 गरोबों  कै  नाम  से  जमोन  कै  पौ्चे  बतगए  हैं  ।  लेकिन  बिहार  के  वित्त  कमीइतर  के  पास  फ़ाइल  जाता

 है  कि  उस  जमीत  का  सेटलमेंट  उचित  मूल्य  पर  हो  रहा  है  या  नहीं  ।  बिहःर  के  वित्त  कमोदतर  ने  यह
 लिखकर  संचिका  लौटा  दो  कि  श्गर  हरिजनों  के  साथ  जमीन  बन्दोबस्त  किया  जायेगा  तो  खुनलराबा  होगा
 धोर  हंगामा  होगा  |  इस  तरह  कमोश्नर  ने  लिखा  है  |  फाइल  मंगाकर  भाए  देख  सकते  कमीदनर
 को  इस  तरह  लिखने  का  अधिकार  है  या  यह  भी  देखें  कि  उसक़ो  क्या  अधिकार  मिले  हुए
 कया  यह  बीस  सूत्रों  प्रोग्राम  को  सफलता  का  दयोतक  हरिजनों  के  नाम  सै  १र्चे  बने  हुए
 डबमें  आप  जमोत  क्तिरोत  कराएं  ओर  राज्य  सरकार  पर  दस  काम  के  लिए  दवाव  दें  |  इन्हीं  छन्दों
 के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 झरो  हरोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  यों  तो  एक  ब्ोपच्वारिकता  है  ओर  इस
 रिक्ता  का  में  मी  समझंत  करता  मैं  दो  मुद्दों  की  तरफ  सरकार  का  ध्याव  आकर्षित  करवा

 चाहता  हूं  ।  पहलो  बात  यह  है  छि  इतनी  बड़ो  मात्रा  में  एक्प्रेस  एक्सपेंडीचर  होना  अपने  भाप  में  बहुत
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 अच्छी  बात  नहीं  फाइमें  शयल  क॒ट्र  लर  को  हर  विभाग  को  देखना  चाहिए  कि  सरकार  बोच-दोच
 में  सप्लोमेंटरी  प्रंट्प  लेकर  सदन  के  सम्भुख  बातो  हैं  तो  उतत  समय  ये  एडजस्टमेट  किए  क्षा  सकते

 लेकिम  उस  समय  ये  एडजस्टमेट  न  करना  ओऔर  सदन  के  सम्भुख  एक्सेस  ग्रांट  लाकर  पास

 यहू  कई  स्वस्थ  लक्षण  नहीं  इनमें  से  कई  मद  ऐसी  हैं  जिनकी  तरफ  मैं  सदन  का  छ्यान  आक्ृष्ट
 करना  चाटुंगा  |  इस  बिल  के  पेज  15  पर  मद  सखझ्या  83  में  40  प्रतिशत  एक्सेस  हुआ  मद  संह्षया
 74  में  भी  वही  स्थिति  मद  संख्या  56  में  ज्सिमे  54  है  अण्डमान-निकोदार  द्वीप  समूह  के  विषय  में

 कहा  गया  उसमे  ऐसी  चाजों  के  लिए  एक्प्रेस  हुआ  जिस  एवसेस  के  लिए  जस्टिफिकेद्न
 जिसको  सरकार  पहने  कोर्सा  कर  सकती  विभाग  बहले  से  थ्नुणान  लगा  सकते  उनके  अनुमान
 नहीं  लगाने  से  एक्स  का  होना  अच्छी  बात  नहों  इस  मोर  सम्बन्धित  विमागों  का  ध्यान  क्राकबषित
 किया  जाना  चाहिए  ।  जिस  तरोके  से  सद  संहृपा  24  में  एक्सेस  विदेश  विभाग  से  सम्बन्धिह्त  धहु
 शमझ  में  आता  क्योंकि  दो  सो  रुपये  मामूली  सी  एक्सेस  एडबेंस्टमेंट  का  सवाल  हो  श्रकता  लेकिन
 30  प्रतिद्त  या  40  प्रतिक्षत  एक्सेम  वाध्तव  में  चिन्ता  का  विषय  रक्षा  सेवाओं  पर  जो  एक्सेस

 हुई  है  उसके  में  में  कुछ  नहीं  कहना  विदेश  विमाग  में  मी  जो  हुई  है  उसका  जस्टिफिकेश्न  ।

 जुटाया  जा  सकता  है  :  ज॑से  रक्षा  मंत्रालय  मे  कुछ  हृद  तक  पेंशन  के  नियमों  में  संशोधन  करने  से  ओर

 चतुर्थ  बेबन  आयोग  की  पसिफा*क्षों  को  लाग  करने  से  मुगतान  को  स्थिति  में  परिवतंग  आाया  ।

 3-55  भ०  प०

 एन०  बेंकट  रत्नम  पीठासीन  हुए  )

 विदेश  व्यापार  के  मामले  में  भी  जहिटफिस्धव  क्यांक  जितने  विदड़ावल  रूस  ओर
 चेक|स्लोवा किया  ने  किये  उस  हिसाब  से  मार  बढ़  गया  |  लेकिन  कुछ  मामलों  में  में  मंत्री  जी  से
 विवेदन  करना  चाहुंगा  कि  सरकार  को  अपने  पत्रालयों  ओर  थिमागों  को  श्रागाह  करना  चाहिए  ।  जहां
 तक  भेरी  जानकारी  है  इस  सदन  को  कमेटी  पी०  0००  सी०  ने  भी  इस  विषय  पर  सश्कार  से  बार-बार
 अःग्रह  किया  है  कि  इत  प्रिस्थितियों  का  १हुले  से  आकलन  किथा  जाना  च  ऐसी  परि!स्थतिय
 भा  सकतो  हैं  उनके  विषय  में  पहले  से  अनुमान  लगाकर  चेष्टा  की  जानी  चाहिए  ओर  चेष्टा  नहीं  ढिये
 जाने  पर  बाद  में  धदन  के  पम्मुव  इन  त  क्नेयेप्रांट्स  के  सम्बन्ध  में  अना  स्वस्व  लश्ण  नहीं  में
 आग्रह  इरता  चहूंगा  कि  इस  विष  में  मविष्य  पे  जितती  सावधानी  बरतो  जानी  चाहिए  वहू  बरती
 जाये  :  मैं  विशमत्रों  जो  से  मी  आग्रह  करना  चाहुंगा  ७  कई  मुह  हैंजिन  पर  सरकार  को  शी
 निर्भव  लेना  चा|हुए  एक  ज्वलन्त  मुद्दा  केरद्रोथ  सरकार  के  कमंच्रारियो  का  महगाई  मत्त  को  किद्त
 के  भुवतान  का  ।  बजट  में  प्रावधान  नियम  बिलकुण  साफ  सुप्रीमकोर्ट  न  और  चतुर्थ  वेतन  आयोग
 ने  मी  साफ  दाब्यों  में  कहा  है  कि  समय  पर  इसका  मुगतान  किया  जाना  चाहिए  ।  जनवरो  से  किएत  इय
 हो  चुकी  आज  मी  भुगतान  नहीं  हाने  से  केन्द्र'य  कमंचारियों  में  बचेनो  हैਂ  इसलिए  इसका  जल्द  से
 जल्द  मुगतान  किया  जाना  चाहिए  ।  रूमचारो  लम्बे  समय  में  मांग  करते  था  रहे  हैं  कि  एक
 वेजेज  रिध्य  बोड़  जिस  तरह  से  पछिलक  बण्डरटे  €ग्स  ओर  सेक्टर  में  हैं  ओर  हर  चार  साल  में  वेजेल
 नेगोशिएशस  होते  है  वह  होना  उनर  वेतनमानों  में  काझो  परिकतंन  आ  जाता  है  वेजेज
 नेगाहिएद  १,  से  लेकिन  केन्द्र  सरकार  के  कम  चारियों  के  झ्लिए  ऐसा  नहीं  होता  उनको  वेतन  आयोग
 के  गढम  बोर  उसदछी  विकारिशों  पर  निर्मर  रहना  पड़ता  है  ।  जो  कि  काफो  समय  लेते  मैं

 ञ्राग्रह
 करना  च'हूंगा  अिस  तरह  से  वेज  नृपोद्षिएशन  को  प्रक्रिया  पडिनक  आह्ड  ग्टेकिस्स  में  कैन्द्र  सरकार  के

 रूम  बारियो  के  दिषय  में  मी  एक  स्थाई  वेजेज  रिव्यू  बोर्ल  बनाना  चाहिए  जो  समय-घमय  पर परिस्थितियों
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 का  आकलन  करके  बेजेज  के  सम्ब'घ  में  मिणंय  करे  ।  इससे  केरद्र  सरकार  के  कमंचारियों  मे  सन््तोष  पंवा

 होगा  |  यह  अपने  आए  में  एक  ऐतिहासिक  कदम  होगा  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  डिमांड  ओर
 एक्सेस का  समर्थन  करता  हूं  ।

 4.00

 झो  एन  टोम्बों  सिह  :  मैं  वर्ष  1986-87  के  लए  अतिरिक्त

 अनुदान  मांगों  का  समन  करता  हू  में  इस  मे  काई  असामान्य  बात  नहीं  देख  रहा  ट।6मने  विशेषदूर
 आजादो  के  बाद  से  जो  वित्तीय  प्रक्रिया  अपनाई  है  उसमें  इस  प्रकार  के  कार्य  धूण  सामाम्य  हैँ  ।  जब
 हम  एक-एक  करके  मदों  को  जांच  करेंगे  तो  पाएगे  कि  ये  मार्गे  उचित  नि:समदेह  आलोचनाट्मक

 दृष्टि  से  जो  मुह्ा  है  वह  यह  है  कि  हमने  कुछ  मांगों  की  परिकल्पना  नहीं  की  थी  लेकिन  हमारे  जेसो
 सरकार  के  बजट  कार्यों  का  यह  एक  भाग  नो  मंत्रालयों  की  15  पुथक  मांगे  हैं  |  मैं  टिप्पणियाँ
 केवल  कुछ  मांगों  तक  ही  सीमित  रखू गा  ।

 में  सरकार  का  ध्यान  की  उस  मांग  को  ओर  आ$बदित  कर  ना  चाहूंगा  जिसमें  वायुसेना  के
 रखरखाव  के  बारे  में  उल्लख  छिया  गया  है  |  ताज  हिन्दुस्तान  टाइम्धਂ  दंनिक  में  श्री  के०डो०  बडा
 द्वारा  सिखित  आई०ए०एफ०  हैज  एक्सीडेंट्स  ?  छोष॑क  के  अन्तंपत  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  लेख
 प्रकाक्षित  हुआ  इस  लेख  में  कुछ  महत्वपूर्ण  मुईँ  उठाए  गए  मुद्दा  यह  है  कि  हमें  मारतोय

 वायुसेना  में  दुर्घटना श्रों  से  बचना  चाहिए  जहां  कि  इनसे  अचा  जा  सकता  है  ;  इसका  अभिप्राय  यह  है
 कि  हर्मे  रखरखाव  भ्रक्षिक्षषण  और  जहाजों  को  समय  पर  ओर  उड़ान  न  करने  देने  जांद  जेंसी  पं
 घात्नियां  बरतनी  चाहिये  ।  यह  मी  सकेत  दिया  गया  है  कि  ऐसी  संभावना  है  कि  हिन्दुस्तान
 टिक्स  बिमिटेड  द्वारा  रक्षरक्षाव  के  स्तर  में  ढील  दी  जाती  है  ।  मुश्त  इस  बारे  में  तथ्यों  का  पता  नहीं
 है  ।  लेकिन  यह  बहुत  महत्वपूण  सकेत  इसका  यह  अ्रभिप्राय  है  कि  रक्षा  जंसे  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 मंत्रालय  के  लिए  यह  आरक्षेप  है  क्योकि  हमारी  रक्षा  सैनाए  न  केवल  संख्यात्मक  रूप  से  बल्कि  मानवीय
 पहल  में  कुशलता  में  गुणात्मक  रूप  से  मी  अत्यन्त  तेजी  से  प्रगति  करनी  चाहिए  |  इस  लेख  क्षे  यह  संकेत
 मिला  है  कि  हमारे  पास  जांच  करने  के  लिए  अनेक  महत्वपूर्ण  मुह  हैं  .  पहला  रखरखाव  दूसरा
 मुद्दा  पक्षियों  के  खतरे  से  संबाघत  पर्यावरण  का  इस  पर  अनेक  एजे!सयों  द्वारा  नियत्रण  किया
 जाना  हमें  पक्षिपों  के  खतरे  पर  शबष्य  हो  नियंत्रण  करता  है  ताकि  हम  नागरिक  तथा  रक्षा  दोनों
 के  लिए  निर्बाष  उड़ाने  सुनिध्िचित  कर  सके  -  हमने  इस  संबंध  में  एक  कानूह  पारित  किया  था  ।  मैं  नहीं
 जानता  कि  दस  समय  उस  कानून  को  कार्यान्वित  करने  को  स्थिति  कया  है  ।

 मैं  मापके  माध्यम  से  वित्त  मश्री  का  ध्यान  पयंटन  के  भुद्ें  की ओर  आरूधित  करना

 पम्टन  मत्रालय  के  अन्त्ंगत  एक  मांग  आई  मेरे  राज्य  मणिपुर  को  हो  लेते  हैं  ।  पयंटन  के  विशेषज्ञ
 तथा  अक्ृति  के  प्रमी  कहते  हैं  कि  मणिपुर  पूव॑  का  कष्मीर  लेकिन  यह  श्रमाणएश्र  ही  काफी  नहीं

 इस  क्षेत्र  में  विदेशियों  के  श्र!ने  पर  रोक  होने  के  कारण  पूरे  पूर्वोत्तर  को  विशेष  रूप  से  पर्यटन  के
 क्षेत्र  में  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रह  सरकार  ने  बुद्धिमत्ता  दिखाते  हुए  पंजाब  जाने  वाले
 विदेष्षियों  पर  रोक  हुटाकर  अच्छा  किया  |  यदि  सरकार  श्र/तंरिक  रेखा  के  परमिट  से  संवधित  कानून
 में  संमोधन  करके  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  विदेशियों  के  जाने  पर  लगी  रोक  को  हटाने  की  समावना  पर
 विद्यार  करे  तो  यह

 |
 पूर्वोत्तर  में  पयंटव  के  विकास  के  लिए  बत्यधिक  प्रोत्साहन  इसी  प्रदार
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 हॉस्टल  अवासों  से  विश्वास  पर  उचित  ध्यान  हथा  प्रायमिकता  दो  इस  समय  असम  को  छोड़

 हें  क्पोंकि  यह  ce  बढ़ा  ओर  संगठित  र।ज्य  मेघालय  को  राजधानी  शिलींग  को  भो  छोड़  लेकिन

 भन्य  छोटे  उनको  राजधानियों  ओर  क्षहरों  में  पपंटन  के  लिए  निभ्नतम  सुविधाएं  भी  नहीं

 इसलिए  इसे  देखते  हुए  पयंटन  विभाग  को  भ्रधिक  शिवेश  के  साथ  ओर  अधिक  होटल  रझोलने

 बहु  संमवठः  एक  नियमित  और  वाधिक  लिवेश  नहीं  होगा  बल्कि  सस्ये  समय  तक  कै  लिए  एक  बार  ही
 निवेश  होगा  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तंगत  विशेष  रूप  से  नामास्रंद  भोर  साय  शगते  छोटे  राम्यों

 में  होटल  सुविधाओं  का  विकास  किया  जाता

 मैं  दूसरा  मुद्दा  जल  संमाथन  के  बारे  में  उठाना  चाहूंगा  ।  आयाहित  रिगों  का  उल्लेख  किया  गया

 है  ।  भायातित  रिंग  पहाड़ो  और  चहट्ट'नों  वाले  क्षत्रों  के  लिए  अत्यन्त  लाभकारी  सद्ध  हुए  हैं  यहां
 पर  पाती  तेजो  से  लेकिन  ब्रायः  थाता  यहां  वर्षाक्वो  मात्रा  बत्यधिक  परन्तु  जल

 जितना  छोप्र  भाता  है  उतम  दां'प्र  कला  भी  जाता  है  |  ऐसे  क्षेत्रों  में  हमें  बल  के  भूमिगत  शस्रा्तों  जप

 शन्य  साधन  विकतित  करने  लेकिन  ब्रामतोर  पर  भूमिगत  नलकप  काये  नहीं  करते  |  इसलिए  जसा

 कि  मेरी  घाटी  मे  होता  भुमिगत  जल  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  जमीन  में  हजारों  मीटर  गहराई  तक

 खदाई  करनी  पढ़ती  लेकिव  इसके  बद  मी  हमें  पेण्जल  नहों  मिश्षता  |  हमें  केवल  मढठंला  पावी

 मिलता  है  ।  लेकिन  मैं  यह  कहना  चहनता  हूं  कि  पद्वाड़ी  बोर  तशहटी  क्षेत्रों  में रिंग  बहुत
 जनक  काये  कर  रहे  यह  ऐसे  क्षेत्रा  के  लिए  अत्यभ्व  उपयोगी  है  |  हमें  इम  चट्टानो  ओोर

 पहाडी  क्षेत्रों  में ओर  रिंग  लगाने  चाहिए  इन  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए  श्रधिक  से  भ्रिक  आयातित  रिग  ही
 प्राप्त  करता  उचित  इससे  भूमिगत  जल  के  स्रोत  जेसे  अन्य  स्रोत  इन  क्षेत्रों  को  उपलब्ध  रुरबाह  था
 सकते  यहां  पेय  ज्ल  को  कमी  कल  ओर  अन्य  धाटियों  तथा  पहाड़ों  क्षेत्रों  ते  भी  पैय  बल
 की  कमो  के  बारे  में  अनेक  छिकायतें  मिली  लेकिन  उत  क्षेत्रों  में  यह  समस्या  अलग  प्रकार  को  है  ।
 थब  हम  अपने  पहुडी  क्षेत्रों  की कठिनाईयों  तथा  पद्िचम  कलकत्ता  तथा  अन्य  स्थानों  की
 स्थाधों  की  तुलना  करते  हैं  हो  यह  पथ्चेतया  मिम्न  नि:सन्देह  वहां  पेध  जल  की  कमी  है  ,  लेकिन

 पहाड़ी  क्षेत्र  में  इस  समस्या  का  स्वरूप  पुर्णतया  भिम्न  है|  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  व्याप्त  जल  को  कभी  दूर
 करने  के  लिए  घूमिगत  जल  प्राप्त  करने  के  लिए  आयातित  रिगों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।
 थ्रायातित  सतही  मिट्टी  तथा  चट्टानी  मिट्टी  शले  दोनों  में  कायं  कर  सकते  में  समझता  हूं
 कि  झरुभिगत  जल  का  उरपोग  किया  जाए  मोर  इसे  प्रौ्वाहन  दिया  हमें  इस  उदृद्प  के  लिए  शोर
 रिंग  बाप्त  करने  चाहिएं  |

 मैं  एक  बात  शोर  कहना  ऊर्जा  मंत्रालय  के  अन्तंबत  अन्तंराज्योय  बारेषण  लाइनों  का
 उल्लेख  किया  गया  सारत  सरकार  ने  इन  लाइनों  की  स्थापता  के  लिए  मजूरी  दे  दो  है  ।  हमारे
 यहां  लोक्ता  पन  बिजली  परियोश्वना  नामक  केन्द्रीय  परियोजना  इस  परियोजना  से  हमें
 थसम  तथा  त्रिपुरा  कै  भागों  को  मी  बिजनों  की  सप्लाई  करनों  जब  केन्द्र  इन  खाहनों  ढी  मंजूरो
 देता  है  तो  यह  ध्यवस्था  भी  होदी  चाहिए  कि  यह  सुनिदियत  करने  के  लिए  यथा  ध्यान  रखता  जाये  कि
 कोई  तदथ  ध्यवस्थाएं  न  को  जाएं  |  धब  पारेषण  लाइनों  के  विफल  हो  अन्तेराज्यीय  पारेषण
 झाइतों  में  बार-बार  एकावट  पड़ने  से  हमारे  पास  काफ़ी  बिबली  होती  है  तब  मो  सप्लाई  में  काफी
 रुकावटे  क्षातों  इस  संबंध  में  एक  संभावना  ओर  है  ।  क्योंकि  पारेषण  लाइनें  कठिन  पहाड़ी  क्षेत्रों
 ओर  जंगलों  से  गुजरती  हैं  इसलिए  रुफकाबट  बिजलो  की  चोरी  होने  को  संभावना  १हतों  है  थौर

 इसके  लिए  किसी  को  अदायमी  नहों  करनी  पढ़ती  हइसलित्  ऐसे  कार्य  करने  कौ  अत्यधिक  संभावना
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 अपाया

 इस  समस्यात्रो  से  उबरने  के  लिए  अन्त  राज्योप  पारेषण  लाइनों  के  लिए  बनदान  या  सह्दायठा
 प्राप्त  कर  रहे  राज्यों  को  सस्त  चेतावनी  दो  जाए  दि  ऐसी  कृमियों  को  दूर  रूरने  कै  लिए  उचित  उपाय

 किए  बाएं  ।

 बन्त  में  ओोद्योगिक  ओर  वंशानिक  अतुमन्धान  के  बारे  में  कहना  सेंट्रल
 निक्स  को  दो  पई  अति  रक्त  राष्ति  के  बारे  में  मागों  भें  उल्लेख  किया  गया  है  |  हमारे  पूर्वोत्तर  राज्यों
 में  परिवहन  की  समस्यातों  ओर  अन्य  कठिवाईयो  के  कारण  हमें  लिस्ट  मविष्य  में  मी  वहां  बड़े  उच्चयोग
 लगने  की  संम्ाबना  तजर  नहीं  आठो  |  ऐमे  इलंक्ट्रानिक  तथा  अन्य  जहां  मानव  संसाधन  का
 पर्याप्त  उपयोग  हो  बारे  में  रिक  रूप  में  कया  सोचा  जा  सकता  है  ?  इस  संबंध  में  मैंने  अपने
 माथणों  में  अनेक  बार  कहा  है  तथा  प्रव्ण  मो  किए  गए  हैं  कि  मणिपुर  जंघे  राज्य  में  ऐसे  उद्योग  नहीं
 सग  हे  हैं|  हमारी  मांग  के  बावजद  ये  स्थापित  नहीं  हो  *हे  वहां  रेलों  का  प्रावधान  हों  है  ।
 विज्ञान  ओर  कालेज  को  दिक्षा  के  बाद  युवा  लड़कों  ओर  लड़कियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  उपाय
 तथा  संसाधन  कहां  हैं  ?  वे  सब  स्नातक  तथा  स्तातकोत्तर  डिप्रिया  लेने  के  बाद  हतोश्स'हित  हो  रहे

 हुआरों  हतोत्साहित  हो  गए  हैं  बोर  बे  अन्य  राहते  जेसे  भूमिगत  विद्रोह
 इत्यादि  अपना  रहे  हैं  ।  यदि  हम  रोजगार  के  कोई  साधन  उपलब्ध  करा  दें  तो  उन्हें  रोक  सकते  ये
 साधन  छोटे  उद्योष  एक  उदाहरण  तो  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  मैंन  अपनी  टिप्पाणियों  तथा  कुछ
 अन्य  अवसरों  पर  कहा  था  कि  मणिपुर  अच्छे  मानव  संसाधन  तथा  प्रौद्यागिक  प्रतिमा  उपलब्ध  करा
 सकता  सोग  उद्योग  छो  आसानो  से  अपना  सकते  यहां  पर  केन्द्रीय  इलेक्ट्रानिकों
 दिमाग  तथा  ऐसे  उपक्रपों  को  यह  देखना  चाहिए  छि  वे  युवा  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिए  अपनी
 अधिक  हकाईयां  वहां  खोलें  ।  इसमे  एफ  तरफ  तो  आर्थिक  राहत  मिलेगो  बोर  दूसरी  तरफ  इस
 कार  को  राजनतिक  राहत  भी  मिलेगो  क्योंकि  बहां  पर  रोजगार  के  कोई  साधन  न  हने  से  बेरोचगार

 युवा  लोग  हतोत्साहित  हो  रहे  हैं  ।

 मैं  नागरिक  पूति  पर  मो  कुछ  कहना  चाहूंगा  |  मण्पुर  जसे  इरसराज  के  राज्यों  को  कुछ
 वस्तुएं  वितरित  करने  की  संभावना  है  |  ऐसी  रिपोट  हैं  कि  रेपसीड  तेल  ओर  अध्य  वस्तुओं  का  आवंटन
 कराने  के  बाद  इन  बस्तुओं  को  कुछ  एजेंट  या  शाज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  कुछ  वितरक  उठा  लेठे
 सरकार  की  जातकारों  या  बिना  जानक्वारों  के  इन  वस्तु्नों  को  चोरो  होती  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप

 बस्तुत  गतब्य  स्थानों  तक  नहीं  पहुंचतो  हैं  ।  इसलिए  यदि  रास्ते  में  चोरी  हो  जातो  है  तो  श्आाबटमनों  का
 कोई  लाम  महों  है  ।  में  यह  चाहुता  हूं  कि  सरकार  को  राज्य  सरकारों  को  सलाह  से  राज्य  के  उपभोग
 को  आबंटित  बस्तुओं  क॑ਂ  चोरों  रोकने  के  लिये  कदम  उठाते  चाहिए  ।  मैंने  हस  बारे  में  प्रशन  उठाया  था
 कि  क्या  रेपसीड़  तेल  ज॑सो  वस्तुएं  अपने  गंतब्य  स्थान  तक  हुंचने  से  पहले  वितरकों  द्वारा  अन्यत्र
 जाती  है  ?  सरकार  ने  क्हा  कि  उन्हें  इसकी  कोई  जानकारों  नहीं  राज्य  सरकार  के  कोई
 जानकारी  नहीं  दी  में  नहों  जनता  कि  क्या  ऐसे  मामले  में  राज्य  सरकार  या  केन्द्र  सरकार  के  अधि
 कारी  भो  शामिल  हैं  तथा  ऐसी  स्थिति  में  जामकारी  मिलना  असंभव  मुछ्ते  किसी  विशेष  अधिकारों
 को  जानका रो  नहीं  है|  परन्तु  यह  सच  है  कि  वर्षों  से  ऐतो  चोरी  हो  रही  में  माननोय  वित्त  मंत्री

 महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ताकि  इसको  तरफ  ध्यान  दिया  था  सके  ।

 इन  क्षझदों  के  साथ  मैं  अपना  स्राषण  समाप्त  करता  हूं।|  में  मांगों  का  समयंन  करता  हूं  ।

 औऔ  जौं०  एम०  बबातवाला  :  समा  से  242.24  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त

 को  नियमित  करने  रा  अनुरोध  किया  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  कमी-कमी  अतिरिक्त  ध्यय  को
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 इयकता  होती  इसलिये  मैं  यह  बेबु[नयादी  आराप  नहीं  लगाक्ृगा  कि  सरकार  प्रत्येक  ब्रणालोी  तथा
 प्रश्येक  संस्था  आदि  को  नष्ट  करना  चाहती  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  ऐसे  मी  अवसर  शभ्राहै  हैं  जब  बति
 रिक्त  ठयय  को  पडती  लेकिन  फिर  इस  समय  जो  अतिरिक्त  व्यय  दिखाया  या

 वह  गरस्पीर  चिता  का  विषय  है  ।  इसलिये  सरकार  से  मेरा  अनु  रोष  है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि
 बजट  पर  नियंत्रण  सहत  कर  दिया  जाए  ।

 वतंमान  अतिरिक्त  अनुदानों  के  सम्बन्ध  में  लोए  लेखा  समिति  ने  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  हस
 बात  पर  बल  दिया  है  कि  कतिपय  अ्रतिरिक्त  ठयय  इस  स्वरूप  कै  हैं  कि  यदि  उनका  पूर्बानुधान  मूल
 बजट  बनाते  समय  नहीं  मी  लगश्या  सकता  था  तो  कम  से  कम  अनुपूरक  मांगों  का  हिस  व  लगाते

 सयय  उसका  सही  अनुमान  लगाया  जा  सकता  लोक  लेखा  समिति  को  इस  टिप्पणी  पर

 रहा  से  ध्णन  दिया  जाना  चाहिए  भौर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  हर  सम्मव  प्रयास  किया  जाता

 चाहिए  कि  भविष्य  में  ऐमे  अवसर  पदा  न  हों  +  ऐसी  अनुपूरक  माँमों  और  असिरिक्त  ब्यय  से  समी  बजट
 सम्बन्धी  कार्यों  पर  वास्तव  में  विपरीत  प्रभाव  ०डता  है  इसलिये  इससे  बच्ना

 वतंम!न  अतिरिक्त  ध्यय  से  बजट-नियजण  की  कमी  अथवा  असफलसा  परिलक्षित  होतो  है|
 यह  ऐसी  बात  है  जिस  पर  सरकार  को  ग़म्भौरता  से  विचार  करना  चाहिए  लोक  लेखा  समिति  ने

 हार-बार  हुस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  व्यय  पर  प्रभावी  नियंत्रण  रखा  जाए  |  आहचय  हस  बात  का
 है  कि  लाक  लेखा  समिति  को  न  जाने  और  कित्तनी  बार  अपनी  टिप्पणियों  को  दोहराना  पड़गा  ।

 लोक  लेखा  समिति  ने  इस  बात  के  बारे  में  मो  टिप्पणी  की  है  कि  सरक।र  को  वर्ष  की  समाप्ति
 पर  अत्यधिक  व्यय  से  बचने  का  प्रधास  करना  यह  बजट  नियंत्रण  का  निष्पमावी  बनाता
 तोसरी  यह  गयी  है  कि  व्यय  ओर  इसको  बूकिंग  के  बीच  के  अन्तराल  को  कम  करने  का  प्रयःस

 किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  थोक  लेखा  समिति  की  इन  समो  सिफारिशों  पर  विदेष  बल  देने  के  लिए  कह

 रहा  हूं  ।

 आज  सरक्कार  इस  समा  से  इस  अतिरिक्त  व्यय  को  नियमित  करने  के  लिये  कह  रही
 कार  को  इस  सभा  शो  बताता  चाहिए  कि  लोक  समिति  को  इन  महत्वपूर्ण  ध्षफारशों  को
 न्वित  करने  के  लिये  क्या  कायवाड़ी  की  गयो  है  ।  सरकार  की  इस  सभा  को  यह  बताना  चाहिये  कि  बज्ट
 नियंत्रण  को  संखत  बन'ने  उन  क्षेत्रों  का  पत्ता  जहाँ  बिलों  की  प्राप्ति  और  उनके  भुगतान  के  लिये
 समय  सीमा  निर्धारित  की  जा  तथा  व्ण्य  और  उसकी  ब॒किंग  के  बोध  के  अन्तराल  को  कम  करने
 के  लिये  करा  कार्यवाही  को  जा  रहो  है  |  हमें  बत'या  जाना  चाहिए  कि  मरकार  का  हस  संबंध  में  क्या
 बविचार  है  '  हस  समा  इस  अतिरिक्त  व्यय  को  नियमित  करने  से  इन  महत्ववृणं  म!मलों  में
 को  गयी  कार्यक्षही  कै  बारे  में  बताया  जाना  चाहिए  |  सरकार  को  दस  सभा  को  गभीर  आदक्षासन  देता

 चाहिए  कि  यह  सुनिदित  करने  में  कोई  कमो  नहीं  छोड़ी  जायेगी  कि  अतिरिकक्त्र  ब्यय  यदि  इससे
 बचा  वन  मो  जा  तो  कम  से  कम  इसे  उचित  सीमा  तक  अवहय  रखा

 यह  महस्वपूर्ण  बात  नोट  की  जानी  चाहिये  कि  अनेक  मंत्रालय  ऐमे  हैं  जो  अपने
 अपणिकारों  रा  इस  प्रकार  प्रयोग  करते  हैं  जिससे  मूल  बजट  बअनुमानों  में  पर्याप्त  रूप  से  संशोधन  करना
 पड़ता  है  ।  इसलिये  विभिन्न  मंत्राक्ष्यों  के  विनियोग  अधिकारों  की  समीक्षा  की  जानो  चाहिए  |  क्या  हम
 प्रकार  से  ज्ञान  सकते  हैं  कि  विभिन््त  मत्रालयों  के  जो  हमारे  नियंत्रण  तंत्र  को  अव्यवस्थित  कर  रहे

 बिनियोग  अधिकारों  रो  समं।क्षा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 एक  दसरी  गम्मीर  बात  है  जिस  की  तरफ  मैं  सरकार  ओर  इस  सभा  का  ध्यान  आब्  वित  करता
 चाहता  हूं  ।  मुझे  यह  पढ़  कर  बडा  अदचये  हुश  कि  पर्याप्त  मात्रा  में  गलत  ब॒किंग  की  गयी  इतनी
 क्रत्रिक  संख्या  एवं  मात्रा  में  त्रटिपर्ण  बुकिंग  से  अापका  क्या  मतलब  मांग  सख्या  22  के  संबंध  में

 जो  पर  प्  जोगत  पा  के  बारे  में  गलत  किंग  को  गयो  है  ।

 यह  स्थिति  हमारे  रक्षा  मंत्रालय  के  मामले  में  मेरी  हमेशा  यह  धारणा  रहो  है  कि  अभ्य
 मंत्रालरों  की  अपेक्षा  रक्षा  मत्रालय  अधिक  अनुश'प्तित  परन्तु  «ह  देखकर  मुझे  श्राष्चयं  हुआ  कि
 रक्षा  पर  पूजीगत  परिष्यय  कै  मामले  में  7.67  करोड़  रुग्ये  का  अतिरिक्त  ब्यय  हुआ  है  तथा  6.99
 को  रड  रुपये  की  गलत  ब॒किंग  जिममें  संशोधन  करना  पड़ा  जिसे  बही-खातों  में  दर्ज  करना

 अतिश्क्ति  अतृद'नों  बड़ा  भाग  रक्षा  मंत्रालय  से  संबंधित  अर्थात्  242.24  करोड़  रुपये  में  से  रक्षा
 मंत्रालय  द्वारर  किया  गया  अतिरिक्त  व्यय  190.48  करोड़  रुपये  तक  का  में  उनके  अतिरिक्त  व्यय
 के  सम्बन्ध  में  अधिक  टिप्पणी  नहीं  करना  परन्तु  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  इमके  पीछे  क्या  राश्ण
 थे  |  यह  गलत  ब॒किंग  बडी  खेद-जनक  बात  हुपारे  खातों  में  इतनी  अधक  गलत  बुल्गि  हमारे  बजट
 नियं-ण  तंत्र  को  निरथंक  बना  देती  अनुपूरक  मांगो  के  समय  हमें  इस  गलत  बकिग  के  बारे  में  नहीं
 बताया  गया  बल्कि  अतिरिक्त  ब्यण  के  समय  गहलाह॑  वर्किंग  और  खातों  में  उनके  सणोघन  के  बार  में
 बताया  गया  है  |  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  गलत  बुकिंग  के  लिये  कौन  जिम्मेदार  है  ?
 गलत  बर्किंग  करने  वाले  कर्मचारियों  को  जि'मेदारी  निर्धारित  करने  कै  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 है  ?  क्या  उन्हें  दी  गयी  है  ?  यह  सूनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदए  उठाये  गये  हैं  कि  ऐसी  मलत

 बुकिंग  दुबारा  न  हो  कि  मैंन  हमारा  बजट  यत्रण  तंत्र  निरथक  हो  जाए  ?

 समापति  मेंने  अभी  एक  माननोय  सदस्य  को  मांग  सख्या  ]।  अर्थात  विदेशी  ध्यापार
 और  निर्यात  उत्पाद  के  बारे  में  कहुते  हुए  सुना  |  उन्हें  यह  कहकर  गुमराह  किया  इमें
 अपने  स्थिति  बढ़ाने  हैं  ।”  क्या  इसका  मतलब  है  कि  आप  जो  कुछ  वह  हस  समा  को  मानना  चाहिए  ?

 परन्तु  अतिरिक्त  व्यय  के  बारे  में  अलग  प्रदन  है  निर्यात  मे  वृद्धि  करने  के  ब'रे  में  हम  आपके  प्रयासों
 का  समर्थन  करते  हैं  ओर  सरकार के  प्रति  हमारी  सह'नुभूति  है  ।  परन्तु  मांग  संख्या  11  के  मामले  में
 हतायाः  गया  है  कि  मारत  से  खरीददारी  करते  के  लिय  तकतोकी  ऋण  सुविधा  के  अतिरिक्त  सोक्यित

 संघ  और  चकोसलोवाकिया  हारा  धन  निकालने  के  परिणाम  स्वरूप  अतिरिषत  व्यय  हुआ  |  यह  मामलों

 की  आएचय  जनक  स्थिति  है  |  लेखा-परीक्षण  के  प्रार'स्मक  सिद्धांतों  को  ज!नने  बाला  अतिरिक्त  व्यय  को

 ऐसी  व्याख्या  मुध्किल  से  हवीकार  करेगा  ।  सौम  ग्य  को  बात  है  यह  मेरा  विधय  था|  सोवियत  संध  ओर

 चैकोसलोवाकिया  द्वारा  घन  निकाला  अवश्य  गया  होगा  परन्तु  यह  अधिक  व्यप  वर्ष  को  अवधि  के

 दोरान  हुआ  होगा  ।  कया  आप  इस  अतिरिक्त  ध्यय  पर  निगरानी  नहीं  रख  रहे  थे  ?  ये  वर्ष  के  दोरान

 होते  आप  कुछ  नियंत्रण  रखते  हैं  तथा  सोवियत  संध  ओर  चे्ोसलोवाकिया  द्वारा  घन

 लने  पर  निगरानी  भी  रखते  हैं  मोर  उपयुक्त  समय  पर  इस  बारे  में  कहते  हैं  अद  समा  के  समक्

 प्  रक  मांगें  रखो  हुई  होती  हैं  |  इस  तक  म्रे  स्पष्ट  है  कि  जहां  तक  हमारै  बजट  नियंत्रण  का  मम्बन्ध

 इसमें  कमी  इसलिये  मैं  बजट  नियत्रण  को  मज्यूत  बसाने  की  आवश्यकता  पर  बल  देता  हूं  ।  इन
 देशों  द्वारा  धघत  निझ्ालने  पर  निगरानी  रखने  का  कार्य  किसका  था  ?  कोत  यह  लिगरानो  रखने  में

 फुल  रहा
 ?

 यह  सुनिदिचत  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  कि  इस  कार्य  को  न  कर  पाते  वाले  को

 दंडित  किया  जाए  और  यह  सुनिश्थित  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जायें  कि  इस  प्रकार  को  असफलता

 हुबारा  न  हो  ।
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 छरेक  दुसरे  अनुदान  हैं  जिनका  मूल  बजट  या  अतिरिक्त  बनुवानों  के समय  आसानो  से

 शुम'त  लग'या  जा  सकता  हमारी  मांग  संख्या  से  वाओं  पर  पूथी  बतव्यय  के  बारे  में

 है  |  इसमें  यहां  अतिरिक्त  ध्यय  क्यों  हुआ  ?  यह  अतिरिक्त  ध्यय  लगमग  7.67  करोड़  रुपये  के  बराबर

 है  झौर  हमें  बताया  गया  है  कि  अतिरिक्त  हयय  मुख्यतः  निर्माण  कार  में  हैजो  से  प्रगति  कै  कारण  हुआ  ।

 मैं  श्रापको  निर्माण  कार्य  मे  तेजो  के  लिए  बधाई  देता  हूं  किन्तु  निर्माण  कार्य  में  तेजी  के  कारण
 झ्षापने  लागत  में  वद्धि  को  टाल  दिया  है  ओर  ऐया  करते  हुए  थ्वापने  छाम  को  तेज  करने  के  लिए  अधिक
 ख्च  किया  इप  प्रकार  हम  विभिन्न  दुदचक्रों  में  फसे  हुए

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  :  अन्यथा  यह  अगले  वर्ष
 में  चला  जाता  ।

 थ्रो  जी  एम०  बनातवाला  '  यह  अगले  वर्ष  में  नहीं  जाना  शाप  को  योजनाएं  समय
 पर  पूरी  कणों  नहों  को  जा  सक्रीं  ?  मैं  इस  मह  पर  जोर  दे  रहा  हूं  ।  अपने  काम  को  तेज  कोजिए  किन्तु
 काम  को  सामान्य  समय  में  तेज  किया  जाता  भौर  पूरा  किया  जाना

 मैं  कहता  हूं  कि  जहां  तक  इब  अतिरिक्त  अनुदानों  का  संबंध  है  ऐसे  विभिन्न  चरण  है  जहां
 अधिरू  सतक्कता  की  आवश्यकता  निदणय  ही  कुछ  मृह  ऐसे  हैं  जिन  का  प्र्वातनुभान  नहीं  किणा  जा

 सकता  था  ,  मैं  कोई  बेब॒नियाद  अ'रोप  नहों  लगा  रहा  हूं  कि  सरकार  संस्था  को  नध्ट  करने  पर  तुली

 मुझे  विद्वास  है  कि  सरकार  का  भी  अतिरिक्त  ख्  को  इतनो  हो  चिन्ता  है  जितनी  कि  सदन  के
 अन्य  सदस्पों  अयवा  अग्य  किप्ती  ध्यक्षित  को  है  ।

 मुझे  विष्काव  है  कि  भरकार  भी  बजट  का  आदर  करती  है  यद्यपि  आदर  किसी  अम्य  प्रकार  का
 फिर  मी  कोई  गंभीर  आरोप  लगाए  बिना  मैं  ०णह  कहते  हुए  अपना  माषण  समाध्त  करता  हूं  कि

 वर्ततान  अधिक  खर्चे  पे  पूजोचनोय  ढ़ग  से  बजट  नियत्रण  को  स्थिति  प्रकट  हो  रहो  जिसको  इस
 प्रणाली  के  हित  में  करने  की  जरूत  है  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  ममापति  डिपराण्ड्स  फार  एक्सेस  ग्रान््टून  जो  यहां  उर
 पेश  को  उसका  सम्थन  करतो  हूं  ।  डिमाण्हस  जब  चल  रहो  थो  तो  केवल  तीत  मम्त्र/लयों  के  बारे
 में  हो  विचार  हुआ  था  :  एजकेशन  और  डिफंम  के  बारे  में  डिसकदान  करने  का  मोक़ा  नहीं
 डिफेप  हपारे  देश  का  एक  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  मनत्रासय  है  ओर  हमारे  देश  का  गोड़  इसमें  ज्यादा
 एक्मपेंडोबचर  हो  सकता  है  ।  इस  पर  हपें  कुछ  नहों  कहना  केन्द्र  सरकार  या  राज्य  सरकार  कै  लिए
 सप्लोमेंटरी  डिमाण्डय  फार  ग्रांटप  पर  बहुस  करना  कस्टमरी  अमो  बनातबाला  जी  ने  ठोक  कहा
 कि  सरकार  को  देखना  चाहिए  कि  एक्मेम  ग्र'न्टस  ज्यादा  नहीं  हो  सके  इससे  पब्लिक  क्रिटिसीज्म  बहुत
 होता  है  |  यह  मो  देखते  में  आता  हे  कि  सरकारों  दफनरों  में  खर्चा  बहुत  ज्यादा  बढ़  गया  श्रगर
 किसी  जेतुइन  राम  के  लिए  अधिकःरी  बाहर  को  कट्री  में  जाते  हैं  तो  दोक  लेकिक  फुंड्स  का

 यूत  नहों  होना  कई  दर  ट्रेनिंग  के  लिये  भी  बाहुर  भेजना  पड़ता  लेकिव  मिप्षन्युत्र  नहीं
 होना  चाहिए  ।  मैं  पहले  मो  बोल  चुकी  हू  और  अब  फिर  बोलना  चाहतो  हूं  कि  हमारे  पश्चिम  बंगाल

 .  में  पीने  के  पानी  को  बहुत  बड़ो  प्रावलम  क्रिएट  हो  गई  है  ।  हमारे  विरोध  पक्ष  के  दोस्त  ठक्कर
 कभ्नो शन  ओर  फेय  रफेक्स  को  वात  करते  हैं  मोर  इंटरनेशनल  पोलिटिक्स  को  वात  करते  हैं  लेकिन  पोने
 के  पानी  की  समस्या  की  ओर  किसी  का  ध्यान  नहीं  जाता  ।  ये  लोग  बहुत  प्रोग्र  सिव  बात  करते
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 लेकिन  हमारे  राज्य  में  दस  रुपए  देकर  एक  बकेट  पानी  का  भिलता  है  |  इसका  बहुत  अफवोस

 अण्ड  पान  लक्षद्वीप  भोर  बन्ण  स्थानों  की  ब।त  करते  हैं  लेकिन  अपने  घर  में  जो  प्राबलम  है
 उम्र  बारे  में  कोई  नहीं  बोलता  ।  “  हमारे  राज्य  में  गांव-गाव  में  ट्यूबवेल  खराब  हो  गए

 जिससे  पानी  की  समस्या  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  है  ।  कु  रोज  पहले  मैंने  म्पुनि्तिपेलिटो  के  सामने
 पीने  के  पानी  के  लिए  डिमास्ह्ट्रेशन  किया  था  *  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  स्पेशल  असिसटेंत
 दीजिये  जिससे  पोने  के  पाती  की  समस्या  हृल  हो  धक्के  ।  ऐपत्ती  ही  समस्या  राजस्थान
 ओड़िसा  भर  अग्प  जगहों  पर  भी  है  ।  इस  सरकार  को  ध्यान  देता  बहुत  जरूरी  है  )
 मैं  पावर  क्राइसेज  कै  बरे  में  मी  कहना  चाहूगी  ।  यह  हमारे  देश  में  बहुत  स्  राज्यों  में  ले|कन  मर
 राज्य  में  बहुत  वहां  पर  चोबीस  घटे  म॑  से  20  घटे  प/वर  नहीं  मिलतो  इससे  पानो  की

 प्राब्लम  होतो  श्षोई  उद्योगपति  वहां  उद्योग  नही  लगाना  प्र  ध्  में  काई  राम  नहीं  हो  पाता

 चिल्डुन  एजुक्केशन  में  बाघा  पढ़ती  है  ।  इधलिए  मैं  मत्रीजी  को  कहूना  भाहूती  हूं  कि  पावर  स्टेशत  के
 लिए  हमारे  राज्य  में  कुछ  व्यशत्या  करे  ती  मैं  अधपक्री  अति  आभारी  आपके  छिक्षा  क॑  बजट
 में  तीन  करोड़  रुपये  कम  कर  दिये  जबकि  इसमें  तो  बजट  एक्सेस  हाना  चाहिये  था  क््पोकि  हमारे
 देश  में  रक्षरता  दो  काफी  प्राब्लम  हालांकि  सरकार  ने  इस  विषय  पर  कामो  ध्याम  दिया

 ओर  लोगों  को  साक्षर  बनाने  के  लिये  प्रयास  किये  हैं  .  लेश्िन  बहुत  से  इटोरीयर  गांव  ऐसे  हैं  जहां  पर
 महिलामों  और  बच्चों  के  लिये  शिक्षा  कम  प्रबन्ध  नहीं  है  इपके  ये  आवयकी  ज्यादा  ध्यान  देना
 इसके  वास््तै  आप  दिक्षा  के  बजट  में  अधिक  पेसा  दें  ।  अगर  ह॒प  का  प्रसार  नहीं  कर  लोगों
 में  लिट्रंगी  नहीं  ला  पायेंगे  तो  एजुकेशन  की  क्या  वेल्यू  आप  यह  पर  अच्छे-अच्छे  कानून  पास
 करते  लेकिन  उन्हें  समझेगा  कोन  ।  आज  कैन्द्र  सरकार  अच्छे-अच्छे  लॉज  पास  करते  लेकिन
 गांवों  के  लोगों  का  इन  पर  ध्यान  कंपे  बायेगा  और  इल  ट्रेवी  होने  मै आम  आदरगी  उसे  समझ  नडीं
 पाता  इससे  कानूत  का  कोई  फायदा  नहीं  इसलिए  छिक्षा  की  तरफ  आप  ज्यादा  से  ज्यादा
 ध्यान

 श्रो  अजोज  कुरेशो  :  समापति  जी  मे  वित्त  मन्त्रों  जी  द्वारा  प्रस्तुत  अतिरिक्त  अनुदान
 मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  |  क्योंकि  समय  कप  इपलिए  में  खास-घास  भांगों
 पर  ही  अपने  विचार  प्रकट  करूगा  |  सबसे  पहने  मांग  नम्बर  18,  19,  20,  21,  22  हमारे  रक्षा
 मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अमी  यहां  यहू  बात  कही  गई  कि  रक्षਂ  में  नवी  के  कुछ  जहाज  जो  अण्डमाल
 निकोबार  गये  ओर  बहुत  सा  रुपया  प्रधान  मन्त्री  के  ऊपर  उनके  द्वारा  खच  क्रिया  गया  ॥  में  प्रृछना
 चाहूंगा  अपने  विरोधी  माइयों  से  कि  खाली  आन्लोचना  करने  के  लिए  ही  आलोचना  करे  बोर  रक्षा
 मन्त्राष्य  को  उसका  क्षिकार  बनना  पड़े  तो  यह  बहुत  ही  दुभरिय  की  बात  है  ।  नेवी  के  जहाज  अगर
 पानी  में  नहीं  रहेंगे  तो  क्या  वह  कलकत्ता  को  सड़कों  पर  चलेंगे  ।  यह  खेद  को  बात  है  मेरे  विचार  में
 इन  बातों  से  परहेश  करना  चाहिए  ।  थोड़े  दिन  पहले  की  ढात  मुझे  सोम!ग्य  और  मेरे  साथ

 बहुत  से  माननीय  सदत््य  इस  पालियामेंट  के  थे  जिन््हे  बम्दई  में  नेवी  के  जहाजो  पर  जाने  का  अवसर

 मिला  था  जब  राष्ट्रपति  जी  ने  उनका  निरीक्षण  किया  था  |  हमने  एक  भारतोय  होने  के

 एक  सांसद  होने  के  नाते  हमें  गय॑  है  कि  जो  तरक््को  नेक  ने  की  है  ओर  जिस  वोरता  से  नेवी  के  लो

 अपने  कत्तंव्य  का  पालन  कर  रहे  हैं  वह  हम  सबके  लिए  घर  ऊचा  करने  की  बात  है***जब  मेरी  उन

 ख्चा  हुई  तो  नेवो  के  छुछ  जिम्मेदार  आफिसरों  मैं  मुन्न  यह  बात  सुनने  को  ४लो  कि  अपनी  नेवी

 एक्सरसाइज  के  लिये  उन्हें  जितवों  धनराशि  को  जरूरत  जितनो  पंसे  की  आवश्यकता  वह  घन
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 उन्हें  मिल  पाता  ।  यहाँ  तक  कि  पंसे  के  अमाव  में  वे  ह्लोग  पर्याप्त  मात्रा  में  द्रिल  मी  नहीं  कर

 जिस  तरह  पहले  ड्िल  किया  करते  ये  ।  पसे  के  अमाक  में  अब  वे  ड्रल  नीं  कर  पाते  ।  जहा  मैं  नेवी
 के  उन  बहादुरों  को  सराहना  करता  वहाँ  मानन'य  विश्त  मत्रा  जो  से  चाहता  हू  कि  वे  नेवो  के  इन

 बहू  दुर  सिपाहियों  ओर  सूरमाओं  को  पूरा-पूरा  सरक्षण  दें  ओर  नेवो  को  एक्ध्रत्ाइजेज  के  लिये  उन्हें
 बितनी  घनराष्ति  को  जरूरत  उसका  आवटन  करने  की  कपा  कर  ।

 ऐसे  कुछ  दिन  दिल्ली  में  एमर  फांस  ड  पर  हमें  मारत  की  एयर-फो्  के

 बोरतापूर्ण  कारनामे  देखने  को  भिले  कि  कंसे  वे  बड़ दुर  अपन  देश  की  सीम'ओं  को  रक्ष  करते  किप्त

 बोरता  के  साथ  देश  को  सुरक्षा  व्यवस्था  में  जुटे  में  उनकी  मो  इस  सदन  में  सराहुता  करना  चाहता

 हू  और  बित्त  मन्त्रो  जो  से  चाह गा  कि  उनके  कल्याण  ओर  मलाई  9  लिये  भी  अधिक  से  अधिक
 राध्ि  दो  जाये  ।

 अब  में  माननीय  वित्त  मन्त्रो  जी  आपका  ध्यान  इन  मांगों  को  ओर  दिलाना  चहू  जिनर्मे

 कहीं  मो  एक्स-पर्वितमंत  के  बारे  में  कोई  बात  बहों  कड़ी  गयो  काई  प्रावधान  नहीं  किया  गया
 आापन  पेंशन  के  लिये  इसमें  ब्यवस्या  की  है  परन्तु  एक्स-सविप्तरमंत  को  तरझ  शायद  आपका  ध्यान  नहीं
 गया  है  |  में  बाहूंगा  कि  देश  के  तमाम  एक्प-पर््चितमन  के  ल्थाय  के  इनको  मलाई  के
 समय-समय  पर  इस  सदन  में  ओर  सदन  के  ब।हर  जो  कुछ  कहा  गया  सरकार  उप्त  ओर  ध्यान

 एक्स-सवि  ईस  वैश  के  लिये  आना  सारा  जोवन  समर्थित  आज  इस  स्थिति  में  पहुंचा  कि
 सरकार  उनके  मलाई  ओर  वहूव॒दो  के  लिए  अधिक  से  अधिक  कृदम  उठाये  ।

 अब  सभापति  जो  आपका  ध्यान  टूरिज्म  से  सम्बन्धित  मांग  न०  74  को  ओर  दिलाना

 चहूंगा  |  मेने  अनेको  बार  हस  सदन  में  ओर  बाहर  मी  चर्चा  की  है  कि  मेरे  तिर्वाचन  द्वेत्र  सतना  में

 चित्रकूट  ओर  मेंह्षर  दो  ऐसे  स्थान  जिनका  पयंटन  की  दुष्ट  से  विराम  बहुत  जरूरो  है  परम्तु  आएचयं
 हैं  किनता  आज  १क  के  द्र  सरक!र  को  ओर  से  और  न  भध्य  प्रदेश  सरकार  को  ओर  से  दइत  बारे  में
 कोई  कदम  उठाये  गये  ,  चित्रकूट  वह  स्थान  है  जहां  भगवान  राम  ने  मपने  वनवास  के  14  वर्ष  बिताये
 थे  ओर  कहीं  रहते  हुये  उन्होने  रावण  से  युद्ध  को  तंयारी  को  बह्ढमां  केवल  भारत  से  हो  बिददेशों
 से  भी  हशरों  की  सरुपा  मे  पयंटक  यात्रा  करने  के  लिये  आते  हैं  ।  बित्रकूट  का  महत्व  केवश  धामिक
 रूप  में  हो  सांस्कृतिक  ऐतिहासिक  ओर  अन्य  दष्टियों  से  मो  लेकिन  उत्तरप्रदेश  ओर
 प्रदेश  के  बोच  झगड़ा  बल  रहा  है  |  मंते  इस  सदन  में  सुक'व  दिया  था  कि  केन्द्र  सरकार  बित्रकट  के
 लिग्रे  एक  डेवलपमेंट  भ्रोधारिटो  गठित  करे  और  उमके  विकास  के  लिये  स्वय  फण्ड  उपलब्ध
 घनराक्षि  दे  ओर  बपनोी  नि#रानो  में  पूरे  क्षेत्र  का विकास  करे  तब  जाकर  वह  इलाका  टूरिस्ट  स्पाट
 बन  सकता  पयंटकों  के  लिये  अ'कषंण  का  केन्द्र  बन  सकता  वहां  इननो  सुन्दर  पहा  डियो
 नदिया  बमन  शान्ति  है  पुकून  परन्तु  अभी  शक  उतका  विक्नाप्त  नहीं  हो  था  रहा  है  ,  टरिस्टस
 को  वहां  अनेक  कथ्नाइयों  का  सामना  करना  पढता  है  में  व  हूगा  कि  सरकार  इस  ओर  ध्यान  दे  ।

 समापति  मेहर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  दूसरा  स्थान  है  जिसे  पर्यटन  की  दष्टि  से  बिकप्चित
 किए  जाने  को  जरूरत  वह  झारदा  माता  का  स्थान  इतना  ही  मेहर  कला  की  दष्टि  से  मो
 महत्वपूर्ण  बह  उस्ताद  बला  उह्ोन  खां  को  सरजभीं  है  जन्म  मूवि  है  ,  दस  दृष्टि  से  वहा  हे  आरों  कौ
 स॒खझ्या  में  लोग  अते  हैं  ओर  हर  साल  वहां  कल्चरल  फंस्टिवल  आपोजित  किया  जाता  है  में  बाहूंगा ५
 कि  सरकार  गंहर  को  तरफ  मो  घ्यान  मंहर  का  विकास  करे  :  मेरा  सुझाव  है  कि  मेहर  शोर
 चित्रकूट  दोनों  स्थानों  कै  लिये  सरकार  पायलट  प्रोजक्ट  बनाये  शोर  उसके  आधार  पर  दोनों  स्थानों  का
 विकास  करे  ।
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 सपभ्चा4ंत  «हां  पर  पावर  के  «मसबन्ध  मे  चचा  गया  ।  यहां  जितनों  बाते  कही
 उनसे  यह  सामने  आया  कि  हमें  नौत-कन्वेन्शनल  एनर्जी  के  रिसोसेंज  का  उपयोग  करके  धधिक  से
 अधिक  पावर  हासिल  करनी  चाहिए  लेकिन  मैं  शासन  से  पूछना  चाहुंगा  कि  स्माल  विड़  जनरेट्स
 जो  यूरोप  ओर  अमरीका  में  बहुत  प!पुलर  हैं  ओर  इन  स्माल  विड  जनरेटवें  कै  द्वारा  काफो  पॉवर  का
 उश्यादन  होता  सरकार  ने  आज  तक  मारत  में  इस  इ  डस्ट्री  का  सरक्षण  देने  के  आगे  बढ़ाने
 के  लिए  क्या  रद्षम  उठाए  हैं  ।  मैं  च  हूंगा  कि  सरकार  स्माल  बैंड  ज  रेटर्स  छो  इ  डस्ट्रीज  को  पृुरा-पूरा
 समथन  दे  ओर  जो  लोग  इतग  इ  डस्ट्री  में  उतको  अधिक  से  अधि  इमदाद  दे  ।

 न

 इसी  प्रकार  से  वाटर  रिभार्सेत  की  ब!त  यहां  पर  आई  इसके  सम्बन्ध  में  मांग
 संश्या  97  के  ऊपर  में  कहना  चाहूंगा  ओर  सतना  क्षेत्र  को  काघ  सागर  प्याजना  का  जिक्र  करना

 चाहुंता  |  संध्ड़ों  करोड़  रुपया  आपने  वहां  पर  खत  किया  ओर  वहां  के  उ  ड़  हुए  छोगों  का
 कारी  पर  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  कई  साल  ग्रुजरने  के  8-10  प्ताल  के  बाद  मी  न  तो  जाय
 तक  बह  जांव  बंध  सका  है  ओर  न  हो  वे  लोग  पूरी  हरह  से  यहा  आबाद  हो  पाए  है  ओर  इप्  बांध  से
 सम्बन्धित  वहां  पर  एक  पॉवर  डम  बिजली  को  याजना  है  यह  मेर  चुनाव  क्षेत्र  भे  है  यह
 भरी  केरद्रीय  सरकार  की  आपत्तियों  के  कारण  अधूरी  पड़ो  हुई  मैं  चाहुंगा  |क  अगर  मध्यप्रदेश
 सरक  र  ने  कुछ  ढात  पूरो  नहीं  की  तो  क्ेन्द्रोय  सरकार  बहुत  हा  कड़ी  निगाह  से  देखे  ओर
 इसको  तुरन्त  धुकम्मल  कराया  जाए  ताकि  इसका  अधिक  से  अ'घक  लाभ  बहा  के  लोगों  को  मिल  सके  ।

 मांग  सरूपा  93  मे  पब्लिइ  कवस  डिपाटंमट  के  बारे  मे  बात  को  गई  में  इस  सम्बन्ध  म्रें
 घर  यह  कहना  चाहुंगा  कि  ब्जिक  वक््स  ड्याटमेट  को  सरकार  जितःः  रुआया  दे  लेकिन
 कम  से  कृम  जो  मेम्बर  अप्फ  पालियामेंट  जिन  धरों  में  रहते  उनको  सरकार  का  कोई  जिम्मेदार
 मंत्री  जाकर  देखें  कि  उन  घरो  को  क्ष्या  दक्षा  हो  रही  च।र-बार  साल  से  व्हाइट  वाश  नहीं  हो
 पाषा  है  ।  बाथरूम  के  मामूली  से  टंप  छा  काम  पूरे  नहीं  हो  पाते  इतनी
 अच्छी  मंत्रो  के  होठ  मी  यह  हालत  है  ।  जब  हम  मंत्री  जी  के  पास  जाते  हैं  मत्री  जो  बहुत  ध्यान
 से  हर  बात  को  हैं  पूरी  सहायता  करती  लेकिन  निषले  स्तर  पर  जो  इन  घर्सों  को  हालह्
 उस  को  देश्ला  जाए  ।  मैं  चाहूंगा  सरकार  मंम्बर  माफ़  पालियामेट  को  कम  से  कम  »च्छा  घर  रहने  के

 लिए  दें  ।  उनको  सुविधा  का  अच्छा  इन्तआम  किया  जाए  ।
 समापति  इसी  प्रकार  से  मैं  अंडमान  निकोबार  और  लक्षद्वोत  के  बारे  में  जो  54  भौर  56

 में  मांग  को  ई  इस  बारे  में  कहना  बहुत  दिनों  से  हम  सुनते  आए  है  कि  अंडमान  निकोबार
 आइलेंह  को  हम  डवलप  करेंग  और  उसको  मारत  में  को  तरह  बनाएंगे  ।  लेकिन  इस  बारे  में
 अब  तक  कोई  +िश्चित  योजना  हुमारे  नहीं  आई  है  |  इसलिए  मैं  सरकार  से  मांग  करना  कि
 अगर  हमारी  रक्ष  डिफय  को  टुष्टि  से  वहां  कोई  क्षतरा  नहीं  और  डिफ्रेंध  कै  लोग  इस  वोजना  को
 स््वो  कार  तो  अंडमान  निकोबार  की  योजना  को  फ्रो  पोर्ट  को  तरह  से  हांगकांए  की  योजना  पर
 भागे  बढ़ाया  आए  और  इप  तरह  से  वहां  तुरस्त  कार्यवाही  की  जाए  ।

 समापति  इसो  तरह  से  मैं  सतना  को  बेरोजगारो  और  दुश्ल  की  तरफ

 ध्यप्न  दिनाता  चाहूंगा  ।  हाँ  आज  तक  पडिलक  पेक्टर  के  कई  कारखाने  की  स्थापना  नहीं  हुई  मैं

 चाहूंगा  कि  डिह्ंम  मिनिस्ट्री  कै कारखाने  जो  वहां  आसपास  एंले  हुए  सतना  के  अन्दर  भी  लगाए

 जाए  ।  ताकि  वहां  के  लोगों  छो  गरोबो  दुर  हो  सके  ।

 इतना  कहते  हुए  में  इन  मांगों  का  समन  करता
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 *श्ली  जोवरत्नम  :  समापति  मैं  अतिरिक्त  अमुदावों  को  मांगों  के

 समयन  मे  दा  दाब्द  कहना  च'हुता  हूं  ।

 पेरे  चनाक्ष  क्षेत्र  आर्कोजम  रानीपेट  में  बहुत  से  लघ  तथा  बड़  उद्योग  इन  उद्धोंगों  में
 सहलस्नों  क्ंकार  कार्यरत  बिजली  की  कमी  के  कारण  मालिक  कामबन्दी  की  घोषणा  करते  हूँ
 ओर  इस  गरूार  ओदाय'गिक  कर्मरारों  को  बेगोजगार  बनाते  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  भरता
 हूं  कि  बिजनी  को  आवध्यकता  प्री  करने  के  लिए  रानीपेट  में  एक  ताप  विद्यत  सयंत्र  स्थापित
 बिजली  की  इस  कम  के  रारण  प्रति  वर्ष  काफी  मात्रा  में  ोद्योगिक  कमंकार  बेकार  हो  जाते  हैं  ।

 राज्य  में  खाद्य  उत्पादन  में  तन्जावुर  जिले  के  बाद  अकंटਂ  आाता  है  ।  च  कि  यहां
 पर्याप्त  को  सप्लाई  नहीं  इस  कारण  कृषि  पर  मी  प्रमाव  पड़ता  खाद्य  नों  के

 मूल्य  भी  बढ़  गए  हैं  ।  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  एक  के  बाद  एक  ज्षत्ता  में  आई  द्रविंड़  सरकारें
 इयक  कदम  उठाने  में  असफल  हुई  है  ।  अतः  मैं  एक  बार  मन्त्री  मह'दय  से  निवेदन  करता  हूं  कि
 पेट  में  ताप  डिद्युत  केर्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  राशि  निधरित

 वहां  चमं  शोघन  शालाएं  ओर  ऐसे  कारखाने  हैं  जहां  चमड़े  को  चोजें  बनती  इन  चर्म

 शोधन  दशालाओं  और  चमड़े  की  चीजें  बनाने  वाले  कारखानों  मे  सहस्रों  ओर  पुरुष  कमंकार
 नियुक्त  किए  गए  हैं  ,  इप  व्यापार  के  द्वारा  बहुत  सो  विदेशों  मुद्रा  कमाई  जा  रहा  सरकार  को  हम
 लमं  शोघन  शामाओं  द्वारा  निकले  हुए  बहि:स्र'व  को  नदी  के  पाशो  के  साथ  मिलने  से  पूव  इसको  शुद्ध
 करने  को  व्यवहायंता  पर  विचार  करना  चाहिए  जिससे  प्रदूषण  न  हो  ।  इस  प्रकार  शुद्ध  किए  गए  जलन

 को  सिंचाई  के  काम  में  प्रयोग  किया  जाना  इस  ध्ंमावना  का  पता  लगाने  के  लिए  रानीपेट  में

 एक  बनुसंघान  केन्द्र  खोला  जाना

 इस  समय  बिक़ो  फर  को  दरें  एक  राज्य  ओर  दुसरे  राज्य  में  अलग-अलग  हैं  ।  एक  समान  तथा

 युक्तिसंगत  बिक्री  कर  ढ़ाथा  तैणार  किया  थाना  मैं  यहूं  निवेदन  मो  करता  हूं
 कि  सरकारी  कम

 चारियों  के  स्पाथिक  हित  में  कर-पोग्य  आज  को  सीमा  25  हजार  रुपये  तक  बढ़ा  दी  सरकारी

 हमंचारियों  की  यह  मांग  स्वीकार  की  जानो

 समान्वित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  कूण  के  भुगतान  के  लिए  संसद  सदस्पों  को  अधिक

 शक्ति  दी  जानो  साहिए  |  जिला  सभाकर्ता  को  अध्यक्षता  में  संसद  सदस्यों  और  विधान  सभा  सदष््यों

 १  द्वाशा  यई  अलगव्यलग  समितियाँ  समस्वित  ग्रामीथ  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  ऋण  देने  के  लिए

 लत
 मूलतः  तमिल  दिये  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुदाद  का  हिन्दों  रुपास्त
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 गठित  की  जाषो  चाहिए  |  इस  मम्बन्ध  में  समी  सम्बद्ध  ्यक्तियों  को  प्रशासनिक  निवेश  दिया  जाता
 चाहिए  ।  इसी  प्रसार  संमद  सदस्णों  और  विधान  प्मा  सदस्यों  को  ऐसी  समितियों  कै  सहस्व  बनाया
 जाना  चाहिए  जिम्हें  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीभ  भ्रूक््होत्र  रोक््गार  यश्टी
 छप  के  मन्तगंत  ऋण  बांटने  का  क'म॒  सोंपा  गया  हो  ।

 उद्योग  चाल  करने  के  लिए  ऋण  पर  ली  जाने  वानों  ब्याज  को  दर  कम  कर  दी  जालो  चाहिए  ।
 आवधिक  बमा  पर  ब्याज  की  दर  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |  एक  ध्यापक  बीमा  योजना  तेयार  की
 जानी  चाहिए  जिस  के  अन्तगगंत  ग्रामीण  गरीब  जन्ता  लाई  जाए  इस  सम्रय  भारतोथ  जीवन  बीमा  निगम
 तथा  अन्य  बंकिंग  संस्थाओं  में  कमंचारियों  का  अभाव  है  जिसके  कारण  इन  संस्थाओं  में  काम  धोरे  से

 हो  रहा  है  ।  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  नियुक्त  किया  आामा
 थाहिए  ।  प्रामों  में  पुर्षों  बोर  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाए  जाने  चाहिएं  |  ग्राम  €था
 जिला  स्तरों  पर  भारतीय  जोव्न  बोमा  निगम  को  शाखाएं  खोली  जानी  चाहिए  ।  प्रत्येक
 लए  में  अवहय  हो  मरी  राष्ट्रीयकूस  बेंकों  की  एक  शाखा  होनो  चाहिए  ।  जायात-मिर्यात  प्रा  बन्धों  को
 उदार  बनाया  जाना  चाहिए  |  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  50  हजार  रुपयों  की  लागत  तक  कोई
 कर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  |  आयकर  50  हजार  रुपये  कोई  बड़ी  रकम  नहीं  भावात
 नाओं  को  श्रोत्माहन  देने  के  लिए  गेरसरकारो  व्यक्तियों  को  50  हजार  रुपये  हक  भक्कास  अनाने  के

 पूजीनिवेश  तक  आयकर  देने  मे  मुक्त  रखा  जाना  चाहिए  ।

 डा०  दत्ता  सामन्त  (  बम्बई  दक्षिण  मध्य  )  :  अतिरिक्त  अलुधानों  की  भांगों  के  संबंध  में  कहते
 पांच  या  मुद्दे  सशस्त्र  सनाओं  आदि  के  लिए  पिश्वले  दो  बर्ष  के  दोराव  रक्षा  पर

 खर्च  इतना  बढ़  गया  है  कि  अद  रक्षा  का  यह  खर्च  13,000  से  14,000  करोड़  रुपये  शक  है  ओर
 रक्षा  के  नाम  पर  जो  मी  प्रश्न  हम  पूछते  हैं  उनका  उत्तर  कभी  नह्हीं  दिया  थाता  है  ।

 फिछले  एक  वर्ष  या  हसये  अधिक  समय  में  क्ैवल  श्रीलंका  के  कारण  लगभग  1500  करोड़
 रुपये  खर्च  किए  गए  और  हमारी  मधास्त्र  सेना  भेजने  के  संबंध  में  समझोते  के  कारण  अगभग  एक  लाख
 सशस्त्र  सैनिक  स्तटो  मर  अथवा  नौसेना  कै  जहाजों  द्वारा  भेज  दिए  बए  ।  अभी  तक  लबभम  800  मारतोय
 सेनिक  मारे  गए  हैं  |  यैं  समझाया  हूं  कि  चीनी  हमले  अथवा  माश्त-पाकिस्थान  युद्ध  के  दोरान  इतने  लोग
 महीँ  मारे  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  वात  जहाँ  ठक  हमारी  रक्षा  का  संबंध  है  यह  एक
 तापूर्ण  कदम  आप  उनके  लिए  लड़  रहे  भरी  प्र  मदाश्म  के  साथ  कर  रहे
 हैं  ओर  इनको  एक  हाते  यहू  है  कि  मारतीय  सेता  तिकाल  दी  जाए  ओर  माश्त  खश्कार  का  इस  के  सथ
 कौई  सरोकार  नहीं  है  '  पिछले  दो  महीने  फे  दोरान  हो  20  से  अधिक  सेनिक  मारे  मए  हैं  बौर  श्रौदका
 की  सरकार  अपने  राष्ट्रपति  पद  का  आनन्द  ले  रही

 मैं  समझता  हूं
 कि  आप  जो  कुछ  श्रोलंका  में  कर  रहे  हैं  वह  वेश  के  लिए  उच्चित  नहीं  हमारे

 भारत  के  प्रधान  मन्त्री  को  प्रतिष्ठा  के  लिए  गहाँ  मारतोय  संनिकों  की  हत्या  हो  रहो  है  |  यही
 उचित  समय  है  कि  हम  वहां  से  भारत  के  50,000  सनिकों  को  कापस  शसाएं  |  इस  से  अकारण  ही
 अधिक  से  करता  पड़ा  है  और  राजनीतिक  तोर  पर  भी  आपने  कुछ  नहीं  सूया  है  |  केवत  इतना  है  कि
 तमिल  नाड  के  चुताव  में  बाधाएं  पड़ी  ।

 कधे  रक्षा  नीति  दह्वो  गलत  नेपाल  ने  भी  हम  से  दुसमभों  आरंभ  की  फकित्तान के

 जलन
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 पा  यदि  क्षेत्र  कै  संबंध  में  बातचीत  हो  रहो  है  परन्तु  बे  भो  हमारे  मुदिकले  खड़ो  कर  रही
 परी  रक्षा  नीति  एक  मारी  असकलता

 बगले  मह  यानी  उत्पादत  और  इत  सब  बातों  है  संब्घ  मैं  नहीं  जानता  कि  आप
 इस  देक्ष  के  बड़े  भोद्योगिक  बरानों  को  ससी  प्रढार  की  ररिययातें  दे  रहे  पछल  चार  वष  से  यह  ऐसे
 ही  बल  रहा  है  |  मैं  महीं  थानता  कि  क्या  सरकार  उनको  शेष  राशि  भी  देगी  ।  बदल  में  आप  का  कुछ
 भी,मह्टों  मिल  रहा  है  ।  इस  समय  1,60,000  उद्याय  रुश  फर  मी  बाप  उन्हें  छट  दे  रह  हैं  ओर
 है  इसे  ला  रहें  ओच्योगिक  क्षेत्र  में  प्रभावश।ली  ध्याक्तियो  से  1500  करोड़  रुपये  हैं  इसके
 अतिरिक्त  आप  उन्हें  आधुविकीकरण  राष्षि  के  रूप  मे  600  करोड़  रुपये  या  750  कराड़  रुपये  द  रह

 हैं  जंसा  कि  पिछले  चार  बर्षों  में  हुआ  दै  ।  भाप  उन्हे  श्रायकर  मे  मो  बहुत  छूट  द॑  रहे  सदन
 में  कम  अतिरिक्त  छूट  संबंधी  कुछ  पेपर  थी  देखते  ओद्यागक  को  मी  प्रकार  ो

 छूट  दो  पर  बदले  में  इस  सरकार  फो  कुछ  मो  नही  मिल  रहा  है  |  मै  इत  सरकार  से  एक  स्पष्ट
 प्रदन  कर  रहा  हूं  ।  बड़े  औद्योगिक  घरानों  को  दी  जा  रहो  रियायतो  के  बदले  में  आप  कया  पा  रहे
 1986-87  में  बिर्यातक  क्षेत्र  में  मो  कुल  20,000  कराड़  रुपये  के  कुल  निर्यात  मे  से  बड़  घरानों  ने
 क्ैवल  900  रुशोड़  रुपये  की  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  ।  हीगें  मो  300  रुपये  के  ज।ते  हैं  ओर  बड़
 धरानों  ने  इस  राष्ति  का  वुगुना  भी  निर्यात  नहीं  किया  वे  तो  को  हृजम  कर  रहे  हैं  और
 सरकार  को  इसके  बदले  कुछ  नहीं  मिल  रहा

 हु

 बिड्ला  पदाने  ते  भी  300  था  400  छरोड़  रुपये  को  वस्तुओं  का  निर्यात  नहीं  किया
 किलोंस्कर  थोर  ऐसे  ही  अन्य  बड़े  धरानों  का  मो  यहो  द्वल  है  ।  वे  केवल  रियाय्तें  लते  उनसे

 बदले  में  कुछ  नहीं  मिश्वता  |  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इल  बारे  में  आंकड़े  इस  समा  में

 प्रस्तुत  करे  |  सभी  के  ऋण  ओर  रियायते  देने  के  बावजूद  निगमित  क्षेत्र  के
 लोग  करो  को  अदाण्यी

 बरहों  कर  रहे  हैं  थोर  उनसे  बदले  में  देश  को  क्या  मिल  रहा  दै  ?  देश  कै  बड़  ओद्यागिक  घरने
 श्राम  कमा  रहे  हैं  मोर  वे  पूरी  अषंव्यवस्था  का  शोषण  कर  रह  बड़े  »द्योगक  से  आय  शून्य
 होगे  के  साथ  साय  इबकै  द्वारा  रोजगार  क्षमता  मी  केबल  दो  प्रतिदत  बढ़ी  है  ।  उन्हें  ये  सब  रिय।यर्ते
 क्यों  दी  जाएं  ?  मैं  तो  एश  ट्रेंड  यृतियन  नेता  हूं  ओर  बिरुद्ध  हो  सकता  हूं  ।

 5.00  श्रू०प०

 लेकिन  राष्ट्रीय  संसाधन  ओर  बाय-कर  के  रूप  में  उनका  क्या

 बाक  है  ?  वे  आपको  रियायतों  का  लाख  उठाकर  काला  घन  बना  रहे  बाप  फिर  मी  उन्हें  प्रोत्साहित
 कर  रहे  जहां  तक  निर्यात  छा  सबंध  है  तो  स्थिति  यहो

 अब  मैं  वेज्ञानिक  और  लोच्योगिक  अनुसन्धान  विमाग  पर  आता  हूं  |  सरकार  यथा  ओद्योशिक

 अनुसस्धान  कर  रहो  है  ?  थोद्योगिक  अतुसस्वान  के  क्षेत्र  में  आपने  जो  विशाप्त  कि  है|  उसके  बारे  में

 हुमें  बताइए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में
 सरकार  विफल  रहो  है  ।

 अब  मैं  फल  प्रसंस्करण  ठद्योग  को  लेता  फलों  को  पंक्िंग  ओर  प्रसंस्करण  के  लिए  धापको

 पेप्सी  कोकाकोला  इत्यादि  ढुपनियों  की  जरूरत  पड़ती  है  |  देश  में  ऐसा  कार्य  करने  के  लिए  तेरह

 बहुराष्ट्रीय  कम्प  लियों  को  शरायात  साइचतस  दिए  पए  |  इत  दिशा  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  सभी

 कदम  राब्ट्रीग  थौंति  के  दिषड
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 पयेटन  क्षेत्र  में  महाराष्ट्र  राज्य  अत्यधिक  उपेक्षित  है  ।  मैंने  एक  बहुत  अम्छा  सुझाव  दिया  कि
 पद्दिचमी  तट  पर  सिन्धु  दुर्ग  बन्दरगाह  को  देश  का  एक  पर्यटन  केन्द्र  बनाया  यह  बनन््दगाहु  समुन्द्र

 में  इसमें  शिवाजी  का  योगदान  में  समझता  हूं  कि  इस  बन्दरगाह  को  देक्ष  छा  एक  पयंटन  केन्द्र
 बनाया  जाए  ।

 अत्र  में  सरकार  को  कपड़ा  नीति  पर  आता  हूं  ।  गुजरात  में  हुजारों  श्रमिकों  को  काम  से  निकाल
 दिया  गया  पर  तु  पता  नहीं  सरकार  इस  बारे  मे  क्या  कर  रही  है  |  आए

 स्टंडडढ  जेसो  बड़ी  मिलों  को  ही  रियायत  दे  रहे  केवल  दस-पन्द्रह  बड़ी  मिलों  को  समृद्ध
 होने  दिया  जा  रहा  है  जबकि  नए  करघो  में  छटनी  हुई  है  |  पिछले  बर्ष  फाइबर  झोर  फिला
 मेन्ट  पर  सात  सो  करोड़  रुपये  की  रियायतें  दी  गई  क्या  इन्हें  उपभोक्ताओं  को  दिया  गया  ?  इन्हें
 उपभोक्ताओं  तक  नहीं  पहुंच'या  गया  ।  रिलायन्स  ने  वे  रियायतें  हुज्म  कर  लीं  ।

 देह  मे  राष्ट्रीय  कण्डा  निगम  को  ध्गमग  125  मिल  कपड़ा  नीति  के  मुताबिक
 समकार  ने  राष्ट्रीय  निगम  को  मिलों  को  पिछले  चार  वर्षों  में  पन्द्रह  से  बोस  करोड़  रुपये  मो  नहीं
 दिए  इन  मिलों  के  मालिकों  ने  इन्हें  कर्ण  बना  दिया  ओर  इन  मिलों  पर  काफी  क्रण  बकाया  है  |
 आप  इनका  आधुनिकीकरण  नहीं  क्षाहते  आपने  सरकारों  मिलों  को  अन्तिम  अदाभगशो  के  लिए  इस  वर्ष
 लगमग  90  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  इस  सरकार  को  यह  नोति  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा
 निगम  की  मिलों  को  बन्द  कर  दिया  जाए  ओर  कपड़ा  मिलों  के  केवल  द्प्त  से  पन्द्रह  बड़े  घरानों  को

 सम॒द्ध  होने  दिया  जाए  |  जिस  प्रकार  यह  सरकार  कार्य  कर  रही  है  उसे  देशवकर  अ'घात  लगता

 है  ओर  दया  आतो  है  ।  अब  समय  आ  गया  है  जबकि  आपको  कक्षड़्ा  नीति  में  आधारभुत  परिवतंन
 करने  होंगे  |  अभ्यथਂ  इससे  देश  में  अशान्ति  उत्पन्न  होगी  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  मराठवाड़ा  और  कोकण  में  विकास  बोर्ड  गठित  करने  से  संबंधित
 एक  प्रस्ताव  पहले  ही  मेज  चुकी  है  ।  सरकार  ने  बहा  है  कि  वह  इसकै  लिए  तेयार  है  ।  कुझ  दि

 उन्होंने  कहा  था  कि  मामला  राज्यप'ल  को  भेज  दिया  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  इसे  अनुमादन  कब
 मिलेगा  |  इसके  ल्लिए  कोई  बित्तीय  देयता  नहीं  दै  ।  मैं  सरक्वार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह

 राष्ट्र  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्रोत्थाहित  करे  |  इस  संबंध  में  महाराष्ट्र  सरकार  पहले  ही  एक  सबंसम्मत
 प्रस्ताव  पारित  कर  चकी  है  |  में  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  सत्काल  अपनो  मंजरी  द  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विमाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  इस
 चर्चा  में  माय  लने  वान  चोदह  सदस्यों  में  से  बारह  न  अत्यन्त  अभम्बद्ध  विषयों  पर  विचार  ध्यक्त  किए

 हैं  ओर  दो  ने  अतिरिक्त  अनुदान  मांगों  के  सम्बन्ध  में  विचार  व्यक्ध  किए  मुझे  आश्या  थी  कि
 मान  वकोल  श्री  तम्पन  यामस  कुछ  तकंसंगत  बोलेंगे  लेकिन  मझें  उतसे  अश्यक्कि  निराधा  हो

 यह  सच  है  ओर  अतिरिक्त  अनुवान  मांगों  के  रूप  में  अतिरिक्त  ध्यय  को  नियमित
 करवाने  के  लिए  यदि  हमें  यहां  कमी  न  श्लाना  पड़ता  तो  वह  एक  आददा  स्थिति  होती  ।  लेकिन  ऐसा
 करना  पड़ता  इर्सालए  इसके  लिए  यह  व्यवस्था  को  गई  है  कि  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  पूरे
 रिक्त  व्यय  की  जांच  को  जाती  है  शोर  तमी  सभा  से  यह  लिफारिश  को  गई  है  कि  इंते  निया मत  किया
 जाए  ओर  अनुमोदित  किया  जाए  ।

 5.05
 पोठासोन  ]

 मैं  जी  बनातवाला  द्वारा  उठाए  गए  इस  मुद्दे  की  प्रधासा  कर॒ता  हूं  कि  बजट  को  नियंजिज  कहने
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 व्यवस्था  को  अनुपाक्षम  किया  जाए  ओर  यह  आधक  प्रभाव  रूप  मे  कय॑  करे  ताकि  अत्याषिक  लच॑
 पर  नियंत्रण  रखा  जा  सके  ओर  वर्ष  के  अन्त  में  व्यय  करने  मे  तेजी  को  नियत्रित  किया  जा  सके  ।  इस
 उदेश्य  के  अन्तगंत  सरकार  लोकलेखा  समिति  को  सिफारिक्षों  कै  प्रति  सजग  इनक्ो  जांद्र  की  जा

 रही  है  थोर  कार्यान्वयन  के  लिए  कार्यवाही  चल  रही  है  |  सरकार  ने  इस  सबंध  मे  इुछ  कायंवाही  ध्लुरु
 की  है  ओर  पर  नियंत्रण  हेतु  चाल  व  में  कुछ  उपाय  भी  किए  हैं|  हम  त्रेमास्िक  बोर  मासिक
 बजट  तथा  ठपय  की  नियमित  विशरानी  की  प्रणाली  अपना  रहे  हैं  .  यह  की  जाती  है  कि  इन
 उपायों  से  व्यय  पर  नियत्रण  रखा  जा  सकेगा  ओर  साल  के  बोरान  ब्यय  की  गति  पर  भी  नियंत्रश

 होगा  ।

 मैं  समा  को  सुचित  करना  चाहुंगा  कि  मंत्रालयों  को  स्पष्ट  रूप  से  यह  बता  दिया  गया  है  कि
 बजट  तथा  पुरक  अमुवान  मांगों  के  माध्य  से  अधिकारी  स्वयं  उत्तरदायों  होगा  यदि  बजट  में  ठया

 अनुदानों  को  प्रक  मांगों  में  आवंटित  राशि  से  अधिक  राहि  6  य  को  जाती  है  ।  कुछ  मामलों  में

 रिक्स  ब्यय  के  ओचित्यपूण  कारण  हो  सकते  जसहें  बाद  में  वियमित  कर  विया  जाता  है  |  मैं  यह
 मानता  हूं  कि  सुधार  को  सदेव  गुजांइश  रहती  है  ।

 यह  कहना  करने  को  बजाय  आसान  ४  कि  बजट  अथवा  पूरक  मांगों  को  बनाते  समय  कुछ  भध्यय

 अनुमान  लगाया  जा  सका  मैं  श्री  बनातवाला  को  इस  आखोचना  के  उत्तर  कि  सोक्शित
 संघ  ओर  चंकोस्लोवाक्या  द्वारा  ऋण  सुविधाओं  मे  से  मधिक  राक्षियां  निकालो  यह  कमा  चाहूंगा
 कि  इस  उहृंह्य  के  लिए  प्रारम्मिक  प्रावधान  60  करोड़  मे  235  करोड़  हइण्ये  का  प्रक  अनुदान  लेकर
 वद्धि  को  गई  ओर  कुल  राक्षि  295  करोड़  रुपये  हो  गई  ।  फिर  वास्तविक  निकाली  बई
 राशि  319  करोड़  रुपये  थी  |  इसलिए  इस  मद  के  मन्तगंत  24  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  क्ाशि
 निकाली  गई  ।  इसलिए  ऐसा  नहीं  है  कि  दस  विदशेष  मद  के  एक  विधोष  व्यय,के  बारे  में  सोचा

 नहीं  गया  था  |  ले|कन  कभी-कमी  ऐसा  हो  जाता  है  कि  थोड़ा  अधिक  व्यय  हो  जाता  उदाहरण  के
 लिए  उस्होने  यह  आलोचना  की  कि  रक्षा  मंत्रालय  ने  कुछ  परियोजनाओं  को  पूर्ण  करने  मे  तेजी  की  ।
 लागत  में  बढ्धि  तथा  शी  प्र  पूर्ण  होने  के  दृष्टिकोद्य  से  ऐसा  करना  अच्छा  कमी  कमी  ऐसा  होता  है
 कि  एक  परिणोजना  दो  या  तीन  वर्षों  में  पण  करनी  होती  हर  व  धावंटि्व  राकि-उतत
 परियोजना  के  लिए  फुल  प्रावधान  का  एक  भाग  होती  है  ।  यदि  परियोजना  हो  जाती  है  तो

 मी  थोड़ा  पहले  द्वी  व्य०  द्वो  जाती  है  ।  तब  यह  भावंटित  राष्षि  से  अधिक  हो  जाती  ऐसे
 व्यय  को  इस  प्रकार  नहीं  लेना  चाहिए  जसे  कि  श्री  बनातवाला  ने  कहा  लेकिन  मैं  उनके  कथन  में
 दोष  नहीं  निकाल  २हा  हूं  ।  आलोचना  करने  वाले  बनेक  सक्षस्यों  ने  तो  उस  पुस्तक  का  अध्ययन

 ही  नहीं  किया  है  जिसे  हमने  प्रत्येक  मद  के  अन्तगंत  हुए  अतिरिक्त  व्यय  कै  कारण  देते  हुएं  परिचालित
 किया  था  ।

 श्री  तंस्पन  थामस  ने  अण्डमान  और  निकोबार  नौसेना  पर  व्यय  के  बारे  में  समों  तरह  के

 निष्क्व  निकाले  हैं  ।  उन्हें  यह  जानसे  के लिए  कम  से  कम  थोड़ा  मय  तो  लगाना  चाहिए  कि  मोसेगा  ने

 इस  बार ेमें  कितना  छग  किया  है  ।

 ः  एक  साननीय  सदस्य  :  यह  केवल  राजनोति  का  रम  बढ़ाना  है  |

 झो  बो०  कै  ०  गढ़वी  :  इस  प्रकार  राजनोति  का  रंग  धढ़ाना  भी  अच्छी  बात  नहीं  यह  राज
 मोति  का  रंग  उठाना  नहीं  अपितु  कोचड़  उद्ालना  अनुदानों  थे  अधिक  ध्यग

 +
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 पुरुयतः  भोसेना  स्टार्स  के  मारो  विनिमय  दरों  में  परिवर्तेश  बी०ओ०एश०  अर्थात
 भावल  तथा  संचासनात्मक  आकदयताओं  को  एरा  करने  शोर  रखरखाव  सम्कत्थी

 ढ्वार्यों  के  कारण  हुआ  है  ।  प्रधान  मच्त्रों  दारा  दीप  का  दोश  करने  ओर  उस  पर  क्षत्र  करने  का  प्रश्न  हो
 कहां  उठता  है  ?  मंत्रों  परिषद  के  ध्यय  के  लिए  एशव  अलग  छ्ोषं  है  भोर  उसी  ली  से  सारा  खच  प्रा
 किया  जाता  इस  तरोके  से  बोलना  आजकल  यह  एरू  रियाज  बन  मया  है  कि  एक  मामली  कश

 को  बहुत  बढ़ा  चढ़ा  कर  प्रदर्ित  करते  की  प्रयास  किया  जाये---पहु  अच्छी  बात  वहीं  एक  बरिध्ठ

 शदस्थ  होने  के  नाते  आपसे  यह  आशा  को  जाती  है  कि  आपको  कम  से  कस  अयंशा  क्षेत्र  में  तो  अिक
 खासकारो  हो  आप  अधिक  अध्ययनशीस  होंगे  भोर  संगत  बातें  कैबल  श्रारोए  हो  लगाते  रहवा

 हक  उचित  दृष्टिकोण  थहों  है  ।

 वें  अमल  दत्ता  ने  मी  आलोचना  की  में  जन््मता  हूं  कि अब  ये  सदन  में  आ  चुके  हैं  वे  उः

 लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  थे  जिसते  इस  नियमत  की  सिफारिश  को  उनके  फायदे  के  लिए  मै

 इस  बात  को  दोहुराऊ गा  कि  सरकार  लोक  लेखा  समिति  की  सिफाशिक्षों  पर  बहुत  ध्यान  देती  है
 बोर  थंसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  हम्ने  ब्यय  की  झविकता  पर  अर्थात्  व्यय  १२  लिगरानी  रखने  के  लिए

 हुए  अभालियां  विकसित  को  हम  मासिक  बजट  और  जिमप्रसिक  बजट  फ़्जालो  को  अपनाने  का  प्रयास

 कर  रहे  हमने  सभो  मंत्रालयों  को  भो  यह  कह  दिया  है  कि  यदि  कु  ई  अधिकारों  निर्धारित  बज़राधि

 है  अकिक  व्यय  करता  है  तो  बह  उसका  €पष्टोकरण  देने  के  लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  उत्तरदायी  होगा  ।

 हमने  यह  प्रभालो  इस  बर्ण  शुरू  को  है  मोर  आपको  इस  बात  को  प्रश्ससा  करनो  चाध्टिए  कि  सरकार  ने

 इस  प्रकार  आपको  सिफारिशो  पर  उचित  ध्यान  दिया  सरकार  का  ध्यान  थक  धित  करता

 कार  कपका  कतंव्य  यब  लोक  लेखा  समिति  सम्पूर्ण  कार्य  को  थांच  करतो  है  तो  लेखाओं  की  मा

 लांच  करतो  वे  तथ्यों  तथा  ओबित्व  का  पता  लगाते  मोर  इसके  बाद  वे  निबमित  ढरते  इत
 प्रौकया  में  सदी  मंतालय  लोक  लेखा  सामति  को  सहयोग  देते  नियन्त्रक  भोर  महालेखा  परोक्षक  भो

 खबी  मतासयों  छो  सहयोग  देता  है  ओर  इसलिए  वे  सम्पूर्ण  मामले  को  खोक  लेखा  समिति  के  सामने
 रखते  फिर  लोक  लेखा  सई-ति  को  सिफारिक्षों  क ेबाद  सदव  के  सामने  यह  अत  बातो  है  ***

 )

 झो  अमल  श्री  गढ़वी  क्या  आप  मुझे  एक  बात  स्पष्ट  करेंदे  ।  पुनविनियोत्र  को  क्षक्तित

 जोकि  आजकल  असोमित  दिखाई  देती  के  बारे  में  क्या  आपका  मंत्राशलय  कोई  कायंबाही  कर  रहा

 रो  बो०  के०  गढ़वो  :  मैं  यहू  कहना  था  हूंगा  कि  एक  मुश्य  शोष॑  है  और  कई  उप  शीर्ष  थहां
 हक  पुकवितियोग  का  सम्बन्ध  है  हम  इस  पर  नजर  रखने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  धोर  हम  इध  बात  पर

 जी  ध्यान  देने  रा  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  वे  किसो  क्रियाविधि  के  कारण  को  अम्य  कार्यों  में  न  लगाये  शोर

 खषषरादि  का  उपयोग  उन्हीं  कार्यों  के  लिए  करें  जिनके  लिए  बह  बनराशि  दो  गई  है  ।  परन्तु  थाप

 उम्हें  बिस्कुल  अलम  तहीं  कर  सकते  |  कमो-फमी  आअकस्मिकता  हो  सकती  है  शयवा  कोई  मांग  उचित

 हो  सकतो  है  धयवा  छुछ  मामलों  में  क्यत  हो  सकतो  तक  संभयत  पृरक  भाभों  को  कोमित  रखने

 लौर  मंगालग  के  काय  को  सुस्थिअनक  बन।ने  को  दुईब्ट  से  हम  उम्हें  इसके  शखिए  पुनरद्िनिदोजन  के  लिए
 कह  सर  हैं  ।

 दा
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 शी  अमल  दता  :  यह  बात  आप  तक  नहीं  आयेगो  ।  हमने  इस  बात  पर  आपत्ति  की  है
 कि  रे

 वित्त  मंत्रालय  में  नहीं  धाते  मंत्र।छय  स्वयं  ऐसा  करते
 भो  बो०के०  गढ़वी  :  इसलिए  मैं  यह  कहता  हूं  कि  अब  हमने  इस  पहल  पर  नजर  रखनो  मी

 आरहम  कर  दो  है  |  हम  मासिक  मौर  त्रिमासिक  बजट  प्रणालियों  को  अपनामे  का  प्रयास  कर  रहे  हैं
 जिनके  द्वारा  हम  विमिसत  क्षौर्षों  के  अन्तगंत  विभिन्न  मंत्राक्षयों  के  ठपय  और  सम्पूर्ण  क्षाय  जिब्पादन  पर
 नअर  रहेंगे  ।  दम  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।

 यद्यपि  श्राकड़ो  से  यह  राशि  यदुत  अधिक  सतमतो  है  परन्तु  ब्ध  1986-87  के  भारत
 सरकार  के  कुल  बजट  कुल  व्यय  को  तुलना  में  यह  केवल  0.1  प्रतिष्षत  ही  यह  कहया
 उचित  नहीं  है  रि  कुल  अतिरिक्त  स्यय  बहुत  अधिक  है  ।

 मानमीय  सश्षस्यों  ने कूछ  अन्य  मुह  भी  उठाए  श्री  अमल  दत्ता  ने  वस्त्र  शोति  ओर
 श्रौद्योगिक  रुग्णता  के  बारै  में  मुहा  सठाया  एक  मुद्दा  यह  भी  उछाया  क्या  था  कि  निर्यात  को  दिशा
 में  बड़े  बरानों  का  कार्य-निष्पादन  सही  नहीं  रहा  |  उत्तर  बिहार  बोर  अन्य  बहुत्त  सी  बलों  को  मी
 सद्रश्पों  ने  उठाया  है  !

 मैं  नहीं  समझा  कि  उन  सब  बातों  इस  सहन  में  मेरे  द्वारा  प्रस्तुत  इस  विधेषक्ष  से  बहुत
 अधिक  सम्बन्ध  है  |  परन्तु  फिर  भो  मैं  यह  आद्वासलन  हृ  गा  कि  मैं  प्र  नमोय  सहस्यों  हा रा  उठाग्रे  गये  मुद्दों
 की  कायवाही  बुनात्त  से  छांट  कर  विभिन्न  मंत्रालयों  को  उन  पर  ध्यान  देने  के  लिए  मेज  इन
 शब्दों  के  साथ  में  बह  छिफाशिश  करता  हूं  कि  अनुदानों  को  अतिरिक्त  मांगों  पर  सदन  में  मतदान  किया
 जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  सदन  में  क्ष  1986-87  के  लिए  अतिरिक्षत  मदुदानों  ढी  मांगे

 )  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करता  हुं  ।  प्रस््न  यह  है  :

 कार्य  सूचो  के  स्तम्म  2  में  दिखाई  गयी  निम्नलिक्षित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  31  मा
 1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दोरान  शम्बन्धित  छनुदानों  से  अत्मिश्कति  धरशि  को  कमो  को
 पूरा  करने  के  लिए  क'यं-पृद्री  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गयी  राधियों  से  अनविक  संबंधित
 रिक्त  शाह्षियां  मारत  की  सचित  निरच्चि  में  ले  राष्ट्रपति  को  दो  जाये  :-.

 मांग  संसया  11,  18,  19,  20,  21,  22,  54,  56  74,  83,  93,  और  97"
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  अब  हुए  विनिस्येग  २|  किछंडक  को  आर्म्म  करेंगे  ।
 वित्त  मंत्रासय  में  व्यय  विमाग  में  राज्य  मंत्रों  वत्री०  गढ़बी  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  31  मा  1987  का  समाप्त  हुए  वित्तीय  वष  के  दोराल  कतिए्य  सेवाओं  पर  क्षत्र॒  की  गई  उब  हभी
 राशियों  के  घमताव  के  जो  उन  सेवाओं  पर  तथा  सस  यर्ष  के  लिए  कछुशान  अक्िकीं  कै  अधिक
 आरत  को  धंथित  तिथि  में  स ेधक  का  विनियोग  प्राधिकृत  करने  का  रुपकण्च  करने  बाले  विदेयक  को

 स््वापित  करने  को  बनुमति  दी  बादे  ।  *

 कल
 *दिनांक  10.5.89  के  मारत  कै  राजपत्र  अताधारण  भाग  2,  में  प्रदाधित  ।

 —
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 मामा  सकअ्::बसकपअउऊरसी ता  उऑ ....
 महोदय  :  प्रषम  यह  है  :  ि

 31  1987  को  समाप्त  हुये  वित्तोब  वर्ष  के  दौरान  क्षठिपय  प्लेवात्रों  पर

 क्षरत्र  की  गई  उब  समो  राशियों  के  भुगतान  के  ओ  उन  सेवाओं  पर  तथा  उस  वर्ष  के  लिये  ग्नुद्
 राक्षिढ़ों  से  अधिक  भारत  को  संज्ञित  निधि  में  से  घन  का  विनियोग  प्राधिकृत  करने  का  उपबन्ध
 क्षरने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुपति  दो  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वौकत  हुआ

 शरो  बो०  के०  गढ़वी  :  में  विधेयक  स्थापित  करता  हूਂ  ise

 ओर  बोी०  के०  गठुबोी  .  में  प्रस्ताव  करता  हु  *

 कि  3]  1987  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  ब्षोरान  कतिपय  सेवाओं  पर
 खर्च  को  गई  उन  सभो  राशियों  के  मगतान  के  जो  उन  सेवाओं  पर  तथा  उस  वर्ष  के  लिये

 मनुदत्त  राक्षियों  से  अधिक  मारत  को  संवित  निधि  में  से  घन  का  विनियोग  श्राधिक्रत  करते
 उपबन्ध  करने  वले  विधयक  पर  विधार  किया  जाए  ।”'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 कि  3]  1987  हो  ममाप्त  हुये  वित्तीयव्र्षं  के  दौरान  कतिपय  सेल  पर
 खर्च  की  गई  उत  उते  समी  राशियों  सुग  रात  के  जो  उस  सेत्राओं  पर  तथा  उस  वर्ष
 के  लिये  अनुदत्त  राशियों  से  अधिक  मरत  को  संबित  निधि  में  से  धत  का  विनियोग

 '
 कृत  करने  का  उपबन्ध  करने  व  ले  विधेयक  पर  विदयार  किया

 प्ररताव  स्वीकृत  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  अब  हुम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  प्रएन  यह  है  ,
 हि  खण्ड  2  ओर  3  तथा  अलुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  2  ओर  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 खण्ड  ],  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड  1  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम

 an  विषेयक  में  जोह  दिए  गए
 ॥

 :«  +
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 +शी  श्री०  के०  शढ़बो  :.  में  प्रस्ताव  करता  हूं  !
 सता  ४...  गे  विधेयक  पारित  किया  *  पा

 पा  प्चबुकक
 छक्तत्ूछ

 कण
 777
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 “777 उत्तल्दपते ढो शिफारिश हे बुत शशि " पा पु रत
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 डक  उप

 5.18  भण्प०

 संघ  उत्पाद  शल्क  संशोधन  विधेयक
 ओर

 अतिरिक्त  उत्पाद
 शुल्क  महत्व  का  संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  समा  मद  संझरूण  24  और  25  पर  एक  साथ  विचार  करेगी  ।

 वित्त  मंत्रालय  के  व्यय  विमाग  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  मे  प्रस्ताव  करता
 संध  उत्प'द  शुल्क  1979  में  ओर  संशोघन  करने  वाले

 विधेपषक  पर  वजिथवार  किया  जाये  ।””

 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्ह  महत्व  का  1957  में  ओर
 संशोषन  करने  बाले  विधेषयकूु  पर  विचार  किया
 जिन  दो  विधेप्कों  को  मेंने  आब  प्र“तुत  किया  है  वे  1989-90  के  लिए  नवें  वित्त  आयोग

 के  प्रथम  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  का  प्रतिफल  हैं  ।  संविध'न  के  अनुच्छेद  280  (3)  के  सन्दम्  में
 आयोग  को  निम्नलिखित  मुद्दों  के  बारे  में  सिफँ्श  करनी  चाहिए  :

 (8)  संघ  ओर  राज्यों  के  बीच  करों  के  शुद्ध  आगपों  के  जो  इस  अध्यय  के  अधोन  उनमें का
 क्मिाजित  किए  जाते  हैं  या  किये  वितरण  के  बारे  में  ओर  राज्यों  के  बीच  ऐसे
 शआ्रागमों  के  अपने-अपने  माग  के  आबटन  के  बारे  में  ;

 मारत  की  संबित  निधि  में  से  राज्यों  के  राजस्त्रों  में  सहायता  अनुदान  को  ध्ासित  करने
 वाले  सिद्धान्तों  के  बारे

 सुइढ़  वित्त  कै  हित  में  राढ्ट्रपति  द्वारा  आयोग  को  सौंपे  गये  किप्तो  अन्य  विषय  के
 बारे

 संविधान  कै  अनुच्छेद  280  (3)  के  आयोग  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 किसी  वित्तीय  वर्ष  में  निदल  प्राप्तियों  के  वितरण  सम्बन्धी  सिद्धान्तों  में  परिवर्तन  करने  यदि  कोई  हों  ।
 ठथा  अतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व  का  1957  (1957  का  58)  के

 अन्तर्गत  मतिशिक्त  उह्प'द  शुल्क  लगाने  के  सुझ!व  देने  की  अपेक्षा  के  नी

 .  अरब  मै  दो  जो  मैंने  आज  प्रस्तुत  कि०  का  संक्षिप्त  विवरण  देना  हूं  ।

 पहले  विध  यक  में  मूल  उत्पाद  शुल्धों  को  प्राप्तियों  कै  विभाजन  ओर  विवरण  की  थ्यरस्या

 *शाष्ट्रपति को सिफारिश से प्रस्तुत । 27
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 बतिरिक्त  उत्फद  छुश्क  महत्व  का

 संशोधन  विधेयक

 कि  पहले  कहा  गया  नवें  घित्त  आधोग  ने  सिफारिश  को  है  कि  1988-90  कै  दीशभ  राज्यों  को
 बमाजन  योग्य  उत्पाद  शुल्कों  की  निवल  प्राप्तियों  का  45  प्रतिशन  दिया  जाए  ।  इसमें  से  40  प्रतिक्षत

 समी  25  राज्यों  पें  बितरित  दिया  जाए  शेष  5  प्रतिशत  विशेषतः  13  धाटे  वाले  राज्यों  में

 उनके  घाटों  के  अनुरात  में  वितरित  करने  के  लिए  नियत  किया  इसो  वजह  से  1989  90  के
 दोरान  राज्यों  को  7,476.46  फरोड़  रुपये  को  अनुमानित  घनराशि  बन्तरित  करनी  पड़ेगी  ।

 जपयथ  पैप्निदजे।|।॑।ण,ण,:+-

 दूपरे  विधेयक  के  माध्यय  से  तम्बाक  ओर  वत्तत्रों  पर  लगाये  गये  अतिरिक्ते  उसपांद

 शुल्कों  को  ्विल  प्राप्ययों  के  वितरण  के  बारे  में  बर्षें  वित्त  बरायोम  को  सिफारिशों  को  कार्याश्वित
 करने  का  प्रय/स  किया  गया  है  |  जगा  कि  समा  जानतो  पर  राज्य  सरकारों  की  सलाह  है  1987
 से  इन  वस्तु  शों  पर  राज्य  जिक्रो  कर  की  एवज  में  ये  शुल्क  लगाये  जा  रहे  हैं।सभ  राज्य  क्षेत्रों  के
 हिस्से  के  अतिरिक्त  निबन  एकत्रित  राजस्व  को  नवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अमुमार  राज्यों  में
 वितरित  क  ने  की  ठ्यकस््या  त्रायोग  ने  विफ'रिश  को  थी  कि  अ'य  में  से  राज्य  का  हिस्मा  राज्य  के
 सकल  आत्तरिक  उत्पाद  और  जनसख्या  को  समान  महत्व  देते  हुये  उनमें  वितरित  कर  दी
 इसकै  कारण  1989-90  के  दो  रात  ),4449  04  करोड़  रुपये  को  अमुमानित  धनराशि  का  बन्हरण
 करता  पड़ेगा  ।

 मूल  उश्पाद  छुल्कों  ओर  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्कों  के  राज्यों  में  क्तिरण  हेतु  प्रस्तुत  किये  गये
 दो  विधेयर्कों  के  अति  रक्त  राज्यों  को  सदिधात  के  अनुच्छेद  270  के  अण्वगंत  आय  कर  की  निवल
 ब्राष्तियों  का  85  प्रतिजर  अश  मी  मिनेगा  |  अनु  मान  लगावा  है  कि  1989.90  के  दोराने  शाज्यों  को
 3,128.15  करोड़  रुयये  मिलेंगे  ।  इसके  1989-90  के  दौरान  राज्यों  को  1,877.12
 करोड़  रुपये  का  सहायतानुदान  मो  मिलेगा  ।

 न्त  में  कटा  में  सरकार  को  बयतबडता  को  दोहरा  सकता  हूं  कि  संघ  ओर  राज्यों  के  बीच
 सह॒त्र  और  सामजस्यपूर्ण  वित्तीय  सम्बन्ध  स्थापित  किये  जायेंगे  तथा  समूचे  राष्ट्रीय  विकास  के  अभिन्न
 अंग  के  रूप  में  सन्तुनिन  क्षेत्रोय  विकास  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  आपस  में  ताल-मेल  रखा  जायेगा  |
 वित्त  आपोग  की  सिफारिशों  के  बारे  में  हमारे  निर्णयों  से  लामप्रद  संघीव  वित्तीय  सम्बन्धों  सन्तुलित
 विकास  के  लिये  धत्यावश्यक  के  उदेश्यों  कै  प्रति  हुमारो  बचनाइद्धता  स्पष्ट  होती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  1

 कि  संघ  उत्पाद-शुल्क  1979  में  ओर  संशोपन  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”'

 अगिरिकत  उत्पाद  छुल्क  महत्व  का  1957  में  कौर
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  बोलें  ।

 ओो  सो»  माघव  रेडडो  :  उपाध्यक्ष  हम  दो  विक्षयकों  अर्थात

 का  सगे
 शुल्क  महत्व  का  ओर  संघ  उत्पाद  शुल्क  संशोधनਂ  पर  चर्चा

 क्र  ||  --
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 अतिरिक्त  उत्पाद  शुस्क  महृत्य  का
 संशोधन  विधेयक

 a  +++-  .  आफ  क  _
 जंसा  कि  श्रमी  मंत्री  महोदय  ने  हें  बताया  नोवें  वित्त  आयोग  के

 पहले  जो  विवत  वर्ष  प्रस्तुत  किया  गया  था  कि  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  लाए
 गए  यह  केकल  अग्तरिम  प्रतिवेदन  है  ओर  राज्पों  को  घन  के  अन्तरण  तथा  कर  के  अम्त  रण  के  बारे
 में  को  गयो  सिफारिशों  भी  अन्तरिम  स्वरूप  को  हैं  क्योंकि  श्रायोग  ने  सिफारिशा  को  है  कि  इस  वर्ष
 शर्यात्  चालू  वित्त  1989-90  के  लिए  वही  प्रक्रिया  तथा  वहों  फामू  ला  अपनाथा  जाए  जो  बाःवें
 वित्त  आयोग  ने  अपनाया  था  ।

 राज्य  कै  संप्ताषतों  श्वोर  उनके  उत्त  रद्ायित्वों  के  बीच  अन्तर  बराबर  बढ़  रह
 राज्यों  के  उत्त  रदायित्व  बढ़  रहे  अश  मारत  सरकार  राज्य  सश्कारों  से  कुछ  घनराधि  परभ्रायतोी
 राज  संस्थाओं  को  देने  के  प्रशन  पर  विचार  कर  रही  जब  ऐसी  स्थिति  है  तो

 शुल्कों  बथवा  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्कों  को  सभी  राज्यों  को  40  प्रतिशत  तथा  घाट  वाले  राज्यों  को
 5  प्रतिशत  वितरित  करने  सम्बन्धी  वतंमान  फामू ले  से  राज्यों  को  ज्यात्ञ  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।

 राज्यों  को  आश्षा  है  कि  नोवें  वित्त  आयोग  द्वारा  संब  उत्पाद  शुम्कों  के  माध्यम  से  सघ  सरकार
 ह्वारा  एकत्रित  राजस्व  में  से  उन्हें  कम  से कम  50  प्रतिशत  मिलेगा  तथा  मैं  मो  ह्राशा  करता  हूं  कि
 अग्तिम  रिफारिशों  में  इसे  मोर  बढ़ाया  जाएगा  तथा  राज्यों  को  50  प्रतिष्ठत  राजस्त्र  जहां
 तक  1957  से  लगाए  जा  रहे  बिक्री  कर  फे  बदले  में  अतिरिक्त  उत्राद  शुल्क  का  संवंध  राज्य  यह्
 मांग  करते  रहे  हैं  कि  च्रोनो  आदि  अन्य  विनिदिष्ट  वस्तुओं  पर  जिनके  बदले  उत्पाद  शल्क्र  एकत्रित

 किए  जा  हे  है  बिक्रो  कर  के  बारे  में  कोई  प्रतिबन्ध  नह्ढीं  होता  चाहिए  परन्तु  प्रकार  हु  सो  च्ती  रही
 है  कि  इसे  संघोध  उत्पाद  शुल्क  कै  साथ  मिला  दिया  जाए  तथा  वित्त  आप्रोग  को  विए  गए  निर्देशों  में
 पै  एक  है  कि  उन्हें  अतिरिक्त  उत्पाद  छुल्कों  को  संघ  उत्पाद  शुल्क  में  मिलाने  पर  डिचार  करता

 मुर्भे  खुशों  है  कि  आयोग  ने  कोई  निषक्षपं  नहीं  निकाला  है  भोर  क्रभी  तक  ऐसो  कोई

 रिएश  नहीं  को  है  ।

 मैं  मंत्री  महोइय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  कि  राज्यों  ने  इसका  विरोध  किया

 इसके  बे  उन  समो  विनिदिध्ट  वस्तुओं  पर  बिक्रो  कर  लगाना  चाहते  जिसको  छनुमति
 दो  आनो  चाहिए  ।  भारत  सरकाइ  विक्षेष  रूप  से  ऐसे  कर  लगा  रहो  है  जिन्हें  राज्यों  के  स“थ  बांटा

 सहीं  जा  सकता  ।  इस  वर्ष  के  बजट  में  मी  बागने  समो  वस्तुओं  के  उत्ताद  शुल्क  पर  8  प्रतिशत

 भार  लग/कर  उत्पाद  छुलक्  में  वृद्धि  की  परन्तु  इसे  राज्यों  को  बांटा  नहीं  जा  सकता  |  मेरा  अनुमान

 है  कि  इसे  जवाहर  रोजगार  योजना  के  लिए  नियत  किया  गया  हमारा  दिचार  था  कि  500  करोड

 रूपए  इसके  माध्यम  से  एकत्रित  किए  जायेंगे  ।  उत्पाद  शुल्क्र  पर  अधिभार  का  हिस्सा  राज्यों  को  भी

 दिया  जाना  चाहिए  ।  राज्य  इसको  मांग  कर  रहे  हें  ओर  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करठा  हूं  हि

 बित्त  श्रायोग  की  सिफाशिशों  को  कार्यास्वित  करते  समय  इसे  ध्यान  मे  रखे  ।

 जहां  तक  वित्त  आयोग  को  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  इसमें  पहले  ही  विलम्ब  हो
 चुका  है  तथा

 मज्ते  आशा  है  कि  अन्तिम  रिपोर्ट  बहुत  जल्दी  प्रस्तुत  की  जाबेगी  तथा  अगले  बत्रठ  में  धम्न्मि  रिपोर्ट
 की  सिफारिशों  को  कार्यास्विठ  किया  जा  सकेगा  और  नोवें  वित्त  आयोग  को  सिफास्थों  के  फलस्वह्ृप की  409  ४

 शाज्यों  को  अधिक  धनरा  शि  भिलेगो  |
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 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व  का

 संशोधन  विधेगक

 ये  ऐसे  विधेयक  हैं  जिनका  राज्यों  को  समर्थ  त  करना  चाहिए  क्योकि  यदि  ये  विषेयक्क  इस  वर्ष
 पारित  नहीं  होंगे  तो  राज्यों  को  उनका  हिस्सा  नहीं  इ०लिए  इन  छार्तों  के  साथ  में  इन
 विधेयकों  का  समयंत  करता  हूं  |

 श्री  योगेश्वर  प्रसाद  :  उगाष्पक्ष  मैं  माननीय  बित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  संघ
 सातपाद  हाल्क  संशोधन  1989  और  बतिरिक्त  उत्प'दन  शुल्क  संशोधन  1989  का
 समथंन  करता  हूं  '  यह  जो  बिल  प्रस्तुत  किया  गया  है  19578  मे  आंतरिकत  उत्पाद  शुल्क  विशष

 महुत्व  को  सामग्रियों  के लिए  यह  बना  था  छउप्तमें  तीसरे  खण्ड  में  संशोधन  के  लिए  यह  बिल  लाया  गया

 इस  बिल  का  उहेष्य  बहुत  हो  अच्छा  है  लोर  नोवें  वित्त  ब्रायोग  की  सिफारिश  के  आधार  पर
 सरकार  ने  जो  दम  रठाया  है  यह  बहुत  ही  प्रशसनोय  इपमें  इस  बात  का  क्ष्याल  रखा  गया  है
 कि  राज्गों  का  जो  हिस्पा  है  ओर  जो  राज्यों  में  उत्पादित  बस्तुएਂ  हैं  जेसे  चोनी  सूती  फ्र  ब्रक

 इत्यादि  चोजों  के  माध्यम  से  आय  होती  है  एक््ताइज  से  उनको  उनका  हिस्मा  मिश्लना  अक्सर
 राज्यों  को  तरफ  से  यह  शिकायत  सुनने  में  ब/ती  थी  कि  उनके  यहां  जो  चीजें  उत्पादित  होती  उनठे

 होने  वाली  आय  का  उचि१  हिस्सा  उन्हें  नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।  वित्त  आयोग  ने  अपनी  धभिफारिश्षों  में

 इस  विवाद  को  धपान  में  रक्षते  हुए  बहुत  ही  ध्यावहारिक  कदम  *झाये  है  ओर  सरकार  का  यह
 कदम  भो  बहुत  व्यवह रिक  है  कि  कुल  आमदनी  का  45  परसेंट  हिस्सा  केन्द्र  का  ओर  40
 परसेंट  हिस्सा  राज्यों  को  देने  को  व्यवस्था  की  गयी  है  जो  घाटे  में  चल  रहे  यह्द

 बहुत  प्रशसनीय  कब्म  है  |  यहाँ  रेड्डी  साहब  ने  जिन  राज्यों  को  भर्चा  की  श्लोर  मांग  को  कि  उनकी

 हिस्सेदारी  बढ़गों  मैं  इस  मत  का  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सभी  राज़्यो  को  बराबर  ओर
 समान  रूप  से  देखा  जाना  उचित  रूप  से  सभी  को  न्याय  मिलना  इसलिए  क
 जो  दोपर  निश्चित  किया  गया  कह  बहुत  सही  ओर  उचित  है  |  हृमरी  बात  यह  है  कि  जो  घाट  वाले
 राज्य  उनकी  ओर  बिदोष  ध्यान  देने  की  अरूरत  मगर  ऐसा  नही  होना  चाहिए  कि  हम  फाइनेन्श्यन
 डिमिप्लित  को  न  मानें  या  फाइनेसइ्यन  डिसिप्लिन  को  नजर-अन्दाज  कर  नजर  भै  रखते  हुए
 ही  निर्षारण  किया  जाना  चाहिये  |  यह  अच्छी  बात  है  कि  1989-90  में  राज्यों  को  दा  जाने  वली
 राक्षि  1449.04  करोड़  रुपये  होगी  :  यह  काफ़ो  बड़ो  राश  है  ओर  इसके  लिए  1971  का  जनगणना
 को  धाघार  बनाया  बह  मो  मैं  उचित  मानता  हूं  क्योंक  कई  राज्यों  की  गाबादी  श्ावश्यकता
 से  बहुत  अधिक  है  ओर  इस  वजह  से  उनके  ऊपर  अतिरिक्त  मार  लगातार  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ,  उन
 राज्पों  का  हमें  अवश्य  ही  विशेष  श्याल  रखना  चाहिए  परन्तु  में  अपछे  माध्यम  से  मत्री  जो  का  ध्याब

 इस  शोर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  #  हमारे  देश  में  कुछ  राज्य  बहुत  गरोब  हें  १रश्तु  उच  से

 तम्बाक  या  फंब्रिक्स  आदि  पर  एक्साइज  ड्यूटो  के  रूप  में  काफी  बड़ी  राषि  केन्द्रीय  सरकार  को  भराप्त

 होती  है  ।  इसलिये  ऐसे  राक्ष्यों  को  विशेष  सुबिधायें  दिए  जाने  की  आबद्यकता  बिहार  ऐसा  द्वी
 एक  राज्य  जो  राष्ट्रीय  पंमाने  पर  बहुत  ही  गरीब  है  पिछड़ा  राज्य  है  परन्तु  वहां  से  चोनो
 बाद  का  एवृप्ताइज  ड्यूटी  के  रूप  में  हमें  क'फो  बड़ी  राष्ि  प्राप्त  होतो  करेतद्रंय  सरकार  को
 उम्तसे  काफ़ो  आय  होतो  में  आपके  से  माननीय  मत्री  जो  का  ध्यान  इस  शोर  माकषित
 क्रता  चाहूंगा  कि  बिहार  राज्य  को  मिलने  वाले  ढोयर  में  कुछ  वृद्धि  होनो  मैं  कैवल  बिहार
 सम्बन्ध  में  महीं  बल्कि  ऐसे  समी  राज्यों  को  मिलने  वासा  शोयर  बढ़ावा  जाना  चाहिए  जहां  से
 केन्द्र  को  काक़ो  थाय  होतो  उदय  सबका  विशेष  रु्याल  रखा  हमारे  सामने  जो  आंकड़े
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 श्वतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व  का
 संशोधन  विधेयक

 भये  उनमें  महू  राष्ट्र  से  केन्द्र  का  सबसे  ज्यादा  हिस्ता  मिलता  है  ओर  बिहार  का  स्थाव  तीसरा
 बआाता  है  '  इतलिए  मेरी  अनुञ्जञ  वा  है  कि  केन्द्र  धरकार  गरीब  राज्यों  के  प्रति  ऐसा  अपनाये
 जिससे  कि  उनकी  वित्तीय  स्थिति  में  सुघार  आ  सकझे  |

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  )  :  कया  आ्राज  समा  का  समय  बढ़ाया  जायेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  हम  आज  समा  के  समक्ष  लम्बित  कार्य  समाप्त  करना  चाहते
 मंत्री  महोदय  इसे  समाप्त  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  केवल  दो  या  तीन  वक्ता  क्र  श्री  अमल  दत्ता
 बोलें  |  जंसे  ही  विधेयक  पर  विचार  समाप्त  हो  बसे  ही  समा  स्थगित  कर  दी

 श्री  तम्पन  थामस  :  आश्  दूसरा  विधेयक्ष  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहों  जानता  ।  स्थिति  यह  है  कि  यदि  यह  5.45  म०प०  पर  समाप्त
 हो  जायेगा  तो  वह  आज  हः  प्रस्तुत  कर  दिया  जःयेगा  ।  यदि  इस  पर  चर्चा  6  बजे  के  बाद  तक  होगो  तो
 उसे  प्रस्तुत  नहीं  किया  जायेगा  ।  बस  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  6  बजे  के  बाद  तो  द्वुतरे  मामलों  पर  चर्चा  नहीं  होगी  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एता  क्षाचता  हूं  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  भाप  ससदोय  कार  मनन््त्री  से  परामर्श  कर  लें  ।  अन्यथा  वे  कश  की  तरह  छ्रि
 हमें  देर  तर  बैठने  के  लिये  बाद  में  सुचित  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  मन््त्री  आप  क्या  कहते  हैं  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोग  कार्म  सत्रालय  में  उप  मंवो
 पौ०  :  हम  6  बज  सभा  स्पगित  कर  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  केवल  इप्त  विधेयक  पर  घर्चा  होगी  |  आपका  बहुत

 श्री  अमल  दत्ता  :  चर्बाघीन  विधेयकों  में  से  एक  विधेयक  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व
 का  सशाधघन  विधेयक  है  ।  संशोधन  केवल  मतिरिवक्त  उत्पाद  शुल्क  के  इस  अनुपात  के  सम्बन्ध  में

 है  जो  वितरित  किया  जाना  अनुपात  जिसके  अनुसार  राज्यों  को  9  वें  विश  बायोग  की  सिद्धारिशों

 के  अनुरूप  वितरित  किया  जायेगा  ।  परन्तु  यह  उल्लेखनीय  है  कि  यद्यपि  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  संबर्धों

 यह  विशेष  बधिनियप्त  और  इस  अधिनियम  के  धन्तगंत  आने  वाले  सभी  अनुच्छेदों  को  राज्य  को  पूर्णतया
 वितरण  के  उददेष्प  हेतु  केन्द्रीय  पूल  में  1957  में  लाया  गया  थोर  उसमें  वित्तण  के  लिए  शर्ते

 राज्यों  में  माल  को  खपत  की  रखी  गई  थी  |  उस  मबनुपात  में  वितरण  होथा  राष्ट्रीय  विकास

 ब॒द  द्वारा  दिसम्बर  1956  में  ऐसा  किया  गया  मैं  ठीक  वही  शब्द  पढ़  कर  सुनाऊ गा  ताकि  मंत्री

 जी  जान  सर  ।
 मैं  9  वें  वित्त  आयोग  को  प्रथम  रिपोर्ट  में  से  पढ़  कर  सुवा  रहा  हूं  ।  इसमें  कहां  गया  दे  :

 विकास  परिषद  ने  सर्वेसम्माते  9  सहमति  प्रकट  को  कि  शाज्यों  में  मिल  के  बने
 विनि्ित  तम्बाकू  साहेत  तम्बाकू  ओर  चोदी  पर  थो  विक्ो  कर  लवाया  जाता  उसके
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 तरिश्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व  का

 कशोॉघन  विधेयक

 स्थान  पर  इन  बस्तुओं  पर  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्कों  पर  एक  अधिकार  लगा  दिथा  और  उस
 अधिकार  से  प्राप्त  होने  वालो  जाय  को  राज्यों  के  दीच  इस  बात  को  व्यवस्था

 क्वि  राज्यों  को  बतंमातन  आय  निविधत  रुप  से  प्राप्त  होती  उपयोग  कै  भाधार  पर
 संब्तिरित  रर  दिया  जाये  |  हिस्सों  के  बंटवारे  ओर  सव्तिरण  को  पद्धति  का  निशचयन  वित्त
 थायोग  को  सोंपा  जाए  ।

 इस  प्रकार  वित्त  आयोग  को  क्षेत्राधिकार  मिला  है  ।  अन्यथा  बहु  एक  लग  मामला  बात

 बह  पढ़  विश्वेष रूप  स  कहा  गया  है  कि  राज्यों  के  बोच  बटवारा  खपत  के  आधार  पर  होना
 किस  चोज  क्रो  खपत  2?  इसका  बय  है  उन्हों  अस्तुओं  को  खपत  !  परम्तु  किया  क्या  जा  रहा  है  ?  वितत
 लायोब  ने  स्वयं  हो  य६  स्पष्ट  किया  है  कि  दूधरे  वित्त  श्रायोग  ने  क्ष्या  किया  अगले  वित्त  आयोग  ने

 कहा  था  कि  उसे  ध्यान  में  रख  कर  उसने  किया  ।  मै  उद्घुत  करता

 इसके  चूकि  इन  वस्तुओों  के  राज्यवार  उपयोग  के  प्रत्यक्ष  और  विश्वसनीय
 शांकड़े  उपलब्ध  नहों  इसलिए  स्थानापत्नतियों  का  उपयोग  किया  गया

 मैं  यह  समझ  सकता  हू  कि  दुसरे  वित्त  आयोग  को  स्थानापन्नतियों  का  प्रयोग  करना  पड़ा  था
 जो  इस  समझोते  के  शीघ्र  बाद  बंठा  था  ।  परन्तु  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  1988  में  उन्हों
 बस्नतियों  को  कुछ  परिबतनों  के  साथ  क्यों  उपयोग  किया  राज्यों  में  वस्तुओं  को  श्वपत  के

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हे  ।  1958  में  ये  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  थे  ।  व  1988  में  भो  ये  आंकड़े  उपलब्ध

 च्दों  30  वर्ष  बीत  चढके  थाप  देश  में  प्रशासन  हस  ढुंग  से  चला  रहे  हैं  कि  इन  बस्तु  ओ
 वितरण  के  लिए  आवदयक  हैं  तथा  जो  सममोते  के  रूर्यान्वयत  के  लिए  आवश्यक  हैं  जिसके  द्वारा  आपने

 इन  बस्तुओं  पर  कर  को  वसूली  की  के  आंकड़े  अरमी  तक  भी  तंयार  नहीं  किये  गये  हैं  ।  वे  यह  कह

 रह ेहैं  कि  उन्हें  खपत  के  आंकड़े  प्राप्त  क्यों  नदों  हुए  नोंवे  वित्त  आयोग  को  प्रथम  रिपोर्ट  के  वृष्ट
 पर  वेरा  7.13  में  कहा  गया  है  :

 पूर्वकर्ती  आयोग  बे  तरह  हमने  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  से  आवध्यक  जान
 करी  प्राप्त  करने  को  कोशिश  की  ।  हमें  यह  बठाया  गया  कि  38  वें  सर्वेक्षण  से  से

 1983  सम्बद्ध  आंकड़े  भभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  भोर  जब  सम्बडध  आंकड़े  उपलब्ध

 हो  तद  डनमें  वे  सभी  रूमियां  रह  ज'येंगी  जो  कि  32  वें  सर्वेक्षण  से  प्राप्त  आंकड़ों
 में

 कमो  क्या  थी  ?  इसमें  आगे  कहा  गया  है  :

 38  वें  सर्वेक्षण  में  मदों  का  वर्णन  उसी  प्रकार  का  है  जंसा  कि  सर्वेक्षण  में
 जिसका  अथ  यह  है  कि  लिन  वस्तुओं  पर  जतिरिक््त  उत्पाद-शुल्क  लगाया  जा  सकता  है  ओर

 बिल  वस्तुओं  को  सवक्षण  में  सम्मिलित  किया  गया  है  उनके  वर्भतात्मक  ब्रिवरण  में  यहो  विभेद्र

 बराबर  बबा

 यह  आएचयं  जनक  बात  है  उन्हें  43  वें  दोर  के  पूरे  होने  तक  इन्तथार  करने  के  लिए  स्पष्ट
 '  था  ग  4  ञ

 दें कप  है  कह  रिया  बया  था  जो  दो  बद  बाद  होगा  ,  मैं  नहीं  जानता  कि  उन्हें  उसे  स्वीकार  करने  के  लिए

 a



 वेशील  मर  संशोधन  बिधेयਂ
 हि

 20  ,  1911  संघ  उत्पाद  शुल्क  न  व्थियक  धौर
 बतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महस्व  का  साल
 संशोधन  विधेयश्ध

 कैसे  कहा  जा  सकता  है  क्ष्योकि  जो  सर्वेक्षण  1983  मे  किया  गया  था  उस  सर्वेक्षण  का  परिणाम  1988
 में  भी  प्राप्त  नहीं  हुआ  |  अतः  जो  सर्वेक्षण  1988  में  कराया  जा  रहा  दो  वष  कौ  अवधि  में  उसके

 आंकड़े  अन्तिम  रूप  से  कैसे  प्राप्त  हो  सकते  है  ?  यह  बात  मेरी  कल्पना  से  बरे  अब  द्द्स
 झवसर  पर  यह  कहना  उचित  है  कि  सरकार  शुल्क  बसुलोी  द्वारा  मो  अपना  कत्तंथ्य  पूरा  नहीं  कर  रहो

 है  जो  सवितरण  के  समझोते  के  अधीन  कुछ  अनुपात  में  घुल्क  वसूली  के  रूप  में  हसका  अनिवाय  कर्तंध्र्य
 है  |  क्या  माननीय  मंत्री  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देंगे  ओर  देखेंगे  कि  मविष्ठण  में  वित्त  आयोग  क्रो
 तरण  के  मान6णद्  तय  करने  हेतु  स्थानापल््ततियों  का  सहारा  न  लेता  पढ़  ओर  इस  प्रकार  कमर  से  कम
 उस  समझौते  का  सम्मान  किया  जा  सह  जो  स्वयं  केन्द्र  सरकार  ने  1५56  या  1957  में  राज्यों  के  साथ
 कियाथा  ।

 जहां  तक  संघ  उत्पाद-शुल्क  श्रश्लोघन  विधेयक  का  सम्बर्ध  सर्वप्रथम  हम  सभी  ने
 यह  थ्ाशा  को  कि  मुझ  से  पहले  श्री  माधव  रेह्ी  कह  चुके  कि  उत्पाद  शुल्क  में  राज्यों  का
 हिम्सा  जत्तरोत्तर  बढ़ता  जायेगा  तथा  समस्त  उत्पाद  शुल्क  को  उत्पाद  छुल्कों  के  विभाग  पुश्न  में  लाया
 जायेगा  ।  अमी  तक  ऐसा  नहों  किया  गया  है  बहुस्हाल  यह  वित्त  आवोग  की  अन्तरिम  रिपोर्ट  है  जो
 हमें  मिली  है  और  हम  अब  भी  यह  अशा  करते  हैं  कि  हमारो  आशाय  पूरी  क्षर  दो  ज!बेंगी  यात्रि  वश्चषों
 इत्पादि  पर  अधिकर  क्षतिरिक्षत  शुल्क  सहित  श्मरत  उत्पाद  शुल्क  के  साथ  यह  45% से  बढ़

 ०  हो  जायेगा  और  इसे  विभाध्य  पूल  में  ल'या  जायेगा  ;  केन्द्रे  सरकार  को  इम्से  सहमत  होना
 होगा  |  धोर  हमें  है  कि  राज्पों  क्षी  आवद्यकधाओं  का  सम्मान  क्ररते  हुये  केन्द्र  सरकार  इससे
 सह  मल  हो  जायेगो  ।

 मैं  अधिक  समय  नहीं  लगा  '  मुझे  एक  या  दो  संगत  बातें  और  कहनी  केन्द्र  सरकार  हारा
 उत्पाद  शुल्क  वसून्ी  के  तरीके  में  बहुत  सुधार  की  आवदयक्ता  लोक  लेखा  समिति  के  एक  प्रतिवेदन
 में  गह  कहਂ  गण  है  भारत  को  एरू  महाहुर  कश्पनी  यानि  रिलामन्स  इंडस्ट्रीज  लिम्टिड  हारा  क्षमा  करा
 गई  1.17  करोड़  रू  को  एक  भठ  प्रविष्टि  क्वा  चार  वर्षों  तक  पता  नहीं  लग  1.17  करोड
 रुपये  की  राशि  कम  नहीं  होती  और  इस  भढठो  प्रविष्ििट  द्वारा  कम्पनी  चार  वर्षों  तक  हस  राशि  का
 लाम  उठातो  रही  है  ।  यह  एक  उल्लेखनी८  तथ्य  यद्यपि  प्रविष्टि  करने  के  बाद  दो  जगह  उसकी
 जाँच  होतो  है  फिर  भी  चार  वर्षों  तक  इस  प्रवि  हट  के  बारे  में  कुछ  पता  नहीं  चला  |  और  फिर  बाहर
 के  विरोधी  बधिकार्ियों  ने  इसका  पता  लगाया  |  किपोी  असस्तुष्ट  कमंचारों  हारा  जानकारी  देने  पर  यह
 सम्भव  हो  सका  !  अन्यथा  इसका  पता  कमी  भी  नहीं  लगाया  जा  सकता  यह  ऐसी  लापरबाहों  है
 जिम  कमो  सहन  नहीं  किया  जा  जब  केन्द्र  सरकार  को  काफी  बड़ा  माग  देना  पढ़ता  हैः
 यहां  तक  सि  अब  भी  राक्षणों  को  मल  उत्पाद  हलक  का  457/  देना  पश्ता  है--एक  तरहु  से  यह  श्ज
 करों  की  वसूली  में  राज्यों  के  नणमी  का  कार्य  करती  है  ।  इसलिए  इसे  अथने  व  सुध्य  बहुत  मधिक
 गर्मी  रताप्वक  निमाने  ऐपी  लापरक्षाही  की  जाये  जबकि  मामला  लोक  राजस्स  ढ़

 यह  अनगिणत  उदाहरणों  में  से  एक  यदि  आए  राजस्व  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  पर  महा  मेला
 नियत्रक  की  किसी  मी  रिपोर्ट  को  देखें  तो  आए  पायेंगे  कि  प्रति  वर्ष  ऐसी  कई  गलतियां  पकड़ी  जाती

 हैँ  ।  परन्तु  मैं  नहीं  सोचता  कि  सरकार  ऐसे  कक्ष्म  उठा  रही  है  जो  उन्हें  ऐसी  कृमियों  को  हुर  करते  हे

 लिए  उठाने  चाहिये  |  उत्पाद-शुल्क  को  भारी  मात्रा  में  क्षरों  को  जा  रही  यदि  इस  कमियों  को  दूर



 संघ  उत्पाद  शुल्क  संशोधन  विधेयक  ओर  10  1989
 अतिरिक्त  डत्प  द  शुल्क  (  विशेष  महस्व  का
 संशोधन  विघेयक

 करने  कै  लिए  उथित  ओर  गहन  प्रयास  किये  जायें  तो  एकत्र  किये  गये  शुल्क  50%  या  100%
 तक  मो  बढ़ाया  जा  सकता  है

 सरकार  समय-पम्य  पर  बिना  बिचार  राज्य  सरकारों  से  बिना  परामरा  किये

 शुल्क  में  रियायतें  देवी  हर  हर  वर्ष  हो  रहा  है  ।  अधिसुचना  द्वारा  खरफार  कुछ  निजी

 हितों  वाले  बर्गों  आदि  द्वारा  दिये  गए  आवेदनों  के  आधार  पर  छुल्क  इरों  में  कमी  कर  देती  है  ।  उन  सभी
 का  कल  मूल्य  लगमग  1000  करोड़  रुपये  परन्तु  सरकार  यह  नहीं  सोचती  कि  उन्हें  राज्यों  से

 परामर्श  बरता  है  मोर  इन  रियायतों  कै  प्रमाव  के  बारे  प्ें  संसघत  को  धु  चत  करना  हम  संघद  में

 बजट  को  स्त्रीकृति  केसे  ओर  क्यों  देते  हैं  ?  लोगों  की  स्वीकृति  पर  ही  सरकार  धन  एकत्र  कर  रहो  है
 उस्त  समय  लोगों  की  स्वीकृति  कहाँ  होती  है  जब  वे  मात्र  अधिसूचनाओं  द्वारा  छुट  हथा  रियायतें  देते

 अधिसूचनायें  हमारे  समक्ष  रखी  जा  सकतो  परन्तु  हम  यह  नहीं  जान  पाते  कि  उस  अधिसूचना
 का  वित्तोय  प्रमाव  क्या  उच्योग  विशेष  को  कितनी  घनराष्चि  दी  गई  हमें  यह  कमी  मी  मालूम
 नहीं  होता  ।

 एक  ऐसा  ही  उदाहरण  1988  में  दजट  माषण  के  दोरान  सामने  आया  तित्त  मंत्रों  ने  कहा
 कि  बहु  कृत्रिम  उच्चाग  को  कुछ  रियायतें  दे  रहे  15%,  25%  तथा  10%  शु««  छूट  क्पशਂ a

 एक  लिक  तथा  ना[|ईलोन  इत्यादि  को  दी  गई  थी  ।  उसका  कुल  अनुमानित  मूल्य  उस  समय 4
 लपमग  249  करोड़  रुपये  था  |  वित्त  मन्त्री  ने  अपने  भाषण  के  दोरान  कहा  कि  वह  आशा  करते  हैं  कि
 पे  रियायलें  उपमोक्त'ओं  तक  पहुं  चें  गी  ।

 वे  घ्यान  रखेंगे  को  क्या  वह  किया  गया  है  या  नहीं  ।  अगर  नहीं  किया  गया  तो  वे  अनुदान  को
 धमाप्त  कर  सकते

 होक  भेजा  समिति  ने  इस  पहेल  पर  गोर  करने  के  बाद  यह  पाया  कि  रियायतें  देते  से  पहले
 अर्थात  वव॑  1987-88  के  241  करोड़  रुपये  की  रियायतें  दी  गई  लेकिन  वर्ष

 1988-89  के  जब  वास्तव  में  रियाणतें  दी  जो  सहज  ही  ज्यादा  होनो  चाहिएं  मंत्रालय

 द्वारा  जांकड़ें  प्रस्तुत  नहों  किये  गए  ।  दूसरे  शब्दों  मंत्रालय  दस  बात  का  ध्यान  नहीं  रखता  कि  कितने

 रियायतें  दी  गयो  ओर  उसका  कितना  भाग  बढ़  उद्चोगों  के  हिस्से  में  जाता  है  जो  कि  कृत्रिम  फाइबर
 उच्चोपों  में  शामिल  हैं  |

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ढिये  रियायतें  उपभोक्ताओं  तक  पहुंचने  के  लिए  एफ  अधिदेश  घारी
 कर  क्या  एक  निगरानी  समिति  मढठित  की  गयी  जो  कि  प्रत्येक  महिने  अपनी  बंठरू  लेकिन

 इसको  बेठक  मांत्र  दो  बार  हुई  ओर  एक  बार  फिर  जब  लोक  लेखा  समिति  ने  इसका  बोड़ा

 उठांया  |  सबिति  के  द्वारा  जो  पाया  गया  ०ह  मी  मह्०पुण  उद्योगो  के  द्वारा  उन्हें  कमी  कोई  कर
 शिवायतें  नहीं  दो  गई  थीं  ।  धुरू  में  कं|मतों  में  कुछ  गिशाबट  आयी  लेकिन  समिति  बनुसा र  यह
 जिशावंट  बाजार  में  अधिक्य  के  कारण  हुई  क्पोंकि  पूर्ति  मांग  से  ज्यादा  थी  न  कि  उद्योगपतियों  द्व।रा

 दी  गयी  रियायंत  के  कारण  ।

 <:  *  अ्रगर  ऐसो  बात  तो  उत्पाद  घुहक  कहाँ  हम  उत्पाद  शुल्क  को  कैसे  वसूल  कर  सकतें oe!
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 20  19:1  संघ  उत्पाद  शुल्क  संशोधन  विधेयक  और
 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व  का
 संशोधन  विधेयक

 हम  उत्पाद  शुल्क  कसे  संग्रह  कर  सकते  हैं  जो  कि  सरकार  द्वारा  क्षास्तश्षिफ  रूप  प्ले  संग्रह  किया  जाना
 है  ?  उस्होंने  अ्रस्णावेदल  के  आधार  पर  अनेक  तरह  को  छट  और  बिगा  इस  बात  कौ  जांब

 प्रदात  की  हैं  कि  अपने  कहने  के  अनुस्तार  क्या  वहू  हम  रियायतों  को  सोगों  तक  पहुंचा  मो  रहे  हैँ
 या  नहीं  ।

 श्री  गढ़वी  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  एक  दूसरे  प्रसिवेहन  का  जिक्र  कर  रहा  था  जो  1988  के
 बजट  में  कृत्रिम  फाइबर  ठद्योगों  को  प्रदान  की  गयी  छटों  और  रियायतें  के  बारे  में

 श्री  गी०के  गढ़वी  !  उपभोक्ष्ताओं  तक  पहुंचाने  के  लिए  ?
 थ्रो  अमल  दत्ता  :  लेकिन  उसे  बपमोक्ताओं  तक  नड्ढीं  पहुंचाया  उन  स्वार्थों  लोगों  के

 खिलाफ  कछ्षोई  निगरानी  इश्यादि  नहों  की  गई  जो  इससे  लाभान्वित  हो  रहे  थे  ।
 जेसा  परम  कहा  गया  है  कि  इपपें  कुछ  बहुत  बड़े  उद्योग  सम्मिलित  हैं  ओर  एक  उतोग  के

 रिनायंप  उद्योग  तथा  कृत्रिप  फाइबर  के  सम्पूर्ण  बाजार  में  उसका  उत्पादग  33  प्रतिदात  से  35
 प्रतिशत  है  ,  अगर  ऐसा  है  तो  इन  250  करोड़  रुप्यों  में  से  33  प्रतिशत  से  35  प्रतिशत  तक  का
 लाभ  उन्हें  मिलेगा  ।  वहु  कितनी  घनराशों  है  ?  क्या  यह  90  रोड़  रुपए  के  लगमग  अत  दूसरे
 शब्दों  में  श्राप  इन  उद्य'गपतियों  को  जेब  मजबूत  कर  रहे  इसमे  कएर  हम  अनुभान  लगा  सकते  हैं
 कि  वे  अपक्ी  तरह  से  सहायतਂ  नहों  कर  रहे  इसमे  कुछ  अ'दान-प्रदान  हानी  चाहिए  और

 यह  राज्गों  की  कीपत  पर  किया  जा  रहा  इसमें  राज्यों  को  45  प्रतिशत  तक  कਂ  धाटा  हो  रहा
 आप  उतको  जेब  भर  रहे  हैं  ओर  वे  आपकी  ।  यह  हैरानी  को  बात  लेकिन  इससे  राज्य  और

 लोगों  को  क्ष्पा  मिल  रहा  है  ?  वहां  एक  माननीय  सदस्य  इस  बात  का  जिक्र  कर  रहे  णे  उन्हें  पानी

 भी  नहीं  ले  पा  रहा  है  जल  के  लिए  आवटित  घन  कहां  जा  रहा  है  ?  कया  यह  घन  रिलायांस

 उद्योगों  ओर  अन्य  ऐसे  उद्योगों  की  जेब  में  जा  रहा  इसे  समझना  चाहिए  ओर  इसहा  पर्दाफ'स

 किया  जाना  आप  कृपया  उस  रिपोर्ट  का  अध्ययन  करें  जिसको  मैं  चर्चा  कर  रहा  मेरे

 विभार  से  सत्री  महोदय  को  इन  खामियों  को  दूर  करना  चाहिए  और  यह  ध्यान  रखता  चाहिए  कि

 भविष्य  में  यह  रियायतें  राज्यों  को  कीमत  पर  दी  जानो  चाहिए  ।

 श्री  श्रोबललम  पाणिग्रही  :  उपाध्यक्ष  मैं  इन  दोनों  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं  जिनम  अतिरिक्त  उत्गाद  शुल्क  विशेष  महत्व  की  अधिनियय्य  1957,  ओर  संघ

 उत्पाद  शुल्क  अधिनिय  1979  में  संश'घन  की  मांग  की  गयो  हैं  ।

 वास्तव  में  नर्वें  जित्त  आयोग  के  सुझाव  के  एशथात  इसवो  गहता  महसुस  होने  लगो

 जो  भी  सुझाव  इमके  पहले  प्रतिवेदन  में  सरकार  विदिबय  हो  हमके  ऊपर  बल  देना  च'हती
 है|  ये  समी  सुझाव  विगत  वित्त  धायोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  ही  किए  गये

 अर्थात्  आठवें  बित्त  आयोग  के  आधार  पर  ।  इसके  बारे  में  कोई  मतभेद  नहीं  है  लेकिन  मैं  इस  के
 आधार के  बारे  में  कुछ  सुझ्चाब  करना  बाहुता  हूं  ।  जहां  तक  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  और  उसझे  वितरण

 इत्यादि  का  सम्बन्ध  है  तो  राज्य  धरेल  उत्ताद  श्लोर  इसको  जनसंक्या  पर  साम'न  महत्व  दिया  जाता

 बाहिए  ।  आठवे  वित्त  श्वायोग  की  रिपोर्ट  के  लिए  1971  ी  जनगणना  को  आधार  बनाया
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 यह  कंसे  सम्मद  है  कि  यही  1971  को  जनगणना  का  आधार  आज  मो  कायम  रहे  ?  हमारे  पास  1981
 को  जल्गणना  का  आधार  तेयार  मेरे  वचार  से  यदि  197]  की  जनमणना  के  बजाए  1981  की
 जनमणना  को  आधार  बनाया  जाता  -  नवीनतम  जनगशता  रिपोर्ट  को  आधार  बनाया  तो

 बेहतर  होता  ।

 दूसरी  बात  महोदय  वर्ष  को  है  ।  विगत  वित्त  आयोग  के  छनुसार  ब्ष  1976-77;  1978-79
 के  लिए  सकल  घरेल्  उत्पाद  अब  स्वाभाविक  ही  इसका  आधार  नहीं  हो  सकता  डन््होंने  वर्ष

 वर्ष  1982-83,  1984-85  को  आघार  बनाने  के  लिए  सुझाव  दिया  है  ।  मैं  एक  बात  का  सुकाव
 देना  चाहूंगा  ।  सरकार  का  यह  प्रस्ताव  है  कि  हर  समय  इस  तरह  के  संशोधन  करने  के  वित्त
 आयोग  के  सुझावों  के  राज्य  घरेलू  उद्पाह्  के  मूल्यांकन  के  पश्किलन  के  सिए
 तथा  जनसंरुपा  के  लिए  मी  नवीनतम  जनगणना  अपनाई  थाती  जिसपै  इस  तरह  के

 संशोधन  को  कोई  आवश्यकता  भविष्य  में  न  उत्पप्न  यह  सुझाव  सरकार  के  समक्ष  जांच  कै
 लिये

 स् दर
 के

 जहाँ  तक  जनसंल्या  का  सम्बन्ध  तो  इसके  लिये  सरच्षता  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 टूसरे  विधेयक  के  बारे  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  संघ  डत्पाद  छुल्क  की  कुल  थआय  का
 45  प्रतिद्ाव  भाग  शाज्यों  में  बांटा  जाना  बाहिए  और  उसप्रें  से  5  प्रतिशत  घाटे  वाले  राज्यों  में
 रित  किया  जाना  चाहिए  ।  घाटे  वाले  राज्यों  में  वितरण  के  लिए  यह  5  प्रतिश्वत  की  घनरादि  अपर्याप्त

 है  ।  हमसे  गरोब  लोगों  के  बीच  तथा  पिछड़े  राज्यों  के बोच  असन्तोष  की  मावना  में  बड्ि  हुई  है  ।
 जब  हमारा  उदंश्य  क्षेत्रीय  असमानता  लाना  है  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  इमें  गरोबो  से  जझना

 होगा  उम्नत  राज्यों  ओर  पिछड़  राज्यों  के बीच  की  साई  को  कम  करना  होगा  ।

 जहां  तक  जनसंख्या  का  सम्बन्ध  तो  हर्में  जनसंख्या  को  रथता  का  धपान  रखना

 अनसूचित  जाति  ओर  अनुसुबित  जनजाति  तथा  गरोबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  संहझया
 के  प्रतशत  का  मो  छपान  रखना  हुंगा  अन्णथा  केबल  जनसंलूया  के  दृष्टिकोण  से  उन्नत  राज्य  को  ही
 इसका  लाभ  मिलेगा  |  जेसा  हि  महानगरों  का  विकास  पड़ोसी  राज्यों  की  कीमत  पर  हुआ  उच्चोम
 तो  उन  राज्यों  में  लग॒!पे  गये  हैं  अबकि  उनका  मुश्यालय  महानगरों  में  रखा  इस  राज्यों
 को  अपनी  समुचित  आय  से  बंचित  रखा  गया  है  ।  इन  चीजों  फा  ध्यान  मो  रखा  जाना  चाहिए  ।

 नें  वित्त  आयोग  की  पोर्ट  परोब  राज्यों  के  लिये  असन्तोषजनक  उड़ोसा  ओर

 बिद्वार  जेसे  राज्य  |  अपनो  आर्थिक  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  कड़ा  सध्ष  कर  रहे  फिर  भी
 प्रतिब्यक्ति  आय  के  आधार  पर  उनकी  स्थिति  नहीं  सुघर  रही  असम  अपनो  स्थिति  में  सुधार
 इसलिए  ला  सका  है  क्योंकि  उस  राज्य  को  एक  विशेष  राज्य  के  दर््ड  के  रूप  में  स्वीकृति  प्रदान  को
 गईं  है  ।  उड़ीसा  ओर  बिहार  जंसे  राज्यों  को  बराबर  प्राकृतिक  विपदाओं  अजंसे  सूखा
 इत्यादि  का  सामना  करता  पड़ता  है  ओर  इस  वे  आअपमो  स्थिति  में  तब  तर  सुधार  नहीं
 ला  सकते  जब  तक  की  उन  राज्यों  के  प्रति  विशेष  सुविधा  नहीं  दो  जाये  ।

 मेरे  विचार  से  ड्ड़ीसा  जसे  राज्य  को  विशेष  दड़  दासे  राज्य  में  रखा  दाता  चाहिए  ।
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 अगर  यह  सम्मव  नहीं  हैं  तो  उसे  ज्यादा  अन॒ंदान  ओर  कम  ऋण  उपलब्ध  कराये  जाने  चाहिएं  और
 प्राकृतिक  विपदाबों  से  जूसने  के  लिए  जो  मी  धनराश्ी  व्यय  की  जाती  है  वह  शत-प्रतिशत  अनुशान
 खाहिये  ताकि  कोई  ऋण  जिसे  भविष्य  के  किध्तौ  योजना  के  अन्तमंत  समायोजन  किया  हों
 तरह  वहू  राज्य  जो  कि  आय  के  मामले  में  राइ्ट्रीय  स्तर  से  नोचे  उन्हें  विभिन्न  केन्द्रीय  योजना  के
 बनन्तमंत  बाबंटित  की  जाने  वालो  घनराह्ि  में  केन्द्र  का  योगदान  द्ा-प्रतिशत  होना  चाहिए  म  कि
 50:50  के  आधार  पर  |  सरकार  के  विधार  के  लिए  यह  भेरे  सुझाव  है  जिससे  कि  हुमारा  गरीबी  से

 जक्ने  ओर  बिमिन्न  राज्यों  को  एक  स्तर  पर  ओर  क्षेत्रीय  अप्मानता  फो  दुर  क्र  विमिन्न  क्षत्र

 भोर  राज्यों  के बोब  समानता  स्थापित  करने  का  3  है  सिल  छिया  जा  सक्रे  ।

 भोर राज्यों  तम्पन  थासस  :  इसका  विरोध  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है
 क्योंकि  तर्वे  वित  अ!योग  के  सुझावों  के  भाघार  पर  राज्य  घन  की  प्राप्ति  के  लिए  इृश्तबार  कर  रहे

 यह  विधेयक  पारित  होना  चाहिए  ।

 परन्तु  मैं  बोवें  वित्त  बायोग  की  सिफारिशों  को  बताना  भाहूंगा  बोर  मैं  पृष्ठ  37  पेरा
 7.16  ह  उद्घृत  करता  हूं  :

 दो  अन्य  समस्याओं  के  बारे  में  मी  चिन्तित  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  राज्यों  ने  मारी  आश  ढढा
 ब्यक्त  को  हैं  ।  पहली  ध्वमस्था  ऐसी  वस्तुओं  की  है  जिनके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  बहुत  प्तो  छूटे  प्रदान
 को  हैं  जिन  पर  अन्यथा  अतिरिवत  उहपादत  शुल्क  लगाया  जा  सकता  था  ।  इस  शुल्क  से  कुल  र/जहव
 पर  इनका  प्रतिकूल  प्रमाव  पड़ा  दूसरी  समस्या  यह  है  कि  अतिरिक्त  उत्ष्पद-शुल्कों  की  व्याप्ति  के
 क्षेत्र  को  अनुचित  रूप  से  विस्लत  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  परिणामस्वरूर  उन  मदों  को  जिन
 पर  राज्य  विक्की  कर  लगा  सकते  बहुत  ही  सीमित  होती  जा  रही  भाम  तोर  पर  राज्य  यही
 महसप  फरते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  सम्रस्थाओ्रों  का  समाधान  करने  के  जिनसे  राज्यों  को
 बिन््ता  द्वोती  हार्दिक  प्रयास  करने  को  कोई  कारवाई  तहीं  की  दृमारो  सिफारिश  है  कि  रुपयों

 पुनरीक्षा  समिति  इन  मुद्दों  को  तरक्काल  हल  करने  के  जिए  बे5क  बुलायें  ।

 6  स०  प्०

 एक  बात  जिस  पर  राज्य  सरकारें  बहुत  चिन्तित  हैं  यह  है  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  थोड़ी  छूट

 दिए  जाने  के  कारण  उनके  राजस्व  के  भाग  में  कमी  हो  गयो  है  ।  आगे  अतिरिक्त  करों  के  विस्तार  में
 बढ़ोतरी  के  राज्य  सरकारों  द्वारा  बिक्री  करहे  शुल्क  में  भी  प्रमाव  पड़ा  है  और  उनका  राजस्व

 स्वामाविक  रूप  से  कम  हो  गया  है  ।

 मैं  इस  महान्  समा  का  ध्यान  इध  रिपोर्ट  के  पैरा  6.17  पर  भी  दिलाना  चाहूंगा  ।

 हमारी  सिफारिश  है  कि  वर्ष  1989-90  के  दौरान  राज्यों  क ेबीच  40  प्रतिशत

 भाग  का  वितरण  निम्नलिखित  ढंग  से  किया  जाना  चाहिए

 उत्पाद  छुल्कों  की  निवल  प्राप्तियों
 का

 जो  40  प्रतिशत  माग  विमाज्य  उसे  सभी

 राज्यों  के  बीच  निम्नानुसार  वितरित  किया  जाना  चाहिए  ।

 (i)  25  प्रतिशत  भाग  राज्यों  कै  बीच  1971  की  जनसंख्या  के  आधार  पर  वितरित  किया
 जाना  चाहिए  ।
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 (५)  12.5  भाग  राज्यों  के
 बोच  आय  समायोजित  कुल  जनसंख्या  क्के

 आधार  पर  वितरित  किया  जाना  चाहिए  ..  ।”  और  फिर  यह  चलता  रहता

 पहले  एक  माननीय  सदस्प  ने  क्षेत्रीय  असंतु  लन  के  बारे  में  उल्लेख  किया  था  और  यह  कि  यह
 विभिन्न  तथ्यों  की  वजह  से  बढ़  रहा  है  ।  यदि  हम  विभिन्न  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  को  देखें  तो

 हमें  पता  चलता  है  कि  यह  दिग्ली  में  370  रुपये  प्रति  माह  है  |  हरियाणा  में  360  रुपये  प्रति  माह  है
 और  पजाब  में  लगमग  4”0  रुपये  प्रति  माह  है  और  यह  लगभग  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  निकट
 इसके  विपरीत  यदि  आप  केरल  जायें  तो  यह  136  रुपये  प्रति  माह  उड़ीसा  में  यह  और  भी  कम  हो

 ई  )  विभिन्न  राज्यों  में  वांछित  विकास  नहीं  हुआ  हैं  इस  बात  का  कारण  यह  है  कि  उनके  पास
 पर्याप्त  घन  नहीं  है  ।

 मैं  एक  और  बात  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  उदाहरण  के  लिए  केरल  सरकार  ने  राज्य  का
 विकास  के  लिए  घन  के  अशदान  की  मांग  की  वे  शिक्षा  और  कल्याण  गतिविधियों  के as  <4

 लिए  अधिक  घन  खर्च  कर  रहे  हैं  लेकिन  उनके  संसाधन  सीमित  हैं  ।  कई  अन्य  कारण
 भी  वहां  अधिक  उशधोग  नहीं  उनकी  आय  वेतन  भोगी  सरकारी
 कार्यालयों  और  अन्य  प्रतिष्ठानों  पर  निमंर  करत  फिर  दूसरी  आय  वह  घन  है  जो  विदेश  से  आता
 है  ।  जबकि  आप  निर्यातकों  या  व्यापारियों  को  सभा  रियायतें  आयात-नियात  विकल्प  आदि  के  रूप  में
 दे  रहे  हैं  लेकिन  राज्य  को  ओर  उत्त  व्यात  को  जो  मुद्रा  कमाता  है  उसे  आप  क्या  प्रोत्साहन  देते  हैं  ?

 वह  घन  केन्द्रीय  राशि  में  चला  जाता  है  उसका  कोई  साझा  नहीं  होता  है  ।  राज्य  सरकारों  का  मांग
 थी  कि  आप  उन्हें  कम  से  कम  निर्यातकों  और  व्यापारिक  घरानों  के  समान  समझें  और

 यह  मांग  केरल  के  मुख्यमंत्री  ने  की  थी  और  यह  कंन्द्र  के  पास  लम्बित  पड़ी

 च्  कि  ज्यादा  समय  नहीं  है  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  ।  लेकिन  जंसा  कि  मैंने  कहा
 विभिन्न  तथ्यों  की  वजह से  क्षेत्रीय  असंतुलन  बढ़  रहा  है  ओर  राज्यों  को  उनका  उचित  हिस्सा  नहीं
 मिल  रहा  है  ।  यदि  हम  उस  अ  शदान  पर  गौर  करें  जो  राज्यों  को  दिया  जाता  तो  हमें  पता  चलता
 है  कि  इसमें  बहुत  विसंगति  और  मेदभाव  है  ।  राज्य  सरकार  और  कतिपय  लोगों  के  श्रति  पश्षपात
 किया  गया  है  तथा  जनता  की  कीमत  पर  घरों  और  अन्य  को  अधिक  छट  दी  जाती  ये  वे

 जन  पर  बहुत  गभीरता  से  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।  40  प्रतिशत  का  साझा  होना  चाहिए
 प्रतिशत  अलग  रखा  जाये---मैं  नहीं  जानता  कि  यह  कंसे  होगा  ।

 ऊफक्भ्ज्ज  पर दि  4
 के

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इन  मामलों  पर  गोर  करेंगे  और  भविष्य  में  आवश्यक

 श्री  बी०  के०  गरढ़वी  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  सदस्यों  का  अमारी  हूं  ।  जिन्होंने  इस
 विवाद  में  माग  लिया  ।  श्री  माधव  रेड्डी  ने  ठीक  ही  कहा  था  कि  इन  दो  विधेयकों  पर  चर्चा  की  कोई
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  ये  तो  नौवें  वित्त  आयोग  की  अन्तरिम  रिपोर्ट  के  अनुसार  हैं  और  राज्य  इन
 उपायों  से  फायदा  उठा  रहे  हैं  ।
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 20  1911  प्रंध  उत्पाद  शुल्क  संशोंधव  विधेयक  और
 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व  का
 संशोघन  विधेयक

 ४  ज+  _  ल
 माननीथ  सदस्यों  ने  कुछ  मुह  उठाये  एक  मुद्दा  जनसंख्या  के  बारे  में

 हम  सब  जानते  हैं
 ff
 कि  हमने  इस  संबंध  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  अपनाई  है  कि  राज्यों  को  जनसंख्या  वृद्धि

 रोकने  के  लिए  प्रयास  करना  चाहिए  |  अतः  यदि  धन  के  आबंटन  तथा  अन्तरण  के  लिए  केवल  जनसंख्या

 ही  मापदंड  है  तो  फिर  तो  हम  उलठा  चल  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  हम  केरल  राज्य  को  जहां
 तक  परिवार  कल्याण  उपाय  तथा  जनसंख्या  नियंत्रण  की  बात  है  केरल  ने  सराहनीय  कार्य  किया
 यदि  हम  कवल  जनसंरूया  का  मापदंड  रखते  हैं  तो  करल  नुकसान  में  रहेगा  ।  अब  श्री  तम्पन-धामस
 नोवें  वित्त  आयोग  की  पहली  रिण्पेर्ट  के  पृष्ठ  33  पर  दी  गई  सिफारिशों  का  जिक्र  किया  जिसमें
 कहा  गया  है  कि  राज्यों  के  कुल  अंशदायी  उत्पादक  शुल्क  के  40  प्रतिशत  पर  आधारित  25  प्रतिशत
 बंशदान  को  राज्यों  में  1971  की  जनसंख्या  क  आघार  पर  वितरित  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमने  1971  की  जनसंख्या  को  आधार  क्यों  लिया  है  ?  जून  1977  में  हमने  संसद  में
 प्रस्ताव  प।रित  किया  था  कि  सन  2001  तक  1971  की  जनसंख्या  को  राज्यों

 3
 राहि

 अन्तरण  के  प्रयोजन  में  से  आधार  के  रूप  में  लिया  जायेगा  ।  यह  स्वयं  संसद  का  भ्रस्ताव  वित्त
 मी  इसी  पर  निमंर  है  ।

 दूसरे  12.5  प्रतिशत  को  राज्यों  को  आय  समायोजित  कुल  जनसंख्या  के  आधार  पर  वितरित
 किया  जाना  चाहिए  आय  समायोजित  जनसंख्या  की  गणना  करते  के  लिए  राज्यों  की  1971  की
 जनसंख्या  को  1982-83  से  1984-85  के  वषंत्रय  के  लिए  औसत  प्रति  व्यक्ति  आय  के  ब्युत्क्म  में
 लेना  चाहिए  ।  राज्य  के  अ  शदान  को  समायोजित  कुल  जनसंख्या  तथा  सभी  राज्यों  की  आय  समायोजित

 योग  को  प्रतिशत  के  द्वारा  निकालना कुल  जनसंख्या  के  पू

 12.5  प्रतिशत  को  गरीबी  के  अनुपात  के  आधार  पर  वितरित  किया  जाना  चाहिए

 अर्थात्  एक  राज्य  में  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  लोगों  की  संख्या  कि  योजना  आयोग  द्वारा  1983-84

 के  लिए  परिकलित  की  गयी  का  तथा  सभी  राज्यों  में  एं  सी  कुल  जनसंख्या  का  अनुपात  ।  यह
 नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  गरीबी  को  नहीं  लिया  गया

 शेष  50  प्रतिशत  को  किसी  राज्य  में  1982-83  से  1984.85  के  नत्रय  वर्ष  के  दौरण्न  प्रति
 व्यक्ति  आय  तथा  उच्च  प्रति  व्यक्ति  आय  वाले  राज्य  के  अन्तर  के  आधार  पर  वितरित  की  जानी

 ज।।ह  ५  अथ
 हज  न्न  ~  रच  हि  +  ~

 और  गोवा  के  अ  शदान  अगले  राज्य  की  दूरी  के  आधार  पर  अर्थात्  महाराष्ट्र  से  पंजाब  निकाले  जाने

 चाहिए

 इस  बात  की  सराहना  की  जानी  चाहिए  कि  एक  वज्ञानिक  दृष्टिकोण  गया  है  ।

 यदि  हम  केवल  जनमंरूपा  को  ही  लेते  हैं  ओर  हम  कहते  हैं  के  बढ़ती  गरीबी  बढ़ती  विषमता  जेसे  कारकों

 के  आघार  पर  कोई  विजद्येष  वितरण  नहीं  किया  जाये  तो  शायद  हम  समूचे  राष्ट  के
 सम्पूर्ण  विकास  का

 |
 करते  एक  तरफ  तो  हम  कहते  हैं  कि  हमें  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  करना  चाहिए  दूसरी

 तरफ  हम  कहते  हैं  कि अधिक  जनसंख्या  की  वजह  से  अधिफ  घनराशि  दी  जानी  अन्ततः  हो

 सकता  है  कि  यह  जनसंख्या  के  विकास  के  लिए  प्रोत्साहन  सिद्ध  हो
 ।  ।
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 संत  उत्पाद  शुल्क  संक्षोषग  विधेयक  और  10  1989  9
 मअम्रिरिक्त  उत्पाद  शुश्क  महत्व  का
 संशौधन  विधेयक

 करो  माणद  रेड्डो  :  आप  वित्त  आयो  ग  को  जो  कि  अन्तिम  सिफारिश  करने  जा

 रहा  है  गलत  संकंत  दे  रह्दे  हैं  ।

 श्से  बो०  के०  गढ़वो  :  में  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 झी  सौ०  माघवी  रेड  :  आठवें  वित्त  आयोग  ने  कहा था  की  जनसंख्या  को  आधार  माना  हैं
 एक  अन्तरिम  उपाय  के  रूप  में  नौवें  वित्त  आयोग  ने  भी  कहा  था  कि  वे  उप  यही  की  जनसंख्या  वाले
 मापदंड  को  अपनायेंगे  जैसे  कि  आंठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  किया  गया  था  ।  यही  एकमात्र  कारण
 भैकिन  अब  आप  असंगत  कारणों  को  ला  रहें  हैं  ।

 श्री  बो०  के०  यढ़वी  :  मैं  आपको  पुनः  बताना  चाहूंगा  कि  अन्तरण  में  संसद  ने  एक  प्रस्ताव
 पारित  किया  था  कि  सन्  यह  तक  राज्यों  को  घन  राशियों  के  अन्तरण  के  लिए  से  की  जनसंख्या
 की  आधार  माना  जायेगा  ।  यह  स्वयं  संसद  का  प्रस्ताव  यह  कदम  इस  विचार  से  लिया  गया  कि
 हमारी  जनसंख्या  नियंत्रण  की  एक  व्यापक  नीति  है  ।  इसके  पीछे  विचार  यह  है  कि  बढ़ती  हुई
 अधिकाधिक  घन  राशि  मांगने  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  के  रूप  में  सिद्ध  न  हो  जाये  ।  यही  कारण  है  कि
 संसद  ने  यह  प्रस्ताव  पारित  किया

 शी  सी०  भाषव  रेट्टी  :  जनसंख्या  के  स्थानान्तरण  के  बारे  में  क्या  किया  जाता  है
 ?

 श्री  दो०  के०  गढ़वो  :  इसी  वजह  से  मैं  कहता  हूं  कि  गरोबी  के  अनुपात  पर  भी  विचार

 करना  चाहिए  ।  श्री  अभलदत्ता  ने  कहा  है--कि  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  के  लिए  खपत  को  भी  लिया
 जाना  चाहिए  ।  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  प्रत्येक  इसकी  मांग  कर  रहा  परन्तु  हमारे  पास  आंकड़ों
 का  अमाव  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  दिये  गए  आंकड़े  स्वीकार्थ  नहीं  यह
 धहुत  सही  नहीं  हैं  इसमें  वास्तविक  और  सही  स्थिति  नहीं  दी  गई  यही  वजह  है  कि

 रहन-सहन  का  स्तर  ओर  ऐसे  अन्न  कारणों  पर  परोक्ष  रूप  से  विचार  किया  रहा  यदि  हमारे  पास

 बहुत  ही  विश्वसनीय  आंकड़  तो  बात  दूसरी  थी  '  यदि  हम  इन  अपूर्ण  आंकड़ों  पर  मरोसा  करें
 तो  राज्य  मी  और  यही  कहेंगे  कि  हम  आंकड़ों  क ेआधार  पर  जिन  पर  छात-प्रतिश्त  भरोसा  नहीं
 किया  जा  वितरण  कर  रहे

 हालांकि  खपत  बहुत  ही  सही  दृष्टिकोण  लेकिन  इन  व्यवहारिक  कठिनाइयों  की  वजह  से

 इसके  स्थान  पर  अन्य  कारकों  को  लिया  जा  रहा  है  ।  इन  में  जनसंख्या  राज्यों  के  घरेलू  उत्पाद  आदि

 बात

 इसके  में  तम्बाक  के  बारे  में  कहता  हूं  । जो  मी  हो  हमें  मविष्य  के  लिए  गतिशील

 होना  पड़ेगा  ।  हम  कह  रहे  हैं  कि  घम्नपान  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  आदि  स्वास्थ्य

 मंत्रालय  द्वारा  एक  अभियान  चलाया  गया  है  कि  जहां  तक  संमव  हो  सके  बीड़ियों
 की  शूपत को  कम  किया  जाना  इन  सभी  प्रासंगिक  कारणों  पर  विचार  करना

 सहां  तक  कि

 सब वित्त जायोम कै निर्देश-पर्दों में की जनश्ंख्या को अपनाने के लिए कह गया है ।
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 श्री  राम  सिह  यादव  :  आन्तरिक  उत्पादन  के  बारे  आप  राजस्थान  को
 जब  ऊन  का  उत्पादन  होता  है  वे  केवल  तैयार  माल  पर  ही  विचार  करते  यह  देखने  के  लिए

 )

 कि  राजस्थान  का  प्रतिशत  केव

 श्री बी  के०  गढ़वी
 7”  कपड़ों  पर

 श्री  रामसह  यादव  :

 श्री  बी  0  के  ०

 वहीं  हैं  जो  हम  एक
 गढ़वी

 त्रकरतेरें

 न  शन््य  है  ।  कच्चे  माल  पर  भी  विचार  किया  जाना

 मैंने  आपका  महा  नोट  कर  लिया  लेकिन  यह  अतिरिक्त  उत्पाद
 है  ।  यह  ऊन  पर  नहीं  है  ।  इस  तरह  ऊन  के  उत्पादन  पर  कोई  उत्पाद

 उत्पादों  के  कच्चे  माल  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 इसमें  कोई  कच्चा  माल  नहीं  इसक  कोई  वस्त्र  नहीं
 यह  केवल

 उसे  हम  दे  रहे  हैं  ।  श्री  अमला  दत्ता  ने  उत्पाद  थुल्क  में  रियायतों  के
 बारे  में  कहा  था  ।  जो  रियायतें  वहां  दी  गई  हैं  वे  किसी  उद्योग  विशेष  के  निवास  को  प्रोस्साहन  देने  के थक
 लिए  दी  जा  रही  है  और  हमें  विश्वास  है  कि  वे  रियायत  आगे  उपमोक््ताओं  को  मी  दी

 अथवा  कपड़े  के  घनी-मानी  व्यक्ति  उन्हें  स्वयं  हड़प  न  कर  /  दुर्भास्यवश  यही बिचो  लिये  अववा  *ै

 हो  रहा  है  ...

 श्री  अमल  दत्ता  :

 इसे  हड़प  कर  ही

 श्री  बो०  के०  गढ़वी

 क्या  आपके  पास  कोई  तन्त्र  नहीं  हैं  ?  यदि  आपके  पासतंत्र  नहीं  तो  वे
 जगा  या

 इसके  लिए  तंत्र  तो  है  ।  लेकिन  इसे  सुचारु  ढंग  से  काम  करवा  होगा  ।

 बजट  भाषण  में  भी  हमने  बताया  है  कि  हम  यह  देखेंगे  कि  क्या  ये  जो  रियायद्ञें  दी  गई  हैं
 को  भी  दिया  जा  रहा  या  नहीं  |  यदि  उपमोक्षताओं  को  नहीं  दी  जा  रही उन्हें  उपभोक्ताओं

 तो  या  तो  उन्हें

 जाएगा  ।  लेकिन
 वापस  ले  लिया  जाएगा  अथधा  ऐसी  ही  किसी  बात  पर  विचार  किया

 यदि  वे  रियाक्तें  नहीं  दी  जा  गहीं  तो  यह  सुखद  स्थिति  नहीं
 लेकिन  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  सरकार  लगातार  इस  पर  नजर  रस

 रही  है  ।  लेकिन  यह  कहना  कि  इन  रियायतों  को  देने  से  हम  राज्यों
 को

 उनकी  आय  से  वंचिद्व  कर
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 वंचित  रखा  जाए  ।

 आवश्यकताओं  को

 वे  आय  कर  तक

 इसकी  सीमा  को  25,0(

 लेकिन  यदि  हम  ऐसा  करते

 रहे  हैं  उचित  दष्टिकोण  नहीं  क्योंकि  ये  रियायतें  इस  दृष्टि  से  नहीं  दी  जाती  है  कि  राज्यों  को  उससे

 लेकिन  वे  किती  उद्योग  जो  कि  संकट  में  उन  शो  प्रोत्साहन  देने  अथवा

 उसकी  सहायता  करने  की  दृष्टि  से  वे  स्थियतें  दी  गई  यह  आवश्यकताओं  पर  निमंर  करता

 देखते  कई  बार  रियायतें  दी  जाती  वे  उत्पाद  घुल्क  में  हो  सकतीं  है  अथवा

 लिए  भी  हो  सकती  आय-कर  के  बारे  में  जंसाकि  हर  कोई  यह  कह  रहा  है  कि
 )00  रुपए  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |  सरकार  इसक  लिए  सहमत  नहीं  हुई  है  ।

 हैं  तो  आय  कर  का  85  प्रतिशत  जो  कि  राज्यों  को  जाता  है--शायद  दसा

 हो  सकता  है  कि  राज्यों  को  जो  कुल  घन  राशि  उपलब्ध  होती  है  वह  कम  हों  जाए  ये  सभी  व्यवह्ारिकत
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 संच  उत्पाद  शुल्क  संशोधन  विधेयक  और  10  1989

 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व  का

 शंशोघन  विधेयक

 हैं  जिन  पर  गौर  किया  जा  सकता  लेकिन  यह  नवे  वित्त  आयोग  की  कंवल  प्रथम  रिपोट
 यह  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  ही  दी  गई  इस्र  योजना  को  केवल  एक  वर्ष  के  खिए  ही  प्रभावी  बनाया
 था  रहा

 राज्य  सरकारों  केन्द्रीय  संसद  सदस्यों  और  विभिन्न  अन्य  संगठनों  ने  जो  ये  समी
 सुझाव  दिए  हैं  मुझे  विश्वास  है  कि  वित्त  आयोग  इन  पर  विचार  करेगा  और  स्वतंत्र  रूप  से  निष्कर्ष

 पर  पहुंचेगा  और  सिफारिदों  करेगा  ।

 शी  तम्पन  थामस  :  विदेशों  मुद्रा  आय  के  बारे  क्या  कहना  है  ?

 श्रौ  बो०  के०  गढ़वो  :  जब  कमो  वे  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  हैं  हप  उनको  मुबारकवाद  देते

 हैं  ।  जब  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  हैं  तो  हम  राज्यों  को  भी  मुबार*वाद  देत  )
 है  जब  में  प्राक्कलन  समिति  में  तो  मुझे  बताया  गया  था  कि  केरल  राशियन  पेन्ट्स

 का  सबसे  अधिक  उपयोग  करता  है  क्योंकि  हर  वर्ष  लोग  वहां  अपने  घरों  को  पेन्ट  करत  हैं  ओर  वह
 भी  एक  रंग  में  नहीं  बल्कि  अन्य  रंगों  जंसे  गहरे  हल्के  आदि  रणगों  में  पेन्ट  करत  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 संघ  उत्पाद  शुल्क  1979  में
 और  संशोधन  करने  बाले

 विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  ?  होदम  :  अब  समा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेंगे
 प्रश्न  यह  है

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  रवोकृत

 रूप्ड  2  ओर  3  विषयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ),  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  अधिनियमस  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  माम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 करी  बो०  के०  गढ़वी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हं  :

 *कि  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 _  जपाष्यकष  महोदय  :  प्रएन  यह  ;

 wo,  विधेयक  पारित  किया  ...
 ,.

 ,..



 20  1911  संघ  उत्पाद  घुल्क  संशोधन  विधेयक  और

 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व  का
 सशोधन  विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व  का  1957  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खड-बार  विचार  करेगी  |  प्रश्न  यह

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  और  3  विषय  में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  ],  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ],  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  बीं०  के०  गढ़बी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 *  कि  विधेयक  पारित  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 6.16  मण्पर*

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  ]।  मई  1989/21  1911  के  ग्यारह

 बजे  म०  पु०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 म॒द्रक  :  सम्राट  प्र  स  6


